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प्रकाशक का नोट 


अग्नेज्ी में इस पुस्तक के प्रकाशित होते ही भारत के राज- 
नीतिक क्षेत्र में तहलका मच गया । सभी ने एक स्वर से इसकी 
सराहना की । इसी बात को ध्यान में रखकर हम इसका हिन्दी 
अनुवाद प्रकाशित कर रहे हैं । अनुवाद स्वतंत्र है और 
हिन्दी सस्करण के आकार को थोड़ा छोटा बनाने के लिये कहीं- 
कहीं हमने इसे सक्षिप्त भी बना दिया है। लेकिन मूल पुस्तक 
की सभी बार्ते इसमें शामिल हैं । समालोचना के लिये इस 
पुस्तक का कोई भी अश उध्ृत किया जा सकता है। लेकिन 
आम तौर पर इसके फिसी अश या अध्याय को हिन्दी या 
दूसरी भाषाओं में प्रकाशित करने के लिये प्रकाशक की लिखित 
अनुमति लेना आवश्यक दै। --ज्जुाई १९८३ 
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छि०, १५० थी खेतवाडी मेन रोड, वम्बई ४ की तरफ से प्रकाशित । 
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भाक्कथन 


पिछली शतताव्दियों में, प्र्यूफ़र ठेश को अपनी परम्पराओं, रहन-सहन 
के अपने विश्येप टय, अपनी संस्कृति, और अपनी विशेष विचारधारा के 
अनुसार अपना जीवन ढालने की स्वतंत्रता थी। समय-प्तमय पर पढ़ोस के 
सरदार इस स्वतनता में हस्तक्षेप फरते थे और अपने सम्द्वधिशाली पडोसियों 
को छटने फे लिये उतर आते थे । उनके अनुयायी डेश में ही रह जाते थे, 
और कभी कभी तो नये राजवश भी कायम कर देते थे । 


औद्योगिक क्रान्ति के बाद इन व्यक्तिगत महत्वाक्राक्षाओं की जगह 
निबलों के संगठित शोपण ने ले ली । यह शोषण सीधे-सादे लोगों के समूहों 
को, देशों को या पूरे राष्ट्रों को पराधीन रख कर किया जाता है | इसके लिये 
जो तरीके अपनाये जाते हैँ, वे विभिन्न ढंग के हैँ और उनके नाम भी 
अलग-अलग हैं, परन्तु -उन सबका असर एक सा ही दोता हैं। उनका 
चास्तविक उद्देश्य बड़े पेमाने के मशीनोंवाले उद्योगों के चास्ते कच्चा माल और 
मंज्ञदूर प्राप्त करना है। व्यक्तिगत दासता, अद्धं-गुलाम अथवा कम्मी प्रथा, 
या सामन्त॒वाद की तुलना में यह एक उन्नत अवस्था है। 


ब्रिटेन भारत में अपने साथ सामन्ती प्र॒ष्ठभूमि लेकर आया था। इसलिये, 
अपने उपनिवेशों के साथ उसके जो सम्बंध स्थापित हुए, उनके साथ एक 
ऐसी सामाजिऊ-आर्थिक व्यवस्था कायम हुई जिसे राजनीतिक साम्राज्यवाद 
कहना चाहिये | इसका अन्तिम उद्देयय तो शोषण दी था, परन्तु साथ में 
पराधीन राष्ट्रों के प्रति भी कुछ ज़िम्मेदारी समझी जाती थी। इस प्रणाली 
में शासक देश पर यह जिम्मेदारी रहती थी कि वह सुराज्य स्थापित करे ॥ 


कुछ समय बाद अमरीकी इस मैदान में उत्तरे। वे अपने साथ दासता 
या गुलामी की परम्परा छाये थे। इसलिये, “ अविकसित ” देशों पर 
नियत्रण रखने का उनका ढंग अग्नेज्ों के ढय से भिन्न था । अमरीकावाले 
आर्थिक रास्ते पर चल रहे हैं, जिसमें प्रजा की सुख सुविधा का लगभग 
. कोई ध्यान नहीं रखा जाता । 


इसके अतिरिक्त, आजकल ससार के राष्ट्रों को दो विचारवाराओं के 
झण्डे के नीचे एकत्रित करने की चेष्टा की जा रही है । एक ओर प्राइवेट या 
निजी उद्योग फी विचारधारा है, दूसरी ओर है, सामाजिक न्याय की 
विचारधारा । लोगों से अपने विचार मनवाने के इस संघर्ष में दुनिया दो 
अतिद्वन्दी दलों में बेंटती जा रही है । अमरीका निजी उद्योग का समर्थन करता 
है, जिसका आधार निजी सम्पत्ति है और जिससे निजी मुनाफ़ा उत्पन्न होता 
है । सोवियत रूस सामाजिक न्याय का समर्थन करता है जिसका आधार 
मनुष्य की बुनियादी समानता और उससे उत्पन्न होनेवाली-यह आवश्यकता है 
कि जीवन में समी को समान अवसर हासिल होना चाहिये । 


इन दो कैम्पों के कारण ससार दो दलों में विभाजित हुआ जा रहा 
है । रूस अपना काम एक मिशनरी की तरह करता है । जिस बात में वह 
विश्वास करता है, उस पर अमल करता है और अपने सिद्धान्तों को कार्यक्षेत्र 
में उतार कर दिखाता है, और इस प्रकार पड़ोसियों को अपनी मिसाल से 
समझाकर अपने अनुयाइयों की तादाद बढ़ा रहा है । 


किन्तु, अमरीका दूसरे देशों को अपने चंगुल में फँसाने के लिये 
हर तरह के हथकण्डों का प्रयोग कर रहा है, जिनमें धोखा, कपट, बल-प्रयोग, 
जोर-ज़बदंस्ती और आर्थिक प्रपंच--सब कुछ शामिल हैं । उसके उपाय ऐसे 
दोते हैं शिनसे देश स्वाधीन नहीं होते, बल्कि मकड़ी के जाले में फँसते जाते 
हैं। जाल इस होशियारी से बुना जाता है कि शिकार देश को यह पता 
भी नहीं चलता कि हो क्या रहा है, और वह देश जितना ही छटठपटाता है, 
उसका अन्त उतना ही नज्जदीक आता जाता है। 


दुभोग्य पे, लोग आर्जकल प्राय इतने अधिक व्यस्त रहते हैँ कि 
रुककर_ अपने चारों ओर की घटनाओं पर कुछ क्षण विचार करने की भी 
उन्हें फुरसत नहीं रहती । जिन्दगी की छीना-क्षपटी और भाग-दौड उन्हें इस 
बात की इजाज्ञत नहीं देती कि वे वेठकर परिस्थिति का मूल्यांकन करें । 
और ज़िन्दगी के इस दवाव का इस्तेमाल, ज़िन्दगी को खत्म करने के लिये 

किया जाता है । हु 


अमरीका को दुनिया भर में अपना आर्थिक जाल फेलाते हुए डेढ सौ वर्ष 
से अधिक हो गये हैं । परन्तु भारत मे अमी तक वह अधिक सफल नहीं द्वो 


२ 


सका था। कारण ढि अग्रेज़ अपने स्थिर स्वार्यों की रल्ा करने के लिगय्रे और 
ईपों की वजह से भारत को अमरीरी फन्‍्दे से बचायरे हुए थे। पर ह्वाल मे, 
यह वचानेवाली बाई गिर गयी हैं और भारत का बेरहमी से शोपण करने 
का रास्ता सुरू गया है। यह बड़े दुप मी वात हे कि यह चीन नेहह 
जैसे देशभक्त नेता के नेतृत्व में हो रही हे । अमरीफ़्यों के छल छद॒--जों 
अपनी कामयाबी के लिये आधुनिक मनोविन्नान का भी प्रश्रोग करते हं--इस 
सीपे, सरल, सहज-विस्वासी राजनीतिजञ के लिये बडे कठिन सिद्ध द्वो रहे है। 


अत यह और भी जहरी हो जाता है. कि सावारण आदमी को उन 
तमाम कोशिशों की पूरी जानकारी करायी जाय जो उ्ते फेंसाने के लिये द्वो रही 
हैं। इसलिये, भारत के लिये यह एक चड़ी छुणी क्री वात है कि ऐसी तमाम 
जानकारी, बिना अधिक बाद-विवाद में उलझे, एक छोटी सी फ्िताब में जमा 
- कर दी गयी है। यह पुस्तक क्या है मानों ऐसी जानकारी 
का भण्डार है । लेखक ते इस बहुमूल्य सामग्री को जमा करके और बडे 
सरल ढंग से उसे पाठकों के सामने पेश ऊरके हम संवकी अपना ऋणी बना 
लिया है । लेखक ने बताया है कि पिछले सौ वरस से भी ज्यादा अरखे के 
दौरान मे भारत को अपने आर्थिक जाल में फेसाने के लिये अमरीका ने 
कौन कौन से हृथकण्डे चलाग्रे है । यह क्रिताव इसका एक बहुत ही दिलचसरूप 
क्रिस्सा है और वह हमें एक बडे खतरे से आगाह करता है। यदि हमने 
इस चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया, तो फिर लाज्जिमी तौर पर और ज्ञीघ्र 
ही हम पर भी मुसीबत का वह पहाड़ हट सकता है जो कोरिया पर हटा है। 
मेरी यह जोरदार मनोकामना है कि समय रद्दते ही “हमारी ओंखें खुल जाये 
भौर हम सजग और सतर्क हो जाये । 


ड़ 


मगनवाडी, ४ 


वर्धा, मध्य प्रदेश जे, सी, कुमारप्पा 
३१ अक्तूबर, १५७२ 


भूमिका 


“ दक्षिणी एशिया आज एशिया का राजनीतिक दृष्टि से सबसे दृढ 
भाग है। इसमें ऐसे देश शामिल हैँ जिनका दृष्टिकोण पश्चिम की ओर 
झुका हुआ है, जो आम तौर पर पश्चिम से सहयोग करते हैं, जो 
कम्युनिज्म की अन्द्रूनी समस्याओं से परिचित हैं, और जो आक्रमण 
से अपनी रक्षा करने का ट्ढ निश्चय रखते हैं। 


““ इस भाग में ४० करोड़ लोग रहते हैं जो दुनिया की कुल आबादी 
का पांचवां हिस्सा और आज़ाद दुनिया की आबादी का तिहाई हिस्सा , 


द्ोते हैं। . 


“-अगर कमी ये छोग हमसे अलग होकर कम्युनिज्म के साथ चले 
गये, यदि ये लोग भी उन ८० करोड़ लोगों के साथ सिल द्वो गये जो 
आज कम्युनिज्म के नियत्रण में हैं, तो दुनिया की ज्यादातर भाबादी 
कम्युनिज्म फे नीचे चढी जायगी। 


“ इस इलाके के अलग-अलग देशों को लिया जाय, तो जाहिर है 
कि क्षेत्रफल और आवादी दोनों की दृष्टि से, इनमें सबसे बढ़ा भारत 
है। भारत में ३५ करोड लोग रहते हैं। यह आज़ाद दुनिया के सब से 
बड़े देशों में से है। दोनों द्वी दृष्टि से---आवादी और खनिज पदार्थों 
तथा दूसरे भौतिक साधनों की दृष्टि से--भारत का पश्चिमी ससार के 
लिये अत्यधिक महत्व है । ” 


>जजौजे सी मघी, सहायक विदेश-मंत्री, अमरीकी प्रतिनिधि 
सभा की विदेश विभाग समिति के सामने बोलते हुए, 
२४ जुलाई, १५५१ । 


/ एशिया की कुजी,अब भारत में है । यदि भारत हमारे हाथ से 
जाता रहा, तो सारा एशिया जाता रहेगा । फिर छोटे देशों में बचने की 
सामध्य न रहेगी । - 


+ 


ड 


“ तब अमरीका अफ्रेला पद जायगा और उसऊा होई मददगार न 
रहेगा । और तब शायद लड़ाई जीतने क्षा सी समय द्वाथ से निकाल 
जायगा । ”! 

+-जम्टिस विलिपम ओ टगलाप का लोक पत्रिका में लेख, 

१४ अगस्न, १९५४१ । 


उपरोक्त दो उद्धरणों मो पढक्र पाठ की समझ से आ जायगा कि 
अमरीकी सरकार की नजञ्षरों में भारत का आजकल कितना भारी महत्व हैं । 
अमरीकियों की -टृष्टि में अब भारत अग्रेज्ञों की बपौती सम्पत्ति नहीं रह गयी 
है जिसे कोई द्ध नही सकता।न अब वह उनके लिये फेवल एक गौण 
महत्व का क्षेत्र है। भारत एशिया में, अमरीका की एशियाई नीति का 
केन्द्र-विन्द बन गया है । 


हम भारतीयों के लिये भी अमरीका केवल एक विदेशी मुल्क नहीं है. 
चहिकि एक ऐसा देश है जिप्तका हमारे भविष्य पर भारी प्रभाव पइनेवाला 
है । अमरीका को हम अपने लिये चाहे न्‍्यामत समझें या खतरा, किन्तु उस 
शक्तिशाली देश और उसकी सरकार के साथ हमारे देश के सम्बंधों का 
बुनियादी महत्व है। स्वभावत , अमरीका के प्रति हमारी क्या नीति हो, यद्द 
एक ऐसा सवाल बन गया है, जिस पर आज भारत में सबसे अधिक 
और गरम वहस चल रही है । 


परन्तु यह बहस या तो प्राय एकाघ तात्कालिक प्रश्नों को लेकर 
होती है, या समाजवाद और पूजीवाद की आम बहस उसका आधार वन 
जाती है। विरोधी पक्षों मे से, किसी की तरफ से भी अभी तक समस्या का 
सर्वांगीण अध्ययन हमारे सामने नहीं आया है। यह कमी अकारण नहीं 
है । एक राजनीतिक प्रइन के रूप में अमरीका ने अमी हाल ही में भारतीय 
चेतना मे प्रवेश किया है, गोकि इसकी प्रतिक्रिया बड़ी सख्त हुई है। घटना-चक्र 
इतनी तेज्ञी से घूम रहा है कि ऐसी कोई पुस्तक लिखना असम्मव है, जो 
चन्द महीने के अन्दर ही पुरानी न पड़ जाय । 

इन सब कठिनाइयों को जानते हुए सी, यदि मेने यह पुस्तक लिखने 
का साहस किया है तो केवल इसलिये कि इस प्रइन का हमारे जीवन के लिये 
और हमारी अगली पीढी के जीवन के लिये भारी मदृत्व है । 
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नीक्कथन 
पिछली शत्ताव्दियों मेँ, प्रत्येफ देश को अपनी परम्पराओं, रहन-सहन 
के अपने विश्येप टग, अपनी सस्कृृति, और अपनी विशेष विचारधारा के 
अनुसार अपना जीवन ढालने की स्वतंत्रता थी। समय-प्तमय पर पड़ोस के 
सरदार इस स्वतत्नता में हस्तक्षेप करते थे और अपने समृद्धिशाली पड़ोसियों 
को छटने के लिये उतर आते थे । उनके अनुयायी देश में ही रद जाते थे, 
और कभी कभी तो नये राजवंश भी कायम कर देते थे । 


औद्योगिक क्रान्ति के बाद इन व्यक्तिगत महत्वाक्राक्षाओं की जगह 
निवलों के संगठित शोषण ने के ली । यह शोषण सीधे-सादे लोगों के समूद्दों 
को, देशों को या पूरे राष्ट्रों को पराधीन रख कर फ्रिया जाता है । इसके लिग्े 
जो तरीके अपनाये जाते हैँ, वे विभिन्न ढंग के हैं और उनके नाम भी 
अलग-अलग हैं, परन्तु उन सबका असर एक सा ही होता हैं। उनका 
वास्तविक उद्देदय बड़े पैमाने के मशीनोंवाले उद्योगों के वास्ते कच्चा माल और 
मंञ्नदूर प्राप्त करना है । व्यक्तिगत दांसता, अद्धं-गुलाम अथवा कम्मी प्रथा, 
या सामन्तवाद की तुलना में यह एक उन्नत अवस्था है । 


ब्रिटेन भारत में अपने साथ सामन्ती प्रष्ठभूमि लेकर भाया था। इसलिये, 
अपने उपनिवेशों के साथ उसके जो सम्बंध स्थापित हुए; उनके साथ एक 
ऐसी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था कायस्‌ हुईं जिसे राजनीतिक साम्राज्यवाद 
कहना चाहिये | इसका अन्तिम उद्देश्य तो शोषण ही था, परन्तु साथ में 
पराधीन राष्ट्रों के प्रति भी कुछ ज़िम्मेदारी समझी जाती थी। इस प्रणाली 
में शासक देश पर यह जिम्मेदारी रहती थी कि बढ झराज्य स्थापित करे ॥ 


कुछ समय बाद अमरीकी इस मैदान में उतरे। वे अपने सार्थ दासतां 
या गुलामी की परम्परा छाये थे। इसलिये, “ अविकसित ” देशों पर 
नियत्रण रखने का उनका ढंग अग्रेज़ों के ढंग से भिन्न था। अमरीकावाछे 
आर्थिक रास्ते पर चल रहे हैँ, जिसमें प्रजा की सख-सुविधा का लगभग 
कोई ध्यान नहीं रखा जाता । हि 


न ि 


इसके अतिरिक्त, आजकल ससार के राष्ट्रों को दो त्रिचारघाराओं के 
झण्डे के नीचे एकत्रित करने की चेट्टा की जा रही दे । एक ओर प्राठवेट या 
निजी उद्योग की विचारधारा है, दूसरी ओर है, सामाजिक न्याय की 
विचारधारा । लोगों से अपने विचार मनवाने के इस संघ में दुनिया दो 
प्रतिद्दन्दी दर्लो में वेंटती जा रही है । अमरीका निजी उद्योग का समर्थन करता 
है, जिसका आधार निजी सम्पत्ति है और जिससे निज्जी मुनाफा उत्पन्न होता 
है । सोवियत रूस सामाजिक न्याय का समर्थन करता है जिसका आधार 
मनुष्य की बुनियादी समानता और उससे उत्पन्न होनेवाली यह आवश्यकता है 
कि जीवन में सभी को समान अवसर हासिल होना चाहिये । - 


इन दो कैम्पों के कारण ससार दो दलों में विभाजित हुआ जा रहा 
है । रूस अपना काम एक मिशनरी की तरह करता है। जिस वात में वह 
विख्वास करता है, उस पर अमल करता है और अपने तिद्धान्तों को कार्यक्षेत्र 
में उतार कर दिखाता है, और इस प्रकार पड़ोसियों की अपनी मिसाल से 
समझकर अपने अनुयाइयों फी त्तादाद्‌ बढ रहा है । 


किन्तु, अमरीका दूसरे देशों को अपने चग्मुल में फेँसाने के लिये 
हर तरह के दृथकण्डों का प्रयोग कर रहा है, जिनमें धोखा, कपट, बल-प्रयोग, 
जोर-ज्बदस्ती और आर्थिक प्रपंच--सब कुछ शामिल हैं. । उसके उपाय ऐसे 
होते हैं जिनसे देश स्वाधीन नहीं होते, बल्कि मकड़ी के जाले में फेंसते जाते 
हैं। जाल इस होशियारी से बुना जाता है कि शिकार देश वो यह पता 
भी नहीं चलता कि हो क्या रहा है, और वह देश जितना ही छट्पथता है, 
उसका अन्त उतना ही नज्ञदीक भाता जाता है । 


दुभोग्य से, लोग आजकल प्राय इतने अधिक व्यस्त रहते हैं कि 
रुक़कर_ अपने चारों ओर की घटनाओं पर कुछ क्षण विचार करने की भी 
उन्हें फ़ुरसत नहीं रहती । ज़िन्दगी की छीना-झपटी और भाग-दौड़ उन्हें इस 
बात की इजाज्ञत नही देती कि वे बैठकर परिस्थिति का मूल्यांकन करें । 
और ज़िन्दगी के इस दबाव का इस्तेमाल, ज्विन्दगी को खतम करने के लिये 
किया जाता है । ७ 7 


अमरीका को दुनिया भर में अपना आर्थिक जाल फैलाते हुए डेढ़ सौ वर्ष 
> से अधिक हो गयग्ये हैं। परन्तु भारत मे अमी तक वह अधिक सफल नहीं हो 


| 


सका था । कारण कि अग्रेज अपने स्थिर स्वार्थों की रक्षा करने के लिये और 
इपां की वजह से भारत को अमरीकी फन्दे से वचाये हुए थे । पर हाल मे, 
यह वबचानेवाली बाइ गिर गयी हैं और भारत का बेरहमी से शोपण करने 
का रास्ता सुल गया है। यह बड़े दुख की वात है कि यह चीज़ नेहरू 
जैसे देशभक्त नेता के नेतृत्व में हो रही है। अमरीकियों के छल छद््‌--जो 
अपनी कामयाबी के लिये आधुनिक मनोविज्ञान का भी प्रयोग करते हैं--इस 
सीधघे, सरल, सहज-विद्वासी राजनीतिज्ञ के लिग्रे बड़े कठिन सिद्ध हो रहे हैं । 


अत यह और भी ज़ररी द्वो जाता है कि साधारण आदमी को उन 
तमाम कोशिशों की पूरी जानकारी करायी जाय जो उसे फेंसाने के लिये हो रही 
हैं। इसलिये, भारत के लिये यह एक वड़ी खुशी की वात है कि ऐसी तमाम 
जानफारी, बिना अधिक वाद-विवाद में उलझे, एक छोटी सी किताब में जमा 
कर दी गयी है। यह पुस्तक क्या है' मानो ऐसी जानकारी 
का भण्डार है । लेखक ने इस बहुमूल्य सामग्री को जमा करके और बडे 
सरल ढम से उसे पाठको के सामने पेश करके हम सबको अपना ऋणी बना 
लिया है । लेखक ने वताया है कि पिछले सौ बरस से सी ज्यादा अरे के 
दौरान में भारत को अपने आर्थिक जाल में फँसाने के लिये अमरीका ने 
कौन कौन से दृथकण्डे चलाये हैं । यह किताब इसका एक बहुत ही दिलचस्प 
किस्सा है और वह हमें एफ बड़े खतरे से आगाह करता है। यदि हमने 
इस चेतावनी की और ध्यान नहीं दिया, तो फिर लाज़िमी तौर पर और शीघ्र 
ही हम पर भी मुसीबत का वह पहाड टूट सकता है जो कोरिया पर टूटा है + 
मेरी यह जोरदार मनोकामना है कि समय रददते ही “हमारी ओँखें खुल जायें 
और हम सजग और सतके द्वो जायें । 


सगनवाडी, 


चर्धा, मध्य प्रदेश जे, सी, कुमारप्पा 
३१ अक्तूबर, १५७२ 


थ्रूमिका 


“ दक्षिणी एशिया आज एशिया का राजनीतिक दृष्टि से सबसे हृढ 
भाग है। इसमे ऐसे देश शामिल हैँ जिनका दृष्टिकोण पश्चिम की ओर 
झुका हुआ है, जो आम तौर पर परिचिम से सहयोग करते हैं, जो 
कम्युनिज्म की अन्दरुनी समस्याओं से परिचित है, और जो आक्रमण 
से अपनी रक्षा करने का दृढ निश्चय रखते है। 


“ इस भाग में ४५ करोड लोग रहते हैं जो दुनिया वी कुल आवादी 
का पाचवा हिस्सा और आज़ाद दुनिया की आबादी का तिहाई दहिस्ता 


होते हैं। .. 


“ अगर कमी ये लोग हमसे अलग द्ोकर कम्युनिज्म के साथ चले 
गये, यदि ये छोग भी उन ८० करोड़ लोगों के साथ मिल द्वो गये जो 


आज कम्युनिज्म के नियत्रण में है, तो दुनिया की ज्यादातर आबादी 
कम्युनिज्म फे नीचे चली जायगी। 


“ इस इलाके के अलूग-अलग देशों को लिया जाय, तो जाहिर है 
कि क्षेत्रफल और आबादी दोनों की दृष्टि से, इनमे सबसे बढ़ा भारत 
है। भारत में ३५ करोड़ लोग रहते हैं। यह आज़ाद दुनिया के सब से 
बड़े देशों मे से "है । दोनों ही दृष्टि से--आवादी और खनिज पदार्थों 
तथा दूसरे भौतिक साधनों की दृष्टि से--भारत का पश्चिमी ससार के 
लिये अत्यधिक महत्व'है । 


>जौजे सी मघी, सहायक विदेश-मत्री, अमरीकी प्रतिनिधि 
सभा की विदेश विभाग समिति के सामने बोलते हुए, 
२४ जुलाई, १५५१ । 


/ एशिया की कुजी, अब भारत में है । यदि भारत दमारे हाथ से 


जाता रहा, तो सारा एशिया जाता रहेगा । फिर छोटे देशों में वचने की 
सामथ्ये न रहेगी । .. 


डे 


४ तब अमरीका अकेला पढ़ जायगा और उसका कोई मददगार न 
रहेगा । और तब शायद लडाई जीतने का भी समय हाथ से निकाल 
जायगा । 


-जस्टिस विलियम ओ डगलस का “छुक ” पत्रिका में लेख, 
१७ अगस्त, १५५१ । 


उपरीक्त ठो उद्धरणों को पढकर पाठकों की समझ में आा जायगा कि 
अमरीकी सरकार की नज़रों मे भारत का आजकल कितना भारी महत्व है । 
अमरीकियों की 4र्ृष्टि में अब भारत अग्रेज्ञों की बषोती सम्पत्ति नहीं रह गयी 
है जिसे कोई छू नही सकता । न अब वह उनके लिये फेवल एक गौण 
महत्व का क्षेत्र है। भारत एशिया में, अमरीका की एंशियाई नीति का 
केन्द्र-बिन्दु बन गया है । 


हम भारतीयों के लिये भी अमरीका केवल एक विदेशी मुल्क नहीं है 

वल्कि एक ऐसा देश है जिसका हमारे भविष्य पर भारी प्रभाव पड़नेवाला 

। अमरीका को हम अपने लिये चाहे न्‍्यामत समझें या जतरा, विन्तु उस 

शक्तिशाली देश और उसकी सरकार के साथ हमारे देश के सम्बधों का 

बुनियादी महत्व है। स्वभावत , अमरीका के प्रति हमारी क्‍या नीति हो, यह 

एक ऐसा सवार बन गया है, जिस पर आज भारत में सबसे अधिक 
और गरम वहस चल रही है । 


परन्तु यद्द बहस या तो प्राय एकाध तात्कालिक प्रइनों को लेकर 
होती है, या समाजवाद और पूजीवाद की आम बहस उसका आधार बन 
जाती है। विरोधी पक्षों में से, किसी की तरफ़ से मी अभी तक समस्या का 
सर्वांगीण अध्ययन हमारे सामने नहीं आया है। यह कमी अकारण नहीं 
है। एक राजनीतिक प्रवुन के रूप में अमरीका ने अभी द्वाल ही में भारतीय 
चेतना में प्रवेश किया है, गोकि इसकी प्रतिक्रिया बढ़ी सख्त हुईं है । घटना-चक्र 
इतनी तेजी से घूम रहा है कि ऐसी कोई पुस्तक लिखना असम्भव है, जो 

चन्द महीने के अन्दर ही पुरानी न पड़ जाय । 

इन सब कठिनाइयों को जानते हुए सी, यदि मैने यह पुस्तक लिखने 
का साहस किया है तो केवल इसलिये कि इस प्रइन का हमारे जीवन के लिये 
और हमारी अगली पीढी के जीवन के लिये भारी महत्व ह्ढै 


प्‌ 


पहले दो अध्यायों में इतिद्वास जे बारे मे कुछ चात कही गयी हैं, 
जिनकी जानकारी होना मौजूदा बहस के लिये जररी है । उनके बाद दूसरे 
महायुद्ध के वाद के दोनों देशों के आर्थिक, राजनीतिक और सारझंतिक 
सम्बंधों का विस्तृत विश्लेषण भाता है । यद्यपि इसनपुस्तक का सम्बंध सास 
तौर पर भारत से है, परन्तु कुछ चचो पाकिस्तान की भी की गयी दे । 


ऐसे आरोपों से, जिन्हें विपक्षी बिना किसी सबूत के एक-दूसरे पर 
लगाया करते हैं, मैंने अपने को अलग रखने की कोशिश की है। मेरी 
कोशिश यह रही है कि केवल तथ्यों पर विचार करूँ और सोर्चे कि हमारे 
राष्ट्रीय हितों के लिये उनसे क्या अवश्यम्भावी परिणाम निकलते हैँ । 
तथ्य एकत्र करने में काफी समय और मेहनत लगी हैं। यदि दूसरे अनेक 
मित्रों का सहयोग और सहायता मुझे न मिलती तो मे यह काम कमी 
पूरा न कर पाता | विशेष रूप से, में एफ अमरीकी मित्र का वडढा ऋतत्न 
हूँ जिन्होंने मुझे न सिर्फ अखबारों की कतरने, सरकारी प्रकाशन, और दूसरी 
बहुत सी बहुमूल्य सामग्री मेंजी, बल्कि मेरें अनगभिनत सवालों के जवाबों 
का पता लगाने में अपना बहुत सा समय खर्च किया । मुझे इस बात का बड़ा 
खेद है कि यह मित्र अपना नाम शुप्त रखना चाहते हैं और इसके लिये 
तेयार नहीं हैं कि सह-लेखक के रूप में उनका नाम भी किताब पर प्रकाशित 
हो | इस देश के कई भिन्नों ने परामशे और अपनी राय देकर मेरी बडी 
मदद की है, जिसके लिये भे उनका वहुत आभारी हूँ । और अन्त में, अमरीकी 
सूचना विभाग को भी उस सहयोग के लिये घन्यवाद देना आवश्यक है जो 
उसने अनजाने में मुझे दिया है । 


एल, नटराजन 
दिल्ली, 


_१८ जून, १५४२ 


दुसरे महायुद्ध के पहले भारत-अमरीका सम्बंध 


भारत और अगरीका के बीच व्यापार 


अमरीका ने सवसे पहले १७८० में भारत से सीधे व्यापार करना 
झुरू किया । उस साल ग्रेण्ड टके नामक एक अमरीकी जद्दाज़ कलफ़त्ते के 
सफर को भेजा गया। अमरीका अभी हाल में ही आज्ञाद हुआ था । उसके 
- व्यापारियों ने पूवे मे त्रिटिश और फ्रांसीसी कम्पनियों के झगड़ों से फायदा 
उठाया और दोनों से सुविधाएँ ऐंठी । अमरीका की फेडरल ( सघ ) सरकार ने 
इस व्यापार को बढ़ाने के लिये कदम उठाने शुरू किये । १७५१ के छुंगी के 
कानून (टैरिफ ऐक्ट ) के द्वारा इस प्रकार के कर लगाये गये जिनसे अमरीकी 
जहाजों में आनेवाले आयात को वढावा मिलता या। भारत से व्यापार करने 
के लिये उदारतापूवंक के दिये गये | १७५४ में अमरीका की ब्रिटेन से एक 
सधि हुईं जिसे जे-सधि के नाम से पुकारा जाता है। उसके मुत्ताबिक अमरीका 
» को भारत में व्यापार की विशेष छविधाएँ मिल गयीं । १८०० में अकेले कलकत्ता 
से बारह जहाज माल भर कर वोस्टन के लिये रवाना हुए | इसी साल भारत 
से अमरीका-जानेवाडे सामान की क्नीमत तीस छाख डालर औकी गयी । 
इस्ट इण्डिया कम्पनी के अफसरों ने वहुत सी दौलत गैेर-क्रानूनी ढंग से 
जमा कर ली थी और उसे वे सीधे इगलेण्ड न छे जा सकते थे। अमरीकियों 
मे इस दौलत को ढो-ठो कर काफ़ी पेसा कमाया। जे-सधि के सुताबिक 
अमरीकावाले केवछ भारत और अमरीका के बीच व्यापार कर सकते थे । 
परन्तु नेपोलियन के युद्धों के काल में अमरीकी व्यापारियों ने इस सधि को ताक 
पर उठाकर रख दिया और वे भारत का सामान थोरप पहुँचाने छंगे। इससे 
उनका व्यापार खूब बढा । भारतीय कपड़े और मसाले के आयात ने अमरीका को, 
“ अनेक प्रकार के कारखाने खोलने में मदद की, जेंसे रेशम कातने 
के कारखाने, मोरक्को चमड़ा तैयार करने के कारखाने और “उन 


छ 


बड़ी सम्पत्तियों की नीव डाली जिनसे न्यू इगलेण्ट के अनेक पुराने 
परिवारों की दौलत की शुरुआत हुई थी । ” (एमेरी आर० जौन्मन 
की पुस्तक “ अमरीका का ठेशी ओर विदेशी व्यापार ”” से उद्ष्ठत ) 


इस व्यापार की बड़ी प्रतिष्ठा थी। उस ज्षमाने के बोस्टन में भारत से 
व्यापार करनेवालों की शान ही निराली थी। ह॑ई का व्यापार करनेवाले 
करोड़पति भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। बहुत से बन्द्रगाह 
वाले गहरों मे "इंडिया रो” नाम से शानदार मफ़ानों की पात ही अलग 
हुआ करती थी। उस पॉत में यदि किसी का घर हो, या बोस्टन की इंडिया 
व्हाफे मे दफ्तर हो तो बड़ी इज्जत की बात समझी जाती थी। 


परन्तु नेपोलियन के थुद्धों के वाद भारतीय व्यापार का अमरीका फे 
लिये महत्व जाता रहद्दा । शुरू में उससे फ्रायदा हुआ था क्योंकि उससे अमरीका . 
में उद्योग-धये शुरू करने के लिये कुछ पूंजी जमा हो गयी थी । परन्तु बाद में 
उससे नुकसान ही द्वोता था। अग्रेज्ञों की बात दूसरी थी। उन्हें भारत को और 
भी तरह-तरद्द से लूटने की छूट मिली हुईं थी। मगर अमरीऊफावालों को तो 
केचल व्यापार से ही सतोष करना पढ़ता था । गोकि उससे व्यक्तिगत रूप से 
अमरीकी व्यापारियों को बहुत लाभ भी होता या, परन्तु अमरीका के पास 
कोई ऐसी चीज्ञ न थी जिसे वह भारत भेज सकता । इसलिये भारत से 
भाये हुए माल के बदले में उसे खज्ञाना भेजना पड़ता था । इससे उस देश का , 
नुक़सान द्वो रहा था। इसलिए, न्यू इयलेण्ड ( अमरीका के एक इलाके का नाम ) 
के नये कपड़ा-उद्योग की मदद करने के लिये १८१६ में भारतीय कपड़े 
पर चुगी लगा दी गयी | यदि अमरीका से अब भी लकड़ी और बर्फ़ का 
नियोत न होता रहता और अमरीकी व्यापारी भारतीय अफ्रीम को चोरी 
से चीन ले जाने का व्यापार न करते रहते, तो १८१६ के बाद भाडुत में 
व्यापारिक दृष्टि से अमरीका की कोई दिलचस्पी न रह जाती 


पर अफीम का व्यापार मी कुछ दिन बाद बन्द हो गया। १८६१-६५ 
में अमरीका में शद्युद्ध छिड़ गया। इन दोनों कारणों से भारत-अमरीका 
का व्यापार नहीं के वरावर रह गया। साथ द्वी, अमरीकी उद्योग-धंधों के 
लिय्रे एक नया युग आरम्भ दो गया। पिछली शताब्दी के अन्तिम 
पचास वर्षा में अमरीका में उद्योग-धघों की जितनी उन्नति हुईं उतनी और 


८ 


नह 


क्विसी देझ् में नही हुईं । बहुत जल्द अमरीका ताल ठोंक कर अन्‍न्तरांष्ट्रीय 
व्यापार के मैदान में कूद पढा, और उसके मुक्ताबले मे औरों का ठदरना 
मुझिकिल माक्म पढने लगा। उसे अपने उद्योग-धर्थों के लिये बेशुमार कच्चा 
माल चाहिये था, तैयार माल बेचने के लिये उसे बाज़ारों की ज़दरत थी और 
पूजी लगाने के लिये दूसरे देशों मे सुविधाओं की आवश्यकता थी । उसने दुनिया 
को दूसरी बडी ताकतों की मिसाल पर चलने वी कोशिण की और फिलीपाइन्स 
आदि देशों में साम्राज्यवादी कौरवाहइयों झुर कर दी । २७ अप्रैल, १८५८ को 
सेनेटर एलबर्ट जे, बेवरिज ने शान बधघारते हुए यह कहा 


“ अमरीका के कारखाने अब इतना माल पैदा कर रहे हैं कि 
अमरीकी जनता उसे इस्तेमाल नहीं कर पाती । अमरीका की घरती 
इतनी उपज्ञ पैदा कर रही है कि यहाँ के लोग उसे खर्च नहीं कर 
सकते । विधाता ने स्वय हमारी नीति निधारित कर दी है। दुनिया 
का व्यापार हमारे द्वाथ में होना चाहिये और वह हमारा होकर 
रहेगा । और हम उसी ढंग से उस पर अधिकार करेंगे जो ढंग 
हमारी माँ, इगलेण्ड हमे बता चुका है। हम दुनिया भर में अपनी 
कीठियाँ खोलेगे ताकि वहाँ अमरीकी माल का वित्तरण द्वो सके । हम 

(9७ समुद्र की छाती पर अपने जहाज़ों का जाल बिछा देगे। हम अपनी 
शान के मुताबिक एक विशाल जहाजी बेडा बनायेंगे। '”? 
( “ हमारे जमाने के इतिद्दास * में क्विन्सी हो द्वारा उद्धृत ) 


लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक अग्रेज्ञ उद्योगपतियों ने अमरीका 
को भारत के बाज्ञार में घुसने नहीं दिया | भारत की अग्रेज्ी सरकार ने इस 
काम में उनकी मदद की। १९०० में भारत के आयात का केवढरू १"७ 
अतिशत भाग अमरीका से आया । अमरीकी अफसरों ने यह शिकायत की 


“ अमरीका वराबर ब्रिटिश हिन्दुस्तान से आनेवाले आयात को 
बढाता जा रहा है, लेकिन उसके नियोत में कोई बढ़ती नज़र नहीं आती 
और उसका मूल्य भारत से आनेवाले आयात के मूल्य से बहुत कम 
दोता है । ” (” विदेशी व्यापार का मासिक्र विवरण,” वाशिग्टन, 
द्सिम्बर १५०२ ) 


बीसवीं सदी के में व्यापार के मामले मे, अग्रेजों और 
अमरीकियों की प्रतिद्दिता बहुत बढ गयी । भारत की भूमि भी इस 
सघपे से अउठ्ती न रही | नाम को भारत में हर देश , का माल आर्न 
की आज़ादी थी, पर असल में अग्रेज्ञ व्यापारियों को अनेक विशेष सुविधाएँ 
प्राप्त थीं। एक यह नियम था फि सरकारी अस्रत का सारा सामान था तो 
भारत में, था इगलेण्ड में खरीदा जायगा | इससे अमरीकी व्यापारियों को 
मुश्किल होती थी । फिर भी १९०० और १५११ के बीच भारत के भायाते 
में अमरीका का हिस्सा १७ से वढ कर ३ ८ प्रतिशत हो ही गया । 


अमरीका को पहली महत्वपूर्ण सफलता देशी राज्यों मे मिली । मंसर 
और बडौदा की सरकारें विशेष रूप से अमरीक्षियों की मित्र थीं। मैसूर में 
कावेरी प्रपात के बिजली पैदा करने के केन्द्र मे अमरीका की जनरल इलेक्िट्रक 
कम्पनी की मशीन अमरीकी इजीनियरों द्वारा छगायी गयीं। सी एफ, 
बीम्स नामक एक अमरीकी, राज्य का चीफ इजीनियर नियुक्त कर दिया गया। 
१९००७ में आर सी व्हाइटनेक नामक «एक अमरीकी, बड़ौदा सरकार 
के आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त क्रिया गया। एक और अमरीकी 
को राज्य का शिक्षा सम्बंधी सलाहकार बना दिया गया। अमरीका में शिक्षा 
प्राप्त करके लौटे कई हिन्दुस्तानियों को भी बढ़ौदा सरफार में ऊँचे ओहदों (पर 
तेनात किया गया। महाराजा बडौदा ने स्वयं अमरीका का खूब दौरा क्रिया 
और उनके युवराज जैसिह राव ने १९११ में अमरीका के हरवड कालिज से 
बी ए पास किया । सैम्युअल हिगिनवौटेम नामक एक अमरीकी पादरी ग्वालियर, 
रतलाम, कोटा, झालावाड़, वार और जाओड़ा की रियासतों का खेती-सम्बधी 
सलाहकार बन गया और उसकी कोशिशों के फलस्वरूप अमरीका की बनी हुई 
खेती की बहुत सी मशीन हिन्दुस्तान आयी । 


प्रथम मद्दाशुद्ध के पहले हिन्दुस्तान के वाज्ञार में अमरीका ने इन चीजों 
की चिक्री में' खास तरक्की की मिद्दी का तेल और पेट्रोल, सीने की मशीन, 
टाइप-राइटर और छापे की मशीन, और कुछ वातु का सामान । अमरीका से 
सबसे अधिक माल स्टैण्डड ऑयल कम्पनी मारत लाती थी । 


परस्तु व्रिटिग भारत में अमरीका की इस काल की सबसे बढ़ी सफलता 
यह थी कि टाटा के मशह्तर लोहे और इस्पात के कारखाने,-- टाटा आयरन 
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एण्ड स्टील वक्‍स--की स्थापना मे उसका बडा हाथ रहा | टाटा ने अमरीकी 
मशीन खरीदने और अमरीकी विशेषज्ञों को मगाने पर छ करोड डालर ख्चे 
किये और १५३७ तक उसके उद्योग का सचालन अमरीकी इंजीनियरों के 
हाथों में रहा। 


पहले महायुद्ध में त्रिटेन से माल आना कम हो गया । अब अमरीका के 
. पौवारह थे | उसने दोनों द्वा्यों से भारत के साथ व्यापार बढ़ाना झुरू कर 
दिया । १५०९-१४ में भारत के आयात व्यापार में अमरीका का हिस्सा 
३ प्रतिशत था। १५१४-१५ में बह वढकर ७ प्रतिशत हो गया । भारत 
के निर्यात में अमरीका का हिस्सा इसी दौरान में ८ से बढ़कर १३ प्रतिशत 
हो गया । भारत से व्यापार करनेवाले देशों मे अब दूसरा नम्बर अमरीका 
का था | अमरीका की अनेक व्यापारिक कम्पनियों ने भारतीय शहरों 
में अपने दफ्तर खोल दिये और बहुत स्री अग्रेज़ों द्वारा सचालित कम्पनियों 
भी अमरीकी कारखानेदारों की एजेन्ट वन गयीं। अमरीकी व्यापारी 
भारत में दौरा करने के लिये आने लगे। भारत में विज्ञापन करने पर 
. वड़ी-बडी रक़में खर्च हुई । भारत और अमरीका के बीच वाकायदा जहाज्ञ 
चलने लगे । ॥$ 


« अग्रेज्ञों के लिये अमरीका का मुकाबछा इतना सख्त हो गया कि युद्ध के 
_ कुछ दिन बाद ही एक अमरीकी पत्रिका ने इस आशय चेतावनी दी 


“ जॉन बुल को सावधान हो जाना चाहिये । यदि उसे अग्रेज़ी माल के 
सबसे बड़े और सबसे अधिक मुनाफा देनेवाले बाज़ार को बचाना है, 
तो जान बुल को जाग जाना चाहिये, क्योंकि भारत में अमरीकी व्यापार - 
ने जो तरक्की की है, उससे सचमुच अग्रेज़ों के कान खडे दो जाने 
चाहिये ।7? (“ लिख रेरी डाइजेस्ट ”, १८ दिसम्बर १९२०, छष्ठ २३ ) 


* भारत में ब्रिटेन के द्वेड कमिश्नर ने कहा कि “ इस वात में कोई 
सन्देह नहीं है कि अव हिन्दुस्तान में द्में हमेशा ही अमरीका का मुकाबला 
करना पड़ेगा ।”? ॥ 

इसके वाद अग्रेज्ञों ने खूब जोर के साथ जवाबी हमला झुछ किया । 
इम्पीरियल प्रीफरेन्स एग्रीमेण्ट ( ब्रिटिश साम्राज्य के देशों में बने मालपर क्रम 


श्र 


् 


चुगी लगाने का समझौतता--अनु० ) जैसे तरीकों के ज्ञरिये कुछ हृद तक त्रिटेन 
अमरीकी हमले को रोकने में सफल भी हो गया । दो महायुद्धों के बीच के काल 
में, दुनिया की बदलती हुई आश्िक परिस्थिति के साथ-साथ अमरीका का 
भारत के साथ व्यापार भी घटता-बढता रहद्दा, परन्तु भारत के पूरे बिडेशी 
व्यापार की तुलना में उसकी मात्रा एक सी रही । और मोटरों, टठाइप-राइटरों 
और दूसरी छोटी मशीनों की बिक्री में अमरीका ने खास तरक्की की । 
हालीवुड के फिल्मों ने भारतीय सिनेमा पर से पाथे-फ्रेरेज् कम्पनी के कायम 
एकाधिकार को नष्ट कर दिया । 


भारत में लगी हुईं अमरीकी पूंजी 


ब 


दूसरे महायुद्ध के पहले कुछ अमरीकी पूजी भी भारत में आयी। 

इण्टरनेशनल बैंकिंग कार्पोरेशन ने ( जिसे बाद में नेशनल सिटी बैंक 
आफ़ न्यू यौके ने खरीद लिया) १५०३ मे वम्बई में और १५०४ में 
कलफत्ता में अपनी एक शाखा खोली । अमेरिकन एक्सप्रेस कम्पनी ने भी 
भारत में दो शाखाएँ स्थापित कर ली । 


जूट ( चटकल ) उद्योग में इन अमरीकी कम्पनियों का हाथ था - 
अमेरिकन मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी, छडलौ जूट कम्पनी, ऐएँगस कम्पनी, 
फलीवलैण्ड-ऐक्रोन बेग कम्पनी (वाद में यद्द चेज् वेग कम्पनी के हाथ 
बिक गयी ) और रीगल सेंक कम्पनी । 

क्रिडर, पीबडी एण्ड कम्पनी को चपड़े में दिलचस्पी थी । मेलौन ने 
भारत में अल्यूमीनियम के कारखानों को खरीद लिया । 

फायरस्टोन रबर कम्पनी ने बम्बई में एक बडा टायर बनाने का 
कारखाना खोला । रेमिंग्टन रेण्ड कम्पनी ने कलकत्ता में टाइप-राइटर घनाने का 
एक कारखाना खोला। १९३६ में अमरीका की नेशनल काबेन कम्पनी ने 
ब्रिटेन की एवरेडी वेटरी कम्पनी को खरीद लिंया | एवरेडी के कारखाने में 
सूखी वैटरियाँ वनायी जाती थीं। - कनाडा फोर्ड मोटर कम्पनी की एक शाखा 
१९,२६५ में यहा खोली गयी जिसका प्रधान दफ्तर और कारखाना बम्बई में था। 
१९२८ में जनरल मोटर कम्पनी ने बम्बई में मोटरकारों और टढक्रों के हिस्सों 
को जोइने का काम शुरू किया । १९३५ में उसने इसी ढग का एक नया 
कारखाना खोला जिसका नाम था कमर्शियल वौदी त्रिदिंदग कार्पोरेशन । 


श्र 


इसके अलावा कई अमरीकी कम्पनियों ने आयात-निर्यात तथा विक्री 
की एजेंसियों का काम करना भारत में शुरू कर दिया । स्टैण्डड-वैकुअम ऑयल 
कम्पनी और काल्टेक्स कम्पनी पेट्रोल वितरण करने लगी । ढ; 


यद्यपि सीधे ढग से भारत में रूगी हुई अमरीकी पूंजी, ब्रिटिश पूजी 
से काफी कम थी, परन्तु वास्तव में, भारत भे अमर्रीक्ी पूंजी इससे कहीं 
अधिक थी । इसका सही अन्दाज पाने के लिये ब्रिटेन और कनाडा की 
कम्पनियों के जरिये अप्रद्यभ्ष रूप से हिन्दुस्तान में आयी अमरीकी पूजी को 
भी ध्यान में रखना पड़ेग[ । 


उदाहरण के लिये, अमरीका के धन-कुबेर जे पी मौगेन की कम्पनी 
को लीजिये । इस कम्पनी के मातहत एक त्रिटिश कम्पनी थी जिसका नाम 
“मौगेन, ग्रेनफेल एण्ड कम्पनी ” था। इस क्रम्पनी के कुछ हिस्सेदार--- 
सर टामस (बाद में लाडे) केटो और तीन अन्य व्यक्ति --- ' यूछ, 
केटो एण्ड कम्पनी ! में भाग ले रहे थे, जो कलकत्ता में ऐण्ड्रयू यूल 
एण्ड कम्पनी के नाम से काम करती थी। यह हिन्दुस्तान की सबसे 
बड़ी, मैनेजिंग एजेंसी थी। इसके नियन्नण में अनेक कम्पनियों थीं जो 
तरह-तरह का व्यापार कर रही थीं--जैंसे जुट, चाय, जहाज्ों से माल ढोना, 
कोयला खाने, आटा, तेल, मकान बनाना, रबड़, चीनी, कागज, छापखाने, 
बिजली पैदा करना और बीमा । भारत में मौगन का प्रतिनिधि केटो था । वह 
मर्केण्टाइल वेंक ऑफ इण्डिया का भी उपाध्यक्ष और डायरेक्टर था। इस 
अग्रेज़ी बैंक की शाखाएँ सिफ़ सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि चौन, पूर्वी 
डच द्वीप-समूह, स्याम और मौरीशस में भी फेंी हुईं थीं । 


भारत में अमरकी पादरी 


- साहसी अमरीकी व्यापारियों के पीछे-पीछे हिम्मतवाले ईसाई पादरी 
भी हिन्दुस्तान आये । बल्कि सच तो यह है कि अमरीका ने जब सबसे 
पहले अपने पादरियों को विदेशों में भेजने का निश्चय किया, तब इन 
पादरियों ने भारत को अपने क्षेत्र के रूप में चुना और १८१२ में के 
कलकत्ता पहुँच भी गये। वहाँ से इंस्ट इण्डिया कम्पनी ने जब उन्हें 
निकाल दिया तो वे बम्बई पहुँच गये। वहाँ उन्होंने १८१५ में अमरीकी 
मराठी सिशन खोला । १८३३ में ब्रिटेन को सरकार ने हुक्म निकाला कि 
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ईस्ट इण्डिया कम्पनी से इजाज्ञत लिये बिना भी पादरी लोग भारत में बस 
सकते हैं। इसके बाद अमरीकी पादरियों ने यहा अपना काम वढाना झुदर 
किया । १८५७ के विद्रोह के समय तक वे बम्पई, उत्तर प्रदेश (यू पी ), 
सठ्रास और आसाम में अपने केन्द्र खोल चुके थे। _..7 


उस समय अमरीकी पादरी प्राय धार्मिक स्कूल खोला करते थे और 
ईसाई वमे के साहित्य को भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया करते थे। 
चहुत कम लछोग उनके उपदेश सुनकर ईसाई बनना स्वीकार करते थे । जो 
थोड़े बहुत बन जाते थे, थे मिशन में ही नौकरी कर छेते थे। पादरियों का 
अधिकतर समय चौराहों पर खड़े होकर या गिरजा घरों में उपदेश देने में 
बीतता था । 


पर, लगभग १८८० से ईसाई बननेवालों की सख्या तेज्ञी से बढ़ने लगी । 
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम २५ वरसों में हमारे देश में जो बार वार अकाल 
पे, उनसे पादरियों का काम आसान हो गया। वे अकाल-पीड़ितों की सहायता 
करते | जनता उनका अहसान मानकर ईसाई बन जाती। अब प्रत्येक मिशन 
की सफलता इस बात से नापी जाने लगी कि किसने कितने लोगों का घमम 
'परिवतेन किया है। पादरियों को रुपये-पेसे की कमी न रही। यह वात भी 
मतलब से खाली नहीं है कि ठीक इन्ही 'दिनों अमरीका के उगते हुए 
एक्राधिकारी ( इजोरदार ) पूजीपतियों ने विदेशों में काम करनेवाले मिशनों के 
कार्मो में दिलचस्पी लेना और उन्हें धन की सहायता देना शुरू किया। माइरन 
एच फेल्प्स नामक एक अमरीकी ने, जो बरसों तक भारत का तथा हिन्दू घममे 
का अध्ययन कर चुका था, १९१० में छिखा था ! 


“ यह घन अधिकतर ( पाद्रियों को ) इसलिये दिया जाता है कि 
व्यापार में उससे फायदा होने की उम्मीद रहती है । आप में से बहुतों 
ने जौन ढो रौकफेलर का नाम ज़हूर सुना होगा। वह स्टैण्डर्ड 
ऑयल कम्पनी का मालिक और दुनिया का सबसे धनी आदमी - 
है और विदेशी मिशनों को बड़ी-बड़ी रक़म दान में देता है। 
कुछ वर्ष हुए मैंने न्यू यौ्क के एक दैनिक पत्न मे रौकफेलर के सेक्रेटरी 
मिं गेट्स से एक भेंट का बइतान्त पढा था । उसमें गेटस ने बताया था 
कि रौकफेलर साहव विदेशी मिशनों को जो रुपया दान में देते हैं 


१४- 


उससे उनके व्यापार में वडा लाभ होता है, क्योंकि जिन देशों की जनता 
के बीच ये मिशन काम करते हँ, उनके साथ व्यापारिक लेन-देन बढ 
जाता है।” ( “ हिन्दू आदण व उनकी सुरक्षा ” से, एछ १०-१६ ) 


उन्नौसवीं सदी का अन्त होते-द्ोते अमरीकी पादरियों ने शिक्षा और 
डाक्टरी के क्षेत्र मं अपनी कारवाइयों काफी बढा ली। उन्होंने अनेकों कालिज 
और अस्पताल खोले । उन्दोंने नीचे लिखे कालिज खोले वबेलोर का वृरहीज 
-कालिज, मदुरा का अमेरिकन कालिज, गुण्टर का आध्र क्रिशस्वियन कालिज, 
इलाहाबाद का ईरविंग क्रिश्चियन कालिज, लखनऊ में लसनऊ क्रिश्वियन 
कालिज और इसवबेला योवने कालिज, लाहौर का फ़ोरमैन क्रिश्वियन कालिज 
और रावलपिण्डी का गौडन कालिज । मद्रास के वीमेन्स क्रिस्चियन कालिज 
और क्रिस्टौफर्स ट्रेलिग कालिज अग्रेज और अमरीकी पादरियों के सपुक्त 
प्रयत्नों से खुले थे । बम्बई के विल्सन कालिज तथा मद्रास क्रिश्चियन 
कालिज को अमरीका से सहायता मिलती थी। 


पादरियों के काम का क्षेत्र बढा तो उनकी तादाद सी बढ गयी । 
१८८७ में भारत में अमरीकी पादरियों की सख्या १३५ थी, बीसवीं सदी के 
प्रथम दशक फे झुछ् के सालों तक वह १,००० तक पहुँच गयी। अब, 
'धर्मोपदेशकों के अलावा डाक्टर, नस, सम्पादक और शिक्षक भी अमरीका से 
आने लगे । इन लोगों का चुनाव बहुत ध्यानपूर्वक्ष किया जाता था। प्रसिद्ध 
भारत-हितैषी पादरी जे टी सण्डरलेण्ड ने इस बारे मे यह्द लिखा है 


“ विदेशों में छॉँट-छोट कर सबसे “ठोस ” छोग, यानी सबसे कम 
प्रगतिशील विचारों के लोग भेजे जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण 
हैं. कि जिन लोगों को सरकार के विदेशी विभाग में नौकरियों न मिल 
सकी, उन्हें पादरियों के पद पर भर्ती होने में कोई कठिनाई न हुई । 
(“ल्यू बल्डे” नामक पत्मिका के माच १८०८ के अक में छपे 
“ भारत में ईसाई मिशन ” शीषंक लेख से, पृष्ठ ४२ ) 
भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन के उभार से सभी पादरियों को, विशेष कर 

अमरीकावार्लों को, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अमरीकी 


पादरी अभी तक हमेशा अंग्रेजी सरकार के धनिष्ठ सहयोग से काम करते आये 
थे। वे अग्रेज़्ों की नीति के गुण गाया करते थे और अपने अनयाइयों को 


रण 


हिन्दुस्तानियों, भारतीय वर्मो और भारतीय परम्पराओं को नीची दृष्टि से 
देखना सिश्वाते थे । किसी हृद तक उन्होंने अपने हिन्दुस्तानी अनुयाइयों की 
भारतीयता भी नष्ट कर दी थी। १८०७ के विद्रोह के बाद एक अमरीकी 
पादरी ने गुमान फे साथ यद्द कहा या 


“ एंकर भी देशी ( यानी हिन्दुस्तानी ) ईसाई, विद्रोह में शामिल 
नहीं हुआ «कई जगह तो इन देशी ईसाइयों ने उचित समय पर खबर 
देकर ( विद्रोह के वारे में ) पड्य॑त्रों को रोकने में मदद दी। 
(रे वि बटलर की पुस्तक “ दी लेण्ड आफ दि वेदाज़ ” से, पृष्ठ ४६४ ) 


एक दूसरे अमरीकी सज्जन ने इस शताब्दी के झुछू में लिखा या 


“ आजकल ब्रिटिश सरकार पादरियों की, विशेषकर अमरीकी पादरियों 
की मदद के लिये कुछ उठा नहीं रखती। घन, ज्ञमीन, हर चीज़ जो 
सरकारी तौर पर मिशनों को दी जा सकती है, उन्हें दी जाती है। - 


“ लाडे कञ्नन, विभिन्न प्रान्तों के गवमेर, और दूसरे सरकारी 
अफसर इस बात के गवाह हैं कि जनता में असतोष बढने और 
विद्रोह फेलने के जब्र-जब अवसर आगे, तब-तव उन्होंने (अमरीकी : 
पादरियों ने ) शान्ति और व्यवस्था कायम रखने में और सरकार 
की मदद के लिये मारी काम किया ।”” ( विलियम एलरौय कर्टिस की 
पुस्तक “ मौडने इंडिया ” से, प्रृष्ठ ४६१-६४ ) 
अत स्वाभाविक था कि राष्ट्रीय चेतना के बढने के साथ-साथ भारत के 
छोग पाद्रियों की कारवाइयों को नापसन्द करने छगें। भारतीयों को अंग्रेज 
नौकरशाहों और अमरीकी पादरियों में कोई अन्तर नहीं जान पड़ता यथा। 
देश की ईसाई जनता पर भी राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव पढ़ना लाज़िमी था । 
उसके बीच से माग उठने छगी कि गिरजा घरों पर से विदेशी नियत्रण झृतमः 
होना चाहिये । ् 
कुछ वर्षों के बाद अमरीकी मिशनों ने अपनी नीति बदल दी। अब वे 
ईसाई धर्म को “स्वदेशी ” रूप देने की कोशिश करने लगे । भारतीय ईसाइयो 
को कुछ ज़िम्मेदारी के पद दिये गये । अग्रेज सरकार से तो मित्रता कायम 
रही, पर अब कुछ राष्ट्रवादी नेताओं से भी मेल-जोछ बढाया गया। परन्तु 
ज़ाहिर है, राष्ट्रीय विद्रोह के समय दो नावों पर पैर रखना सभव न या। 


रद 


१९३० था १९४२ में जिन चन्द्‌ अमरीकी पादरियों ने भारतीय मार्गों का 
समर्थन किया, उन्हें तुरन्त अमरीका वापिस बुला लिया गया । 


राष्ट्रीय आन्दोलन से उत्पन्न विरोध के बावजूद अमरीकी मिशनों का 
काम वरावर बढता द्वी गया । १५३८ में भारत के अन्दर अमरीका और 
कनाडा के मिशनों मे ९,००६ विदेशी कमेचारी काम करते थे । और उस 
वषे तक वे ७,६८,४३८ हिन्दुस्तानियों का वे परिवर्तन कर चुके थे । 
अमरीका से उनके केन्द्रीय कायोलयों ने एक वर्ष फे अन्दर तीस लाख डालर 
उनकी सहायता के लिये भेजे थे और स्वय भारत में उन्हें दस छाख डालर से 
अधिक की आमदनी हुई थी । भारत में विदेशी मिशनों का कुल जितना काम 
था, उसका एक-तिहाई से अधिक १७ अमरीकी सस्थाएँ करती थीं। उनके 
नियत्रण में ४,३०७ स्कूल चलते थे जिनमे १५२,६५० विद्यार्थी पढते थे । 
थे १८ अनायालय, ५३ अस्पताल, और २०० से अधिक दवाखाने 
चलाते थे । 


भारत की स्वतंत्रता के ग्राति अमरीका का रुख 


अभी हाल तक, सरकारी तौर पर भारत का अमरीका से कोई राजनीतिक 
सम्बंध नहीं था | परन्तु भारत में एक राजनीतिक सवार ऐसा था जिसकी 
ओर से दुनिया का कोई देश आँखें नहीं मूद सकता था। चह था भारत की 
स्वतत्रता का सवाल । भारत फे लोग विदेशी सरकारों और ससस्‍्थाओं को 
इसी कसौटी पर परखते थे कि उनका भारत की आज़ादी की मांग के बारे में 
क्या कहना है। दम यह देखें कि अमरीका का इस मामले में क्या रुख था ९ 

कुछ दिनों से अमरीका के सरकारी प्रतिनिधि यह दावा करने के आदी 
हो गये हैं कि उनका देश भारत फे स्वतंत्रता आन्दोलन का सदा समर्थक 
और झुभचिन्तक रहा है और उसने लगातार भारत की मदद की छै | कुछ 
भारतीय अफ़सरों ने भी “ इस घुरानी मदद ? के लिये अमरीकी कणधारों को, 
धन्यवाद देना झुरू कर दिया है। उदाहरण के लिये भारतीय राजदूत बी, 
रामा राव ने २३ सितम्बर, १५४८ को न्यू यौके में कहा था 


“ हमारे स्वतंत्रता सम्राम के समय अमरीका ने जो नेतिक सहायता 
- हमें दी थी, उसके लिये भारत उसका जितना छततज्ञ हो, उतना ही 
थोड़ा है। ” ( हिन्दुस्तान टाइम्स, २४ सितम्बर, १५४८ ) 


२ १७ 


भारतीय राजदूत वी, आर सेन ने १५ दिसम्बर, १५०१ को राष्ट्रपति 
टूमन के सामने अपना अधिकार-पत्र पेश करते हुए कद्दा था कि “ भारत ”. 
उस हमददी और मदद को कभी नहीं भूल सकता जो उसे अमरीका की जनता 
तथा सरकार से “ अपनी आज़ादी की रडाई के समय मिली थी । ” यह बात 
भी काफी अजीब है कि भारत सरकार की ओर से यह कृतनञता उन दो सज्जनों 
ने जाहिर किया जिन्दोंने स्वय भारत के स्वतत्रता सम्माम से कभी कोई हमदर्दी 
नहीं दिखाई थी । वल्कि सेन साहब ने तो अपने अग्रेज्ष मालिकों की तरफ़ 
से हसारे राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने में काफी नाम ही कमाया था | 


यह सच है कि विभिन्न अवसरों पर अनेक अमरीकी सस्थाओं एवं 
व्यक्तियों ने जोरों से भारत की आज़ादी की माग का समथेन किया है। 
भारतीयों ने सदा उनका अहसान माना है और इस समर्थन से बल प्राप्त 
किया है । परन्तु इस चीज्ञ का जितना जोरदार प्रचार हिन्दुस्तान में हुआ 
है, उससे लोगों के दिमाग में एक गलत तसवीर बन गयी है। उसमें भारत 
के मित्र तो बहुत उभर कर सामने आते हैं, परन्तु विरोधियों पर और उन 
पर जो ' तटस्थ ' रहना चाहते थे, एक पदों सा पढ़ जाता है । 


इसलिये पहले यह देखना चाहिये कि अमरीका में कौन लोग हिन्दुस्तान 
की आज्ञादी की लड़ाई का समर्थन कर रहे थे, और कौन उसके विरोधी थे, 
उनके द्वित क्या ये और उनका प्रभाव कितना यथा । 


इस शताब्दी के प्रथम दशक में कुछ अमरोक़ी बुद्धिजीवियों ने भारत 
के स्वतत्रता आन्दोलन का समर्थन क्रिया था। उन्होंने माइरन एच० फेल्प्स 
के नेतृत्व में “ सोसायटी फ़ार दि एडवासमेण्ट आफ्र इंडिया ” नामक एक 
समिति मी वनायी थी जो लन्दन के काग्रेस 'दफ्तर से सम्बंध रखती थी । 
असल में, उस समय बहुत से अमरीकी बुद्धिजीवी क्‍्यूबा और फिलीपाइन में 
अमरीकी सरकार की कारवाइ्यों की निन्‍दा कर रहे थे। इन्हीं मे से कुछ 
लोग भारत के स्वतत्रता आन्दोलन में भी दिलचस्पी रखते थे। परन्तु 
अमरीकी सरफार की नीति बिल्कुल इमकी उल्टी थी। अमरीकी राष्ट्रपति 
थियोडोर रुज़वेल्ट ने तो ऐसे शब्दों में त्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन किया 
था कि उनका उपयोग करने में शायद अग्रेज़् सी सक्नोच करते। १८ 
जनवरी, १५०९५ को राष्ट्रपति जवेल्ट ने एक भापण में कहा था 


श्ट 
नवाज ०, 


“ योरपीय नस्ल के लोगों द्वारा एक दूसरे महाद्वीप के घने बसे हुए 
« देशों पर सफलतापूर्वक राज करने का सबसे महान उदाहरण हमें 
हिन्दुस्तान में मिलता है । सचमुच यह तो रोमन साम्राज्य से भी 
बड़ा काये है | इस वात से इनफरार नहीं किया जा सकता कि भारतीय 
साम्राज्य का सफलता से शासन चलाकर अग्रेज्ञों ने वह काम किया 
है जो पिछली दो द्ाताब्दियों की खेत जाति की सबसे महत्वपूर्ण 
और सबसे प्रशसनीय सफलताओं में गिना जायगा । अधिकतर 
जनता वहुत सुख मे है।सच तो यह है कि यदि अग्रेजी शासन हिन्दुस्तान 
से हटा लिया जाय तो पूरे देश में खून-खराबी और छूटमार मच जायगी, 
और वे तमाम लोग जो निरवेल हैं, जो सबसे अधिफ मेहनती हैं और 
फानून को मान कर चलते हैं--वे सब छट लिये जायेंगे और उन पर 
तरह-तरह के जुल्म ढाये 'जायेंगे, और देशी छोगों मे फायदा सिर्फ 
* उनका होगा जो कानून को नहीं मानते और जो हिसक और खून के प्यासे 
हैं। मानवता के प्रत्येक झुभचिन्तक को , , समझना चाहिये कि 
भारत में इंगलैण्ड ने जो कुछ किया है, उससे भारत का अतुलित 
लाभ हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा बढी है और उसकी सभ्यता फली-फूली 
है। वहाँ अग्रेजी शासन स्थायी और शक्तिशाली बना रहे -- हमें इसीसे 
गहरा सतोप होना चाहिये । 


दूसरे महायुद्ध के पहले अमरीकी सरकार के ऊँचे पदाधिकारियों की 
ओर से सिफी एक वार ही हिन्दुस्तान की भाज्ञादी के बारे में कुछ कहा गया 
था । उसे हमने ऊपर दे दिया द। ध्यान रहे कि यह और किसी का नहीं, स्वय 
अमरीका के राष्ट्रपति का बयान था । ल्‍ड 

बात वेयानों पर ही खतम न हुई । कुछ दिन बाद भारतीय कान्तिकारी। 
हरदयाल को, जिन्होंने अमरीका में शरण ली थी, देश से निकालने की, 
कारंबाई शुरू हो गयी । बा 

पहले महायुद्ध के काल में, भारतीय स्वतंत्रता के समर्थकों पर अमरीका! 
में सख्त दमन हुआ । गदर पार्टी के जो सदस्य अमरीका में रहते थे, पुलिस 
उनके पीछे छग गयी । बहुतों को गिरफ्तार करके जेलों में डॉल दिया गया । 
और अमरीका के युद्ध में शामिल द्ोने के बाद फ़ौरन ही उनके खिलाफ 
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षड़यंत्र के मुक़दमे चलाये गये । इन मुकदमों में अग्रेज् अधिकारी खुलेआम 
दखल देते थे । इस स्थिति से छब्ध होऋर राबरट मौस्स लोवेट ( जिन्होंने 
अपना जीवन नागरिक अधिकारों के सघर्ष मे द्वोम कर दिया या) ने “' न्यू 
रिपब्लिक ” नामक अखवार में १ अप्रैल, १५३१ को यह लिखा 


“ इन मुक्कदसों के सिलसिले में अमरीकी अधिकारियों ने अग्रेजों की 
जिस तरद्द खुशामद की है, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता । ”” 


प्रथम महायुद्ध का अन्त होने के वाद भारत की आज़ादी की मांग को 
पहले से अधिक समर्थन मिलने लगा । १५२० में अमरीका की सोशलिस्ट पार्टी 
और फ़ार्मर-लेबर ( क्रिसान-मज़दूर ) पार्टी ने भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन 
करते हुए प्रस्ताव पास किये | ये दोनों ही उम्नरवादी सगठन थे । सोशलिस्ट 
पार्टी ने उस समय तक समाजवाद को व्यागा नहीं था और उसफा नेता यूजीन 
डेब्स युद्ध का विरोध करने के कारण जेल में बन्द था। कुछ उदारवादी व्यक्तियों 
और पादरियों ने भी यही रुख़ लिया । इनमें रेवरेण्ड सण्डरलेण्ड और रेवरेण्ड 
जौन हेन्स होम्स प्रमुख थे | ये लोग गांधीवाद से प्रभावित थे । दिसम्बर 
१९२० में न्यू यौके में “भारत की स्वतंत्रता के प्रेमी ” नामक एक सस्था 
सी कायम की गयी । - ह 


परन्तु जब भारत की ओर से माग की गयी कि राष्ट्रपति विल्सन की 
प्रसिद्ध १४ बातें भारत पर भी छाग्रू की जायें, तो विल्सन ने इस ग्रुलाम देश 
की पुकार की ओर कोई ध्यान न दिया । उल्टे, उनकी सरकार ने हिन्दुस्तानियों 
पर दमन जारी र॒ुखा। शैलेन्द्रनाथ घोष ने भारतीय जनता की ओर से अमरीकी 
राष्ट्रति को एक पत्न लिखने की हिम्मत की थी। उन्हें एक विदेशी सरकार 
का एजेन्ट बताकर जेल में डाल दिया गंया। ” भारत की स्वतत्नता के 
प्रेमी ” नामक उपरोक्त सस्था की सगठनकतों श्रीमती एग्नेस स्मेंडले को भी 
जेल में बन्द कर दिया गया । 


इन्हीं दिनों, अमरीका के धोर प्रतिक्रियावादियों ने भी भारत में 
द्लिचस्पी लेना झुरू किया। ये लोग अग्रेज़ों के विरोधी थे और वारसाई की 
सेधिं की मुखालफत करते थे। अग्नेज्ों को बदनाम करने के ल्ये- उन्होंने 
आयरलेंण्ड और हिन्दुस्तान का सवाल उठाना शुरू किया । परन्तु एक बार 
विल्मन को हराने और वारसाई की संधि को अमरीका से अस्वीकार कराने 
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में उन्हें सफलता मिल गयी, तो फिर उन्होंने हिन्दुस्तान करा कभी नाम 
त्तक न लिया । 


१९२१ से १५३० तक अमरीका में भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन 
के समर्थन मे बहुत कम प्रचार हुआ । सन तीस फे सबिनय अवज्ञा आन्दोलन 
के समय भी कुछ इने-गिने अमरीकियों ने ही भारत के समर्थन मे आवाज उठायी । 
महात्मा गाभी को यह बात मातम थी | इसीलिये, गोलमेज्न सम्मेलन के बाद 
जब कई लोगों ने उन्हें अमरीका आने का निमतन्रण दिया, तो घह 
वहा जाने के लिये तैयार नही हुए । बाद में गाधीजी ने इसका कारण बताते 
हुए कहा था 


“ मुझे इस बात का विश्वास नहीं था कि वद्दों जाकर मे भारत के 
लिय्रे कुछ कर सकूँगा । अमरीका के लोग दूसरों की बात नही सुनते । 
वे दूसरों का आदर-सत्कार तो खूब करते हैं, पर करते अपने 
मन की है ।” (टी. ए रमन द्वारा लिखी गयी किताब “ गांधीजी 


वे 


क्या चाहते हैं, ” से पृष्ठ ६५ पर उद्धृत ) 


भारत का सच्चा समर्थन केवल कुछ पादरियों, उदारवादियों, हब्शी 
नेताओं और उमग्रवादी सगठनों तक ही सीमित था | कभी-क्रमी कुछ प्रतिगामी 
और अनन्‍्तरांष्ट्रीया-विरोधी लोग भी ब्रिटेन को गाली देने के लिये 
शिकागो ट्व्यून और न्यू यौरके डेली न्यूज़ में लेख लिखते समय 
हिन्दुस्तान की याद कर लिया करते थे । लेकिन, अमरीकी सरकार न 
हिन्दुस्तान के बारे में कभी कुछ कद्दती थी और न भारतीय आन्दोलन में कोई 
दिलचस्पी ही प्रकट करती थी । 


अत अमरीकी सरकार का भारत के श्रति रुख यदि वहुत अच्छा 
हुआ तो तटठस्थता का रुख रहता था, चरना कभी-कभी सक्रिय विरोध 
का रुख बन जाता या । आज यदि अमरीकी सरकार, अमरीकी जनता 
के एक भाग की साम्राज्य-विरोबी भावनाओं का श्रेय स्वय लेना चाहे, तो यही 
कहना ही पडेगा कि यह एक बेईमानी की वात है । जब कि यह बात मी 
सबों को मालूम है कि अमरीकी जनता के इस भाग की साम्राज्यवाद-विरोधी 
भावनाएँ, स्वयं उस समय की अमरीकी सरकार के भी खिलाफ थीं और उसफे 
कारण एग्नेस स्मेडले जैसी प्रमुख महिलाओं को जेल तक जाना पड़ा थौं। 
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गावीजी के मशहूर अनुयायी डाक्टर भारतन कुमारप्पा ने यह्द ठीक ही 
कहा था 


“/ हिन्दओं ( यानी हिन्दुस्तानियों--अनु ) के प्रति,..अमरीका ने 
तटस्थता का एस अपनाया। उसकी समझ है कि भारत ब्रिटेन का 
निजी मामला है, उसके बारे में चुप्चाप दशक वन कर रहना ही 
उचित है। यदि अमरीका ने भारत में कभी कोई दिलचस्पी दिखायी 
तो यह समझ कर कि वह जादूगरों और साधुओं का ऐसा देश है जहाँ 
के योगी कद्राओं में समाधि लगाये बेठे रद्दते हैं, नाखून बढा लेते 
हैं, कीलों के बिछौने पर सोते हैं और लोगों के दवाय देखते है । ” 
( अमरीका में मेरा विद्यार्थी जीवन, ” पृष्ठ ६ ) 


अमरीका में हिन्दुस्तानी 


किसी देश की जनता की राजनीतिक मदत्वाकाक्षाओं के प्रति 
सहानुभूति प्रकट करने के पहले उस देश के लोगों के साय दमदर्दा का वरताव 
किया जाता है। यहा यह देखना चाहिये कि अमरीकी सरकार और अमरीकी 
जनता हिन्दुस्तानियों के साथ कैसा व्यवहार करती थी * 


इस शताब्दी के पहले दशक में बहुत से हिन्दुस्तानी रोज्ञगार की 
तलाश में अमरीका चले गये थे । १९०७ और १९१० के वीच उनकी सख्या 
पाच हज़ार त्तक पहुँच गयी थी | इनमें से अधिकतर सिख थे । वे अमरीका 
के पश्चिमी समुद्र तट पर जाकर बस गये और फार्मों, रेलों, और लकड़ी के 
कारखानों मे काम करने लगे । 


यदि कोई आज यह कहे कि इन लोगों का अमरीका में स्वागत हुआ 
था, तो यही कहनाः पड़ेगा कि उसकी बुद्धि मारी गयी है । इन सिखों का 
अमरीका में हर जगह अपमान हुआ । कार्लों-गोरों के दंगों में उन्हें बुरी तरह 
मारा-पीटा गया। कुछ जगहों में उन्मत्त सीढ़ों ने कहें! सिखों को लगमग कत्ल 
ही कर दिया। इस तरह की एक घटना ५ सितम्बर १९०७ को बार्िंग्टन राज्य 
के वेलिंघम नामक स्थान में हुई थी जिसका वर्णन एक उस समय के समाचार 
पन ने इन शब्दों में किया था 


श्र 


“,. लकड़ी के कारखानों के छ सौ मजदूरों की एक भीड़ ने 
पुरवियों के भुहल्छे पर हमला किया और पूरी तरह से आतकित करके 
उन्हें शहदर के चाहर सदेड दिया । बहुत से हिन्दुओं ( अमरीका में सभी 
हिन्दुस्तानियों को प्राय हिन्दू कहते हैं --अनु० ) को चोटे आयी, पर 
कोई मरा नहीं। शहर के सबसे गरीब इलाके में बने इन लोगों के गन्दे 
घरों पर हमला किया गया । उनका सारा सामान सड़कों पर फेंक दिया 
गया और कुछ जगहों पर बहुमूल्य वस्तुएँ चुरा ली गयीं। अधिकारियों 

- ने परिस्थिति को अपने काबू के वाहर समझा और चेतावनी देने से 
अधिक कुछ न किया। . ” (“दि बल्डे ठुडे ” नामक पत्र के नवम्बर 
१९०७ के अक में, बटर डौड का लेख ) 


अमरीका जानेवाले हिन्दुस्तानियों के बारे में जॉच करने के लिये 
अमरीकी , सरकार की ओर से जो कमीशन नियुक्त किया गया था, उसने 
, अपनी रिपोर्ट में लिखा या कि पश्चिमी ( प्रशान्त महासागर फे ) तट पर, 


“ हिन्दुओं को सव से कम पसन्द किया जाता है, या कहना चाहिये 
फ़ि हमारे देश मे पूर्वी एशियाई देशों के जितने लोग भी आये हैं, 
उनमें सबसे ख़राब हिन्दुओं को समझा जाता है ।” ( जून, १९१२ ) 


 उन्मत्त भीड़ ने जो कास शुरू किया था, उसे सरकार ने पूरा कर 
दिया। १९१० के बाद सरकारी अफसरों ने सरकारी कानून को उठाकर ताक 
पर रख दिया । वे सभी हिन्दुस्तानियों को देश में आने से रोकने लगे। 
हज़ारों ऐसे लोग जो अपनी सारी जमीन-जायदाद बेचकर रोज़गार की 
तलाश में अमरीका आये थे, समुद्र तट से ही छौटा दिये गये । सैकड़ों लोग 
जो पहले आ गये थे, देश से निकाल दिये गये । हज़ारों हिन्दुस्तानी, भव्याचार 
के भय से खुद अमरीका छोड़ कर चले गये । 

१९१७ में सरकार ने एक कानून बना कर हिन्दुस्तानियों का आना 
रोक दिया । इसके छ चर्ष बाद सुप्रीम कोट ने भगत, सिंह ठिण्ड के मुकदमे में 
फैसला सुनाया कि हिन्दुस्तानी अमरीका के नागरिक नहीं बन सकते । इस 
फेसलछे से कई ऐसे हिन्दुस्तानियों से भी नागरिकता का अधिकार छीन लिया 
-गया जो बरसों पहले उसे प्राप्त कर जुके थे । कुछ की अमरीकन पत्नियों तक 
की अमरीकी नागरिकता जाती रही । 


श्रे 


१५२४ में एक और कानून बना जिसके द्वारा अमरीका में प्रवेश करने 
और वहाँ का नागरिक बनने का अधिकार विशेष रूप से हिन्दुस्तानियों से 
छीन लिया गया । सारत अपमान की इस कइड़वी घूँट को पीकर रह गया । 
श्री विठ्ुलभाई पटेल ने इसके जवाब भें भारत की केन्द्रीय असेम्बली मे 
एक बिल पेश किया । इससे अमरीकी नागरिकों से वे तमाम विश्ञेप अधिकार 
छीन लिये जाते जो उन्हे फ़ौजदारी के मुकदमों आदि के सिलसिले में भारत 
में मिले हुए थे। स्वराज्य पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया। उधर 
मद्याकवि रवीन्द्रनाव टेगोर ने अपना क्रोध इन शब्दों में प्रकट किया 


/ अमरीका में तो ईसा को भी नहीं घुसने दिया जाता क्योंकि 
एक तो उनक्के पास काफी पैसे न निकलते, दूसरे वह एशियाई थे !” 


लेकिन, १५२४ के कानून से ही इस दुव्यवद्दार का अन्त नहीं हुभा। 
इस शताब्दी के तीसरे दशक में उटाह राज्य मे हिन्दुस्तानियों पर बमबारी 
की गयी। देश से निकालना भी जारी रदह्या । १५२० और १५४० के बीच 
अमरीका में रहनेवाले ६,००० हिन्वुस्तानियों में से लगभग आधे को अपना 
कारबार, नौकरी और परिवार छोड़कर अमरीका से निकल जाना पढ़ा। 
भारतीय विद्याथियों पर तरह-तरह के बंधन लगाये गये। उन्हें केवल उसी 
विद्यालय में पढना पड़ता था जिसे अमरीकी श्रम-मंत्री उनके लिये ते कर दे। 
पढ़ाई के साथ-साथ वे कोई काम करके जीविका नहीं कमा सकते थे। और 
शिक्षा समाप्त करते ही उन्हें अमरीका छोड देना पढ़ता था। भारतीय 
व्यापारियों पर भी अमरीका मे अनेक ऐसी बन्दिशें लगा दी गयी जिनसे 
दूसरे देशों के व्यापारी मुक्त थे । 


इसके अलावा राज्य के कानूनों में भी वहा हिन्दुस्तानियों के साथ 
असमानता का व्यवहार किया जाता था। अमरीकी जनता के नाम एक अपील 
में भ्ीमती कमलादेवी चटोपाध्याय और डी पी पड़्या ने लिखा था 


/ हिन्दू अपने नाम से न सम्पत्ति खरीद सकते हैं और न बेच 
सकते हं। इसलिये प्राय वे किसी अमरीकी मित्र के नास से खरीद या 
बिक्री करते हैं। कई ऐसा उदाहरण सामने आया है जब कि उन 
अमरीकी मित्रों ने हिन्दुओं के साथ विश्वासघात करके उनकी सम्पत्ति को 
ले लिया है ।”” 


श्छ 


इसी व्यवहार को देखकर पी कोदडा राव ने, जो विदेशों में रहनेवाले 
भारतीयों के वारे में विशेषज्ञ माने जाते हैं, अपनी किताब में लिखा है 


““ ऐसा माछ्म होता है क्रि अमरीका की नजरों में हिन्दुस्तान को 
सबसे तुच्छ समझा जाता है | इसका कारण कुछ हृद्तक यह माप 
दोता है कि अमरीका के प्रभावशाली क्षेत्रों में हिन्दुस्तानियों के बारे में 
अनुचित राय घर बनाये बैठा है। उदाहरण के लिग्रे ६ जनवरी 
१९१९ के क्लीफोर्निया के स्टेट लेबर ब्यूरो की एक विशेष रिपोर्ट में 
कहा गया था कि “हिन्दुओं में कोई नेतिकवा नहीं होती” और वे 
ऐसे विदेशी हैं जिन्हें “ यहों कोई नहीं चाहता ” ,” ( मई, १५४४ ) 


अमरीका और रीन्द्रनाथ टेगोर 


यद्दो तक कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टेगोर के साथ मी अमरीका ने यही 
व्यवहार किया । उनकी पहली तीन यात्राओं से जो कुछ हुआ, उससे गुरुदेव 
के मन को ऐसी ठेस पहुँची कि उन्होंने प्रण कर लिया कि भविष्य में वह कमी 
अमरीका नहीं जायगे । अपनी पहली यात्रा के बारे में उन्होंने यह लिखा 


“ खुफिया एजेंसी के कुछ लोग मेरे पास आये और बोले कि सान 
फ्रासिस्को की हिन्दू क्रान्तिकारी पार्टी ने मुझे जान से मार डालने का 
निश्चय किया है क्योंकि वह मेरे राजनीतिक विचारों को पसन्द नहीं 
फरती । जाहिर था कि इन लोगों को किसी ने पैसे देकर भेजा था । 
यह गप्प अखबारों मे भी छाप दी गयी और जब मैने इसका खण्डन 
करना चाहा कि ऐसी बात सम्भव नहीं है, तो अखबारों ने उसे छापने 
से इनकार कर दिया । यह शायद इसलिये कि थोड़े दिलों में 
ही वहां एशियाइयों के खिलाफ कानून बननेवाला था और इस श्रकार की 
झूठी खबरों को प्रचारित करने से अमरीका में बसे हुए हिन्दुओं 
के खिलाफ वातावरण तेयार द्वोता था । 

“ हिन्दुस्तान लौटने के बाद मुझे जापानी समाचार पत्रों के द्वारा 
खबर मिली कि उपरोक्त पार्टी के खिलाफ ( अमरीका में ) भारत के 

.. ब्रिटिश शासन को उलठने के लिये गुप्त प्रयत्व करने का मुकदमा 
चलाया जा रहा हैः । इस मुकदमे में मेरा हा भी किया गाथा कौर 


श्ण 


१९२४ सें एक और कानून वना जिसके द्वारा अमरीका में प्रवेश करने 
और वहाँ का नागरिक बनने का अधिकार विशेष रूप से हिन्हुस्तानियों से 
छीन लिया गया । भारत अपमान की इस कढ़वी घूँठ को पीकर रद्द गया। 
श्री विहुल्भार पटेल ने इसके जवाब में भारत की केन्द्रीय असेम्बली में 
एक बिल पेश किया । इससे अमरीकी नागरिकों से वे तमाम विशेष अधिकार 
छीन लिये जाते जो उन्हे फ्रौजदारी के मुकदमों आदि के सिलसिले में भारत 
में मिले हुए थे। स्वराज्य पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया। उधर 
महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपना क्रोध इन शब्दों में प्रकट किया 


“अमरीका में तो ईसा को भी नहीं घुसने दिया जाता क्योंकि 
एक तो उनके पास काफी पैसे न निकलते, दूसरे वह एशियाई थे |” 


लेकिन, १९२४ के कानूम से ही इस दुर्व्यवद्दार का अन्त नहीं हुंआ। 
इस शताब्दी के तीसरे दशक में उटाह राज्य में हिन्दुस्तानियों पर बमबारी 
की गयी। देश से निकालना भी जारी रहा। १५२० और १९४० के बीच 
अमरीका में रहनेवाले ६,००० हिन्दुस्तानियों मे से लगभग आधे को अपना 
कारवार, नौकरी और परिवार छोड़कर अमरीका से निकल जाना पढ़ा। 
भारतीय विद्यार्थियो पर तरह-तरह के बधन लगाये गये। उन्हें केवल उसी 
विद्यालय में पढना पढ़ता था जिसे अप्तरीकी श्रम-सत्री उनके लिये ते कर दे। 
पढाई के साथ-साथ वे कोई काम करके जीविका नहीं कमा सकते थे। और 
शिक्षा समाप्त करते ही उन्हें अमरीका छोड़ देना पड़ता था। भारतीय 
व्यापारियों पर भी अमरीका में अनेक ऐसी बन्दिशें लगा दी गयी जिनसे 
दूसरे देशों के व्यापारी मुक्त थे । 


इसके अलावा राज्य के कानूनों में सी वहां हिन्दुस्तानियों के साथ 
असमानता का व्यवहार किया जाता था। अमरीकी जनता के नाम एक अपील 
में श्रीमती कमलादेवी चटोपाध्याय और डी पी पड़या ने लिखा था 


“हिन्दू अपने नाम से न सम्पत्ति खरीद सकते हैं और न बेच 
सकते है। इसलिये प्राय वे किसी अमरीकी मित्र के नाम से खरीद या 
बिक्री करते हैं। कई ऐसा उदाहरण सामने आया है. जब कि उन 
अमरीकी मित्रों ने हिन्दुओं के साथ विश्वासघात करके उनकी सम्पत्ति को 
ले लिया दे । 


२७3 


इसी व्यवद्वार को देखरर थी शोदंडा राव ने, जो विदेशों मे रहनेयालि 
भारतीयों के बारे में विज्येयत्र माने जाते है, अपनी किताब में व्गिह 


“जेमा मालस द्ोता है कि अमरीका ही नजरें में हिन्दुस्तान को 
सबसे तुल्छ समझा जाता है । इतका कारण बुछ दृइतर सह मंछिय 
होता है कि अमरीका के प्रवापणारी क्षेत्रों मे ट्विन्दुस्तानियों फ्े बारे मे 
अनुचित राय घर बनाये बठ्ा 7। उदाहरण के लिये ६ जनपरी 
१९१७५ के कैडीपोर्निया के स्टेट लिपर ब्यूरो की एड विशेष रिपोर्ट में 
कहा गया या क्रि ' हिन्दुओं से वोट मतिझता नहीं होती” और बे 
ऐसे विदेशी दे जिन्हे ' यहाँ रोई नहीं चाहता ?» (मरे, १५४४ ) 


अमरीका और रवीन्द्रनाथ टेंयोर 


यहा तक ढि गुपदेव रवीन्द्रनाथ ठगोर के साथ भी अमरीड़ा ने यही 
व्यवहार किया । उनकी पहली नीन यात्राओं में जो रृठ हुआ, उससे ग्रुझेव 
के मन को ऐसी दम पहुँची कि उन्होंने प्रण कर टिया कि भविष्य में पद कमी 
अमरीका नहीं जायगे । अपनी पद्दली याना के बारे में उन्होंने यद लिया 


“ खुफिया एजेसी के कुछ छोंग मेरे पाम आये और बोले कि सान 
फ्रासिस्कों फी दिन्दू कान्तिझछारी पार्टी ने मुखे जान से मार हालने का 
निरचय क्रिया है क्योंकि वह मेरे राजनीतिक विचारों को पसन्द नहीं 
करती | जाहिर था कि इन छोगों को किसी ने मैसे टकर भेजा था । 
यह गप्प अखबारों मे भी छाप दी गयी और जब मेने इसका लण्दन 
करना चाहा कि ऐसी बात सम्भव नहीं है, तो अयररों ने उसे छापने 
से इनकार कर दिया। यह शायद इसलिये कि थोः दिनों में 
ही वहाँ एशियाइयों के ख्लिलाफ कानून बनमेय्राता था और दस प्रकार क्री 
झठी खबरों को प्रचारित करने से अमरीका में बसे हुए हिन्दुओं 
के खिलाक़ वातावरण तेथार होता था . । 


हिन्दुस्तान लौटने के वाढ मुझे जापानी समाचार पत्रों के द्वारा 
खबर मिली कि उपरोक्त पार्टी करे खिकाफ ( अमरीका में ) भारत के 
ब्रिटिश शासन को उछठने के लिये गुप्त प्रयत्न करने का मुकदमा 
चलाया जा रहा है। इस मुकदमे में मेरा नाम नी लिया गया और 


बज 


कहा गया क्रि मैने जमेनों से रुपया लिया या और बदले मे मे अमरीका 
में उनका कुछ काम करना चाहता या। इसके साथ, यह आरोप भी 
लगाया गया कि मैं अपने देश के लिये अमरीका में कुछ गुप्त राजनीतिक 
साज्ञिश करने गया था। मैने राष्ट्रपति विल्सन को एक तार भेज कर 
इस प्रकार के इल्जामों को वापिस लेने का अनुरोव किया । छेकिन मुझे 
तार का कोई जवाब तक नहीं सिला। ,.. ”” (“ एटलान्टिक मंयली 
नामऊ पत्र के जून १९२७ के अक़ मे लेख, प्रष्ठ ७३० ) 


उनकी दूसरी यात्रा, जिसमें उन्होंने राष्ट्रवाद पर भाषण दिये थे, विशेष 
सफल नहीं हुईं। १६२१ में वह तीसरी बार गये तो उनके साथ बडा ही 
अपसानजनक व्यवहार हुआ । उन्हीं के शब्दों में सनिये अमरीकावाछों को, 


“ शक्र था कि मैं एक राजनीतिक घढ़यन्॒कारी था जो उनके देश- 
वासियों के सरल स्वभाव से अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रद्द 
था। भेरे छुछ घनिष्ठ मित्रों ने मुझे बताया कि हिन्दुस्तान छोब्ने से 
पहले मेने जलियॉवाला बाग के अत्याचारों के खिलाफ़ जो वयान 
दिया था, शायद उसी फे फल-स्वरुप मेरे खिलाफ अमरीका मे जबर्दस्त 
प्रचार हो रहा था।” ( उपरोक्त लेख) 


बार-बार निभन्रण पाने पर गुरुदेव ने १९२६ में फिर अपनी कनाडा 
यात्रा के बाद अमरीका जाने का प्रयत्न क्रिया। परन्तु सरकारी अफसरों 
ने उन्हें, रोक कर तरह-तरह से तग किया और उन्हें लौट आना पड़ा । इस 
सम्बंध में उन्होंने अमरीकी सरकार के वर्बर क्रानूनों की निन्‍्दा करते हुए 
एक बयान भी अखबारों को दिया या। १५३० में अमरीका को बदनामी 
से बचाने के लिग्रे हैनरी मौरगंथों के नेतृत्व में एक प्रभावशाली स्वागत 
समिति का सगठन क्रिया गया । उसके निमथण पर रवीस्छनाव टैगोर अन्तिम 
धार १९३० में अमरीझा गये । 


श् 
7 । 


दूसरा अध्याय 


दूसरे महायुद्ध के दार मे भारत-अमरीका सम्बंध 


+ 

दूधरे महायुद्ध के का में भारत और अमरीका के बीच सीवा और 
घनिष्ट सम्बव कायम हआ। यद्ध के छारण प्रिटेन भारत से सामान्य ब्यापारिस 
सम्बंध नहीं रस पा रद्द या। उससे अमरीका मो भारत जैसा || आर्थिर 
सम्बंध बढाने का अवसर मिछा | अमरीऊा के लड़ाई में शामिल दोने के बार 
ब्रिटेन जैसे-जैसे अमरीका पर निभेर द्वोता गया, मैमेजीसे सारत पर भमरीफा 
का असर बढता गया। इिन्दुस्तान में एड छारा से भी अधिक अमर्रीही फौत 
पहुँच गयी । अमरीकी समाचार समितियों ऊे दफ्तर गुझ गये । अमरीझ्ा फे 
सरकारी समाचार केन्द्र कायम हुए । तरह-तरद के अमरीरी प्रतिनिधि े0 और 
दूत-मण्डलियों भारत आने छगीं। इस सबसे भारत-भमरीर। सम्प न का 
एक बिलकुल नया अध्याय झुर्ू हुआ । भारतीय जनता के अन्नराष्ट्रीय 
सम्बरधों में अब अमरीका का स्थान गौण नहीं रद्दा । 


अमरीकी कज़े ओर व्यापार 


इस नये अध्याय का परिचायक १५४०-४० के बीच भारत-अमसीका 
के बीच व्यापार का चहुत अधिक बढ जाना या । 


वर्ष... अमरीका से भारत को नियोत. भारत ये अमरीका वो आयात 
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परन्तु यह सामान्य ढंग का व्यापार न था नियात में जो बढती हुई 
चह अधिक्रतर उस सासान के कारण हुई थी जो अंग्रेजञ़-अमरीकी समझौते की 
शर्ती के अनुसार १९४० से लड़ाई के कर्ण ( छेण्ड-लीज़ ) के रुप मे हिन्दुस्तान 
भेजा जा रहा था। आयात का कुछ भाग भी इसी प्रकार बदले में हिन्दुस्तान 
द्वारा दिया गया लड़ाई का कज़ों या । 


अमरीकी सरकार के ऑकदों के अशुसार “ लैण्ड-लीज़ ' के मातहत ' 
भारत को भेजे गये सामान की कीमत १ अक्तुबर, १९४५ तक 
२,१९८,८०३,००० डालर हो गयी थी। बदले में, भारत ने १ जुलाई, 
१९०४५ तक ६३५ ,४४२,००० डालर का सामान दिया। भारत में आनिवाले 
सामान का बड़ा सांग गोले-बाहुद का था, जिसकी कीमत १,२८८,४९८,००० 
डालर होती थी। वाकी में, १६१,७२१,००० डाढर का पेट्रोल आदि, 
४९४,६७३,००० का औद्योगिक सामान, और १८३,५११,००० डालर की 
खेती की उपज थी । 


इस सारे सामान का बहुत छोटा भाग हिन्दुस्तान के इस्तेमाल के लिये 

था। उन दिनो भारत मित्र राष्ट्री की दक्षिणी-पूर्वी एशियाई कप्तान का सामान 
. जमा करने का केन्द्र था। चीन को गोलायाहद भी यहीं से भेजा जाता 
थे +इसलिये  कैण्ड-लीज्ञ ” के मातहत जो सामान भारत आता था, उसमें से 
अधिकत्तर दूसरे देशों को चला जाता था। भारत-सरकार द्विसाव 
-किताव इस तरह रखती थी कि पता नहीं रग सकता था कि आये हुए 
सामान में से कितना वाहर चला गया और कितना देझ्ष में इस्तेमाल हुआ । 
परन्तु, इतना मालूम है क्रि ज्यादातर गोला-बारूद यहाँ तैनात अग्रेज 
सिपाहियों को दिया जाता था। खेती की उपज में भी अग्रेज़ सिपाहियों 
के लिये भोजन का ही सामान होता था। औद्योगिक सामान मे थे चीज़ें होती थीं 
जिनकी भारत के आवाजाही के साधनों और वन्द्रगाहों आदि को सुधारने 


के ल्यि ज़हरत थी । लडई के सामान को ढोने के लिये उन्हें सधारना अंत्यत 
आवश्यक था | 


इसके बदले में भारत ने जो सामान दिया, उसकी मात्रा बहुत ही 
अधिक थी और बह ऐसे सम्य दिया गया था जब स्वथ भारत को भारी 
उदिनादर्बा का सामना करना यड् रहा था। भारत ने वेशुमार रबड, चाय, 


अवरक, मैगनीज़ और दूसरा कच्चा माल, फौजी सामान, और फरेों 
गज्ञ कपड़ा बदले मे दिया। इसके अलावा, भारत ने अनरीकी फौजों और 
जहाजियों को तरह-तरह से आराम पहुंचाया। इन सब चीजों के दाम 
वाज्ञार भाव से बहुत कम रखे गये और द्विसाव भी ठीक तरद्द से नहीं रसा 
गया | अक्सर तो अन्दाज्ञ से दी हिसाव की खानापूरी कर ली जाती थी। 


इस बदले की “ रूण्ट लीज्ञ ” मे मारत मे सुद्रा-प्रसार बहुत बढ गयद्मा 
और लड़ाई के ज़माने में लोगों की आर्थिक हालत बेहद खराब हो गयी। इसी 
से अनुमान क्रिया जा सकता है कि मारत को फ्सि तरह अपना पेट कांट 
कर अमरीकी और ब्रिटिश सरकारों की ज़रूरते पूरी करनी पड़ी थी। चढा 
अजीब सा सौदा था। हिन्दुस्तान चक्रि अग्रेजों के शासन में था, इसलिये उसे 
अपना बहुमूल्य सामान और मदद अमरीका को देना पड़ती थी, बदले भे 
अग्रेज़ सरकार को लड़ाई का सामान मिलता था, जिसके एक भाग वो वद्द भारत 
के स्वतंत्रता आन्दोलन को कुचलने के लिये इस्तेमाल करती थी । सीधे शब्दों 
में “ कैण्ड-लीज़ ”! हिन्दुस्तान को लूटने झा सावन वन गया यथा । 


टु 


और लटनेवाले कभी यह तक नहीं सोचते थे कि हिन्दुस्तान की जनता 
पर क्‍या बीत रही है। जैसा कि डाक्टर आयर उपहम पोष ने 
न्यू योके टाइम्स के १३ दिसम्बर, १५४७ के पत्र में लिखा था 


“ मिसाल के लिये, उससे ( भारत से ) कहा गया कि अनाज 
की पैदावार कम करके फौज के लिये जूट की खेती करो। भारत ने 
आज्ञापालन की, परन्तु डरते-डरते कि अनाज की पेंदावार कम करने 
करने परे कहीं अकाल न आ जाय | वही हुआ भी--अकाल आया, 
और वहुत ह्वी भयकर रूप में आया ।? 


अमरीका की मज्जदूर सस्था, “ काग्रेस ऑफ़ इण्डस्ट्रियल आगेनाइजे- , 
शन्‍्स ” (सी आई ओ ) ने १५४३ में अमरीका तथा ब्रिटेन की सरकारों 
को हिन्दुस्तान में अकाल पड़ने की आशका से आगाह किया और सुझाव रखा 

गोला-बारूद ले जानेवाले अमरीकी जद्दाज्ञों में थोड़ा-थोड़ा करके अनाज भी 
भारत भेजा जाय। पर उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुईं। ५ नवम्बर, १५४३ 
को मजदूर नेता हरी ब्रिजेज़ ने सी जाई ओ के सम्मेलन में यह कहा 
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जे 


४ हमारी बात नहीं सनी गयी, और से आपको बताना चाहता हूँ. 
कि हमारी वात क्‍यों नहीं सुनी गयी । अमरीकी सरकार छी तरफ से 
एडमिरल छेण्ड ने और ब्रिटेन की ओर से सर आर्थर स्लेटर ने हमसे 

“ देखिए, अब आप लोग गहरे सामाजिक प्रइनों में जा रहे हैं; 
आप लोग गड़बढ़ कर रहे हैं।” मतलब सिर्फ़ यह था कि युद्ध में 
सद्दायता पहुँचाने की दृष्टि से ही दमने जो सुझाव रखा था, 
उसे मानने पर उन्हें भारतीय जनता को बचाने के लिये, चन्द आना फ्री 
हफ्ता और खर्च करना पढ़ जाता । ” 


नतीजा यह हुआ कि भारत के पचास लाख निवासी बेमौत मर गये । 
इस सब को ध्यान में रख कर देखा जाय तो मालूम द्वोमा कि १९४६ 
मे “ छेण्ड-लीज़ “” का जिस तरह हिसाव किया गया, वह भारत के साथ 
सरासर अन्याय करना था । जापान के साथ युद्ध समाप्त दो जाने के वाद भी, 
सारत जो सामान सप्लाई करता रहा या, उसके एवज में उसे अमरीका से 
साढ़े ४ करोड़ डालर मिलना था। लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। 
भारत में जो “ लेण्ड लीज्ष ” का फ्रीजी सामान अभी पढ़ा हुआ था, 
अमरीका को उसे उठा लेने का अधिकार दे दिया गया। अमरीका या 
अमरीकी सैनिकों के नाम १ जून, १५४६८ के पहले का जो भी 
दिस्ताव निकलता था, उसे खुकाने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने सिर 
ले ली । भारत सरकार से कद्दा गया कि देश में पडे हुए “ लेण्ड-लीज़ ” के 
अमरीकी सामान को नीलाम करके जो कुछ मिले, उसका आबा अमरीका को 
सैप दे, वाकी से सुद सतोप करें। पर “ लेण्ड-लीज़ ” के मातहत अमरीका 
से २९ करोढ़ ६० लाख आउंस जो चादी आयी थी, उसे छौटाने की ज़िम्मेदारी 
से सारत बरी न हुआ। ३१ माचे, १९४० को सारा दिसाव होने पर 
माल्म हुआ कि भारत के यहा अब भी अमरीकावालों का १७८,४००, 
दषड २० डालर वाया है जो भारत को चुकाना पड़ेगा । 


/ झुण्ड-लीछ,” सहायता, या पारस्परिक सहायता वी मर्दों में आने 
जाऊे सामान के अलावा, १५४० और १५४५ के बीच भारत और अमरीका 
को मे व्यापार रहा, उसके आंकड़े इस प्रकार दिये गये ह 
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वर्ष भारत को अमरीका से नियात भारत से अमरीका वो आयात 
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( फ़ॉरेन कौमर्स बीकली, वा्दिग्टन, १० अक़तृवर, १६४५ ) 





भारत के व्यापार में श्रिटेन और अमरीका का हिस्सा फ्रितना कितना 
प्रतिशत था, यह नीचे के ऑकर्डों से पता चलेगा 





न भारत का आयात भारत भा निय्रोत 

23808 भाग | अमरीकी भाग| व्रिटिण भाभ अमरीकी भाग 
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वी आओ रब [रच 








( भारत करे व्यापारिक सम्बंध और व्यापारिक नीतियॉ-- 
विशेष कर अमरीका के सम्बंध में, लेखक डॉ बी एन 
गांगुली, साइक्लोस्टाइल किया हुआ लेख, प्रष्ठ ८ ) 


) 
-.. १९३७-३४ सें भारत के आयात में अमरीका का साग केवल ७ ४ 


ए के कर 
प्रतिशत, और नियोत में केवल १० १ प्रतिशत था | उसकी तुलना में, जाहिर 


है, काफी "तेज़ बढ़ती हुई । इतिहास सें पहली बार त्रिड्न और अमरीका के 


भाग चरावर हो गये, और १५४४-४८ में तो अमरीका भारतीय आयात में 
प्रिटेन से भी आगे निकल गया । 
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भारत से मैगनीज्ञ, अवरक, लाख, और दूसरी ऐसी वस्तुओं के नियात 
में काफी तेज्ञ बढती हुईं जिनकी अमरीका में लडाई का सामान तैयार करने 
वाले कारखानों को सख्त ज़हूरत थी। इससे भारत से जानेवाले माल की मात्रा 
अमरीका से आनेवाले माल की तुलना में बढ गयी। ७ अक्तूबर, १५४६ को 
भारत सरकार के अर्थ विभाग ने एक वयान में बताया मु 


“ युद्ध के आरम्भ से ३१ मार्च, १५४६ तक भारत ने ४०७ करोड़ 
रुपये के बरावर अमरीकी डालर कमाये ओर २४० करोड रुपये खच 
किये, और इस तरह १६० करोड रुपये की वचत हुई । ” 


परन्तु, त्रिटिश सरकार ने इसका इम्तज्ञाम कुर दिया था कि ये डालर 
भारत को न मिलने पायें। उसने व्यवस्था की थी कि ब्रिटिश साम्राज्य में 
जामिल देश जितने डालर कमायें, वह सब लन्दन में एक “ साम्राज्य डालर 
कोष ” में जमा रहें। इस प्रजार भारत के लगभग ५० करोड़ डालर लनन्‍्दन में 
रोक लिये गये। और लडाई के बाद भारत फे पास इतने डालर भी न रहे 
कि वह अपनी जरूरत का सामान अमरीका में खरोद सक्ता। मजबूर होकर 
उसे ब्रिटेन का मुंह ताकना पड़ा । 


भारत में अमरीका की आर्थिक कार्रवाश्यों 


चूँकि व्रिटेन, अमरीकी सहायता पर निर्भर करने छगा था, इसलिये 
उसे मन मारकर धीरे-धीरे भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर अधिकार के मामले 
में अमरीका को भी अपना हिस्सेदार बनाना पड़ा । 


इसका सबसे चड़ा उदाहरण सयुक्त अवरक मिशन या जो भारत की 
अवर॒क की सारी पेंदावार को खरीद लेने के लिये बनाया गया या। इस 
मिशन में तीन सदस्य अग्रेज्न थे और तीन अमरीकी । ये सभी व्यापारी थे। 
भारतीय खान माल्कि और व्यापारी भाव आदि के वारे में रोज्न अपना 


रोना रोया ररते थे, पर उनकी सुनता कौन था: द्वोता वही था, जो ये 
विदेशी व्यापारी ते करते थे। 


क 


जद्दाज्ञों वथा डस्पात के उद्योग के बारे में सी अग्रेज़ों तथा अमरीकियों 
के समुक्त मिशन बनाये गये। बगलौर वी दिन्दुरतान एयरक्राफ्ट फैक्टरी 
नी आमगीदी हवाई सेना को अपने जद्दाज्ञों की मरम्मत करने के लिये किराये 


ठछ 


श्री बिढ़ला जैसे पूंजीपति भी सरकार के भेजे हुए मण्ड्छों में शामिल होकर 
विदेश गये हैं, और वे कहीं विदेशों के साथ बोई अनुचित बादा या सौदा न 
कर छें। जब विड़ल्ा ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे लछोग ऐसी कोई बात 
नही करेगे, तब कहीं जाकर महात्मा गाधी ने अपना विरोध त्यागा । 

भारतीय मरचेण्ट्स चैम्बर ( व्यापारी सघ ) ने तो और भी स्पष्ट बब्दों 
में इन हरकतों का विरोध क्रिया । २ मई, १५४० को उसने एक वयान में कहा 


“ सारत पसन्द करेगा कि उसका औद्योगिक विकास न हो, परन्तु 
वह यह नही चाहेगा कि इस देश में नयी ईस्ट इण्डिया कम्पनियाँ 
कायम हो जायें। उनसे न केचछ भारत की आशिक स्वतत्रता सकट में 
पड जायगी, बल्कि राजनीतिक स्वतन्तता प्राप्त करना भी मुश्किल हो 
जायगा । ”” 
मालूम पडता था क्रि इस प्रइन पर पूजीपति वगे में दो मत थे। एक 

दल प्रमुख और शक्तिज्ञाली उद्योगपतियों का थां। ये छोग अपनी बढी हुई 
दौलत का इस्तेमाल सयुक्त कम्पनियाँ खोलकर ब्रिदेन और अमरोका का 
साझीदार बनने के लिये करना चाहते थे। दूसरा दछ उन छोगों का या जो 
पूंजीपति वर्ग के अन्दर राष्ट्रीय एवं स्वदेशी आन्दोलन के मुख्य आवार 
थे और जिनमें अधिकतर छोटे उद्योगपति और छोटे व्यापारी शामिल 
थे। उनके पास इतने अधिक साधन न थे कि वे अन्‍्तरोष्ट्रीय सौदे कर सकें । 
परन्तु दो दलों का यह मतमेद बहुत दिन तक नहीं.चला--कम से कम ऊपरी 
तौर पर तो ऐसा द्वी दिखाई दिया । भारत तथा ब्रिटेन के बीच राजनीतिक 
बातचीत फिर से आरम्भ होने पर दूसरे सवालों ने उसे पीछे ढकेल दिया। 
इसी वीच भारतीय पूजीपतियो तथा अमरीकी पूंजीपतियो के वीच कई 
सौदे हुए जिनके द्वारा उन्होंने साझे से कम्पनियाँ खोलीं। उनमे से कुछ के नाम 
ट्स प्रज्ार हैं 
मोटर गाडियें। चबिड्रछा वी द्विन्दुस्तान मोटर कम्पनी ने अमरीका की 
रुड्डने ऊर कार्परिेशन से, वाठचन्द द्वीराचन्द की प्रीमियर ऑटोमोबाइत्स 
कम्पनी ने क्राटस्लर फार्पोरेशन से, और मोदर हाउस (गुजरात ) 
लिमिटेड ने कैंसर फ्रेजर एक्सपोर्ट कार्पोरेशन से साझा झिया । 
वेडियो आर विजली का सामास फ़ल्लमाई फोटोफोन इकिपमेण्ट 
कम्पनी ने रेडियो क्रापेरिशन ऑफ अमरीका से साझा किया । 


झड़ 


रेयॉन ( नकली रेशम ) नेशनऊ रेयॉन कार्फरेशन ने, जिसे सर 
पुरुपोत्मदास ठाकुरदास, सर आर्देशिर दलाऊ, ए डी श्रौष, वालचन्द्‌ 
- हीराचन्द आदि ने वनाया था, अमरीका की स्फेनाण्डोभा रेयेनि 
कारपोरेशन ऑफ उटिका और लौजबुड, ग्रीन एण्ड कम्पनी ऑफ न्यू 
यौके से समझौता किया। लौकबुड ग्रीन कम्पनी सलाहकार इजीनियरों 
की फर्म है। 
इस ज़माने में अग्रेज़ों के मुकाबले मे अमरीकी फर्मी से साझा करना 
ज्यादा पसन्द किया जाता था, क्योंकि जयारू था कि उनसे बेहतर शर्ते। पर 
समझौता द्वो सकता है। परन्तु, अमरीकी धनऊुब्रेरों के सामने भारतीय 
उद्योगपतियों की क्‍या बिसात थी । और अमरीकी पूजीपतियों के लिये पूर्जी लगाने 
के वास्ते सारी दुनिया पड़ी हुईं धी---सोवियत रस और पूर्वी योरप हक 
कर ६५ जाहिर है कि वे भुहमागी शर्ते। पर ही दिन्दुस्तानियों से साझा करने को 
राजी हो सकते थे। इसलिये अमरीकी कम्पनियों ने जो शर्ते भारतीय पूंजीपतियों 
के सामने रखीं, वे ऐसी न थीं जो वरावर के दर्ज के साझीदारों के बीच होनी 
हैं। १६ नवम्बर १५४५ को ईसस्‍्टने इकोनोमिस्ट ने लिखा 
“भारत ने जो शर्ते पेश की हैं, वे ऐसी नहीं हैं कि अधिकतर 
अमरीकी पूंजी लगानेवार्लों को पसन्द आ सकें, वे लोग ( यानी अमरीकी 
पुंजीपति ) उत्पादन में, द्विसाब-किताव में, पैदावार कैसी हो यह ते करने 
में और माल की बिक्री किस ढंग से को जाय, यह निरचय करने में 
अपना हाथ चाहते हैँ.। इसके बिना वे साझा करने को तैयार ने होंगे। “” 
शुरू में, भारतीय पूँजीपति दर चीज्ञ पर अमरीकी नियत्रण को मानने के 
लिये तैयार न थे। परन्तु अन्त में, अमरीकी पूंजीपति अपनी अधिकतर शर्ते 
मनवाने में कामयाब हो गये। मिसाल के लिये, रेयॉन वाले समझौते पे 
यह ते पाया कि भारतीय कम्पनी को केवछ टेक्निकल मदद देने के बदछे 
में ( इसमें मशीनों के दाम शामिल नहीं थे ) भारतीय साझीदार, ४ छाख 
रुपये तुरन्त, ११ छाख हर साल तनखाओं के रूप में और सवा छाख 
रुपये वार्पिक रायल्टी के रूप में अमरीकी कम्पनी को, १० साल तक लगातार 
देते रहेंगे। दूसरे समझौतों की शर्ते गुप्त रखी गयीं । 8 मो 
, भोटर गाड़ियोंवाले समझौतों मे बिड़छा व स्टुडबेकर 


का सम 
केवल पुज्ों को जोड़कर मोटर गाड़ी बनानेवाले कारखाने से 23 बा 
इ्५ पे 


प्रीमियर-क्राइस्लर समझौते में हिन्दुस्तान में मोटर बनाने की भी बात थी 
परन्तु असी तक इस सिलसिले से कोई कामयाबी नहीं मिली है। मोटर 
हाउस-फैसर समझौते में छुरू में बाहर से मोटर मंगाने, फिर पुर्णे मंगाकर 
जोड्ने ओर अन्त में मोटर बनाने की बात थी। परन्तु, यह योजना भी सफल 
नहीं हुईं और यह अधबना कारखाना १५४९ में एक अग्रेज्ञ कम्पनी के 
हाथ बेच दिया गया । 


सच पूछा जाय तो इन समझौतों के द्वारा कदम पीछे ही हटाया गया 
था। १५३६ में वालचन्द हीराचन्द, एम० विश्वेखवरेय्या आदि ने एक मोटर 
बनाने का कारखाना खढ़ा करने के लिये एक कम्पनी खोली थी और उसके लिये 
वाल्टर क्राइस्लर तथा हैनरी फोर्ड से सहयोग के वचन ले लिये थे | परन्तु 
तिटिश सरकार ने नयी कम्पनी को टेक्‍्स के मामले में कोई छविधा देना 
जरूरी नहीं समझा और १९४३ में पूरी योजना त्याग दी गयी | युद्ध के 
काल से जो समझौते हुए, उनसे भारत के ओऔद्योगीकरण में सहायता 
नहीं मिली, वल्कि उनके ज़रिये भारत के बढ़े से बढ़े उद्योगपति भी अमरीकी 
कम्पनियों के अदना एजेण्ट बन गये । इनमें से एक भी समझौता ऐसी नहीं 
था जिससे किसी मुख्य उद्योग की नींव पड़ती हो । ध्यान में रखने की वात हैं 
कि किसी देश की स्वतज्ता अन्त में बुनियादी उद्योगों पर ही निभेर करती है । 


भारतीय मामले में अयरातक्री हस्तक्षेप 


लड्ढाई के जमाने मे हिन्दुस्तान की आज़ादी का सवारू बढ़े शोरों से 
दुनिया के सामने आया । अमरीका ने भी इन्हीं दिनों पहछी बार इस सवाल 
में दिलचस्पी छी । राष्ट्रपति सज्वेत्ट मली भाँति जानते थे कि युद्ध उद्योग 
और भारत में तेनात अमरीकी सेनाओं की सुरक्षा के लिये भारतीय जनता के 
रुख या कितना भारी महत्व है । उन्हें इस वात की भी चिन्ता थी कि युद्ध के 
बाद एमियाई देशों में अमरीका की प्रतिष्ठा और इय्ज्ञत कितनी रहेगी | साथ 
ते बट यद्द बान भी अच्छी तरह समझते थे कि अब ब्रिटेन चूँकि अमरीका 


की सहायता पर निर्भर करता है, इसलिये अमरीका ब्रिटेन के दर मामले 
में हस्वल्लेप कर सकता है । 


अमरीरी सरकार ने १५४१ से भारत के साय सीवा सम्पर्क बनाना 
दर फिया। दी वर्ष दोनों देशों के बीच दूतों की अदछा-बदली हुई। 
2 4 


१७ 


अन्तराष्ट्रीय राजनीति के इतिद्वास में यद्द एक अभूतपूर्व घटना थी, क्योंकि 
इसके पहले तक बाशिग्टन में भारतीय दूत सर गिरिजाशकर वाजपेयी, 
ब्रिटिश राजदूत लाई देलीफैक्स के आधीन थे। इसके पहले तक भारत मे 
अमरीदी दूत के लिये भी ऐसा कोई काम न था जो साथारणत राजदूतों फे 
हुआ करते हैं, क्योंकि भारत अग्रेजों का गुलाम था । 

इसके बाद अमरीकी सरकार ने भारत से एक व्यापारिक संधि की 
बातचीत शुद्द छकी। यह भी एक असावारण प्रस्ताव था क्योंकि उस समय 
तक भारत सरकार को किसी विदेशी सरकार से सधि करने का अधिकार न था। 
प्रस्तावित संधि का उद्देश्य, वास्तव में, तो उस व्यवस्था पो हटाना था| जिसके 
अनुसार त्रिटिन साम्राज्य मे बने माल पर भारत कम चुगी लगाता था और 
अमरीका आदि दूसरे देशों के माठ पर अधिक । इससे अमरीऊी व्यापार 
को नुकसान पहुँच रहा था। अटलाटिक चार्टर का मसौदा तैयार करते समय 
भी अमरीकी सरकार ने इस बात पर जोर दिया था। परल्तु, अग्रेज़ों से 
ढट फर उसके प्रस्ताव का विरोध" किया और वात जहां की तद्दा रह गयी थी । 

पले हारबर पर जापानियों के हमछे के बाद भारत की राजनीतिक 

- परिस्थिति मे सी अमरीका दिलचस्पी लेने छगा। एक अमरीकी अफ़मर को 

राजदूत बना कर भारत भेजा गया। भारत के मुख्य शहरों मे. अमरीका के 
युद्ध समाचार विसाग की शायाएँ खुल गयीं। कुंटनीतिक सम्मेलनों मे भारत 
की अक्सर चचो होने लगी। हिन्दुस्तान फे सवाछ को लेक्र ब्रिटिंग तथा 
अमरीकी सरफारों के बीच पेतरेबाजी चलने लगी । 

चर्विल अमरीडी हस्तक्षेप से नाराम थे। उनकी राय में अमरीकियों 
को भारत के मामले मे टाग अड़ाने का कोई अधिकार न था, और इसका उद्देश्य 
फेबल अग्रेज़ों के हितों को काटकर अमरीका का उल्लू सीधा करना था। यह 


शक निराबार भी न था। साम्राजी खुगी व्यवस्था को, जिसका हमने जिक्र 
किया है, खतम कराने की कोशिशें इसकी सबूत थीं। ३ मार्च, १५४३ को 
भारत सें राष्ट्रपति रुज़बेल्ट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि विलियम क्रिलिप्स ने 
सुझाव रखा कि भारत तथा ब्रिटेन के प्रतिनिधियों का एक गोलमेज़ सम्मेलन 
अप्तरीकी प्रतिनिधि की अध्यक्षता से दो और प्रिटेन उसमें जो कुछ वादे 
करे, अमरीका उनका ज्ञामिन बनना कबूल करे । भा चर्चिक थद्द कैसे भूल 
सकता था कि ब्रिटेन ने भी इसी तरह दूसरों का ज्ञामिन बन-बन कर अपना 
साघाज्य बदाया या | १४ मर्द को फ़िलिप्स ने राष्ट्रपति रुजनेल्ट को लिखा . 
| 


जी 


रन 


“ राष्ट्रपति महोदय, मेरा दृढ मत है कि भारत में हमारी सेनिक 
स्थिति को ढेखते हुए, इन तमाम मामलों में हमारा हाथ रहना क्षरूरी 
है । जब जापान के खिलाफ लड़ाई में मुख्य भाग हमे ही लेना पढ़ेगा, 
तब अग्रेजों का यह कहना किसी प्रकार भी उचित नहीं है कि इन 
मामलों से हमारा कोई सम्बब नहीं है । ”? ल्‍ 


उधर चर्चिल की यह कोशिश थी कि अमरीका से ज्ञोर डलवा कर 
हिन्दुस्तान को रास्ते पर छाया जाय। अप्रैठ १५४२ फे झुरू में सर 
स्टैफड क्रिप्स ने कनेल छुई जौन्सन को निमत्रण दिया क्रि कांग्रेप्त कार्य- 
समिति के साथ बातचीत के दौरान मे वह गेर-सरकारी तौर पर मध्यस्व 
का काम करे और अग्नेज्ञों के इस प्रस्ताव का समर्थन करें कि एक भारतीय 
को देश का रक्षा मत्री नियुक्त कर दिया जाय, किन्तु रक्षा विभाग का कोई 
काम उसके हाथ में न रहे । भारतीय नेताओं ने इस प्रस्ताव को तो नहीं 
सजा, परन्तु इस बातचीत का एक परिणाम यह ज़हर हुआ कि सारतीय 
नेता अमरीका से मदद वी आशा करने छगे, और इससे ब्रिटेन की बजाय 
अमरीका का ही फायदा हुआ । 


उपर ब्रिटिश सरकार को भी अमरीका की पग्रदद की जरूरत थी, 
इसलिये वह हिन्दुस्तान मे जो कुछ भी करती थी, पहले अमरीकी सरकार 
को उसकी सूचना दे देती थी। १८ जून १९४२ को ही लाडे इलीफैक्स ने 
अमरीकी सरफार के वेदेशिक विभाग को वता दिया था कि ब्रिटिश सरकार 
गांवी और कांग्रेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई फरने की तैयारी कर रही है । ८ 
अगस्त सन १९ ४३ को उप प्रवान मन्री एटली ने अमरीकी प्रेसीडेन्ट रुज़वेल्ट को 


सूचित कर दिया था कि ब्रिटिंग सरकार गांवी तथा काग्रेस नेताओं को 
गिरफ्तार करनेवाली है । 


खमरीडी सरकार भारत में अपने समर्थकों की सख्या बढाना चाहती 

भी। अमरीका के आम छोगो को भारत में तैनात अमरीकी सिपाहियों वी 

चुरला पी चिन्ता थी। अग्रेजों ने अमरीफा में आारत के खिलाफ बहुत प्रचार 

श्र, परन्तु जनता वो दमन की नीति पसन्द न आयी। अमरीकी सरकार इस 

सनय दोहरी नीति पर चछ रही थी। एक तरफ उसझी कोमिय यह भी कि 

डिदेस को समक्ष, उसा कर उससे गांवी तथा दसरे नेताओं के साथ समझौते 
इ्ब्ड 


का कोई कदम उठवाये। इसके लिये अमरीकी सरकार के नेता और प्रतिनिधि 
भारतीय नेताओं से अच्छे सम्बंध रफ़ने की कोशिण करते थे और साथ ही एम 
वात का सी खयाल रखते थे फ़ि ब्रिटेन नाराज न हो जाय। प्रिटिंग दसन का 
तो अमरीका खुलेआम विरोध न करता था, परन्तु इस वात पर ज़ोर द्वेता 
। कि भारत से समझौते की बातचीत जारी रसी जाय और उसका आवार 
ह हो फ्ि अग्रेज़ यह वचन द कि फौरन तो नहीं, पर युद्ध के बाद जरूर भारत 
गे-स्वतंत्रता दें दी जायगी ) इस सम्बंध में बार-बार फिलीपाईन का उदाहरण 
देया जाता या। 
दूसरी तरफ, अमरीकी सरकार अपने देश की जनता को चुपचाय 
ने की कोशिश भी कर रही थी। अग्रेज्ञों ने अमरीका में एक बड़ी भारी 
प्रचार की मशीन खही कर रखी थी। अमरीकी सर॒मार ने उसझी सहायता 
की। अमरीका के विदेश मत्री कोडेल इल ने ग्रिटेन के विदेण मन्री देन मो 
मार्च १५४३ में लिणा 
“ आ्ारत को लेकर इस देश ( अमरीका ) में कहीं प्रिटित्-निरोधी 
भावना न बढ जाय, हमने इसकी सचमुच बडी कोशिश की दे । . ” 
यहाँ तक कि अमरीका में भारतीय स्वतत्नता का समर्चन करनेवाएे 
कई छोग गिरफ्तार कर लिये गये। रेत्फ टेम्पलिन और डॉ जे दोम्ज स्मिव 
नामक दो अमरीकी पादरी इसी अपराध पर भारत से वापस बुला लिये गये 
थे। फरवरी १५४३ में, महात्मा गाधी के उपवास के समय उन्होंने वाशिग्टन 
में व्रिटिश दूतावास पर धरना दिया । इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 
सदा अमरीका का प्रचार करनेवाले सरदार जे० जे० सिंह को भी 
' मातना पढ़ा कि अमरीकी सरकार की भारत की आाज्षादी में कोई दिलचस्पी 
नहीं है । जून १९४७ में प्रकाशित एऊ पुस्तिका में उन्होंने लिखा हे 
४ अपने देशवासियों के साथ-साथ सुझे सी १९०२ से अमरीकी 
सरकार को पूण निष्कियता को देखकर घोर निराशा हुई थी। उस 
जमाने में मेने हरेक के दरवाजे-की कुडी सटखटाई, उपराष्ट्रपति हैनरी 
वेलेस से लेकर नौचे तऊ सैकड़ों व्यक्तियों से मिला, पर मे आपको बताएं, 
अमरीकी सरकार का रुख देख कर मुझे वर्दी निराशा हुई और खेद 
हुआ। दिन रात दीवार से सिर टकराते रहना अच्छा नहीं लगता या।” 


यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अमरीका ने सबसे पहले अपने जिस 
ऊच्चे अधिकारी को भारत भेजा, वह कनेल जौन्सन था जो बाद में चल कर 
अमरीका का रक्षा मन्नी नियुक्त किया गया । जौंसन पहले “अमरीऊन छीजन ” 
नामऊ अद्धे सैनिक ससथा का नेता था और राजनीति में उसका सम्बंध अमरीका 
के सबसे प्रतिक्रियावादी दरों से था। अमरीकी सेनेट की एक कमिटी के सामने 
बयान देते हुए जौसन ने १५ जून, १५७०१ को भारत में अपनी कारवाइयों फे 
बारे में एक अजीव चीज़ बतलायी | सेनेट में सवाल-जवाब इस प्रकार हुर्भा 


“ सेनेटर ब्रूयूस्टर मेरे खयाल में आप किसी समय सरकार के 
प्रतिनिधि वन कर भारत गये थे £ ठीक है न १ 


“पमि० जोंसन जी, हो । 


४ सेनेटर श्थूस्टर भारत मे उस वक्त हमारी जो प्रचार करने 
वाली सस्था काम करती थी, “ अमरीका की आवाज ? या जो कुछ भी 
उसका नाम रहा हो, आप उसके काम से तो परिचित थे * 


॥ 


४ स्ि० जोसन में जब वहा था तो एक प्रचार करने वाली 
ससथा वहां थी, लेक्िनि वह अमरीकी सस्था नहीं थी । थोड़े से लोग थे, 
बड़े भले लोग, जो चीन से और दूसरी जगहों से आये थे और मुझ से 
भारत भें मिले थे, और दृम ” जगली बिल ?” डोनोवन फे साथ. .काम 
फर रहे थे । 


“ सेनेटर ब्रूयूस्टर उस वक्त डोनोवन तो सरकार मे था न £ 
“पमि ज्ञॉसन जी,दों। 


४ सेनेटर ब्रयूस्टर यद्दी सस्था थी जिसका में जझिक कर 
ञ्हा था व.«« 


शी डे हद हा हि मे 
“पम्ते ज्ञान हां, यही ससस्‍था यी जिसने, जब मे भारत में था, 
नो मेरी सद्रायता की थी .?! 
टोनोवन का पूरा नाम सेजर जनरल विछियम जोसेफ 


2माने में बद अमरीका के जासूस विभाग का प्रधान था । 
2० 


डर 


)ै 
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जे 


ही 


ह जैासन के बाद विलियम फ़िलिप्स को भारत में अमरीडी प्रतिनिधि - 
! नियत किया गया । यद्ट सज्जन भी पहले जासूस विभाग के बड़े अफसर थे । 


अमरीका की इस नीति से कि गुप्त रूप से तो वह ब्रिटेन को सलाह ढेना 
है पर सार्वजनिक रूप से भारत के मामछे मे सदा चुप्पी साथे रहता है, 
हिन्दुस्तान मे असतोप पैदा होना स्वाभाविक था। शायद गाधीजी को 
अमरीका के बारे मे सबसे कम श्रम था। उन्होंने १५४२ में ही च्याग काई- 
शेक से कद्द दिया था कि “ ये लोग ( ब्रिटेन और अमरीका ) हम हिन्दुस्ता- 
नियों के साथ कभी खुशी से वरावरी का व्यवहार न करेंगे । ” कुछ समय 
वाद उन्होंने एक अमरीकी से वात करते हुए इस बात में बडा शक जाहिर , 
किया कि अमरीकी सरकार ईमानदारी से चार स्वतंत्रताओं का समर्थन करती 
है । उन्होंने पूछा “ इनमें स्वतम होने की स्वतंत्रता भी शामिल है या 
नहीं ४” १९४३ और १९४४ सें अक्सर अखबारों में यह बनावटी ख़बर 
निकलती थी कि अमरीका गुप्त स्पसे भारत का समर्थन कर रहा है। 
परन्तु कोई ठोस नतीजा लोगों को नज़र न आता या । इससे अमरीका के बारे 
में काफी नाराज़गी का भाव भारत मे फैला और उससे अमरीकी अधिकारियों 
को काफी चिन्ता हुई। 


परन्तु १०४४ के खतम होते-होते सैनिक परिष्यिति सुधर गयी और 
भारत में अमरीका की फौरी दिलचस्पी भी कम हो गयी । १५४५८ मे श्रीमती 
विजयलक्ष्मी पण्डित अमरीका गयीं ज़रूर, परन्तु भाषण देने के अतिरिक्त वह 
कोई राजनीतिक काम न कर सकीं। सान फ्रांसिस्को सम्मेलन में अमरीकी 
अधिकारियों ने उनुको कोई महत्व नहीं दिया और सम्मेलन के अन्दर यदि 
किसी ने भारत की स्वतत्रता के समर्थन में आवाज़ उठायी तो केवल सोवियत के 
विदेश मत्नी मोलोतोव ने । इसके बाद अमरीफी सरकार का काम सिर्फ यह रह 
गया कि भारतीय नेताओं से बातचीत के सिलसिले में ब्रिटेन जो भी कद्स उठाये, 
उसके समर्थन में वह बयान निकाछ दे | भारतीय जनता पर इसका क्या प्रभाव 
पड़ा, यह फरवरी १९४६ में जहाजियों की वगावत के समय बम्बई में दिखाई 

े दिया जब यूनियन जैक के साथ ही वहा अमरीकी झण्डा भी जलाया गया । 


४१ 
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तीस रा अध्याय 


दूसरे महायुद्धः के बाद के काल में 
भारत-अमरीका का व्यापार 


७ 
हमने देखा कि युद्ध काल में अमरीका ने भारत में अपने व्यापार को 
बहुत बढाया और भारत के वैदेशिक व्यापार में उसका भाग अभूतपूर्व स्तर 
पर पहुँच गया । युद्ध के बाद उसने अपनी इस कामयाबी को पुख्ता किया । 


लडाई के पहले की तुलना में अमरीका में भारत का नियात बहुत बढ 
गया। भारत के वैदेशिक व्यापार में अमरीका का स्थान दूसरे नम्बर का 
दो गया । केवल ब्रिटेन उसके ऊपर था । मारत के आयात व्यापार में, १९७१ 
में अमरीका का हिस्सा त्रिटेन से भी बहुत बढ गया। अब भारत में सबसे 
अधिक माल अमरीका से ही आता है । (पृष्ठ ४२ का टेब्ुल देखिये ) 


पाकिस्तान के साथ भी अमरीका का व्यापार बढा है, पर इतना नहीं । 
१००१ में पाकिस्तान के आयात में अमरीका का तीसरा स्थान था और 
निर्यात में आठवा। परन्तु, अमरीका द्वारा अधिकृत जापान वह्दा ब्रिटेन का 
चड़ा प्रतिद्वन्दी बन गया या । 

अमरीका की जहाज्ी कम्पनियों ने भारत के व्यापार में घुसने की 
कोशिश की और उन्हें सफलता भी प्राप्त हुईं | युद्ध के पहले अमरीकी जहाज 
भारत के बैदेशिक व्यापार के केवल २७ प्रतिशत भाग को ढोते थे । १५४५ 
तक वे भारतीय नियात के ७५२ प्रतिशत भाग को और आयात के २५ 
प्रतिशत भाग को ढोने लगे । 

भारत-अमरीकी व्यापार में यह तरक्की अग्नेज़ों के तमाम विरोव और 
अड़गों का सामना करके हुईं । १५४६ में, व्रिटिश सरकार ने आयात निर्यात 
के कण्ट्रोल के द्वारा ऐसे सैकड़ों सौदों को रोक दिया जो भारतीय तथा 
अमरीकी व्यापारी पहले से कर जुके थे। १५ अगस्त, १५४७ के वाद 


डर 


टेन ने इस बारे में टूसरा तरीका अग्तियार किया। उसके या भारत और 
पकिस्तान का पौश्ठ पावना जमा था। उसझा उपयोग करके चनिटेन ने दोनों 
देशों की बेदेशिक व्यापार राम्यधी नीति पर प्रभाव उाछा। लत्डन के 
डालर कोप में भारत ने करोडों ठालर जमा फिये थ्रे। परन्तु १९ ४७ के 
अन्त में ब्रिटेन ने भारत को उरा जोष ते छालर उेना यन्‍्द कर दिया। 
१५४७ ओर १६४८ में भारत और पाउिस्तान के साथ पौण्ठ पावने 
के सम्बंध में जो समझौते हुए, उनके दारा ब्रिटेन ने पौण्ट पावने के उस भाग 
को ओर कम कर दिया जिसे भारत ओर पारिस्तान उालरों मे बदल सफते ये। 
ऐसा ऊरते समय इस बात का यार नहीं रखा गया ऊि हिन्दुस्ताव को उालरों 
की बढ़ी कमी पड़ रही थी। नतीजा यह हुआ कि सास्त मे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोप से उधार लेना पडा । 


पौण्ड पावने पर ब्रिटेन का अधिकार रहने के कारण भारत मो मजबूर 
होकर ब्रिटेन से ज्यादा सामान सगाना पडता था। इसके अलावा, श्रिटेन ने 
दवाव डाछ कर भारत को विवश कर दिया कि वद्द अपनी मुद्रा का मूल्य 
फेम कर दे। स्टर्लिंग क्षेत्र का सदस्य होने के कारण भारत और पाकिस्तान 
को झुकना पढ़ा और उन्हें १५७९-०० में अपने डालर आयात को 
२०८ कम कर देना पढ़ा। 


पौण्ड पावने पर अग्रेज्ञों का अधिकार रहने से उन्हें कितना लाभ 
हो रहा हे, इससे अमरीका अच्छी तरह परिचित था। इसलिये, उसने 
१९४७० से ही अमग्नेज़ों के इस अधिकार को कम करने की कोशिश झुझू कर दी 
थी । जब ब्रिटेन और अमरीका में कज्े की वातचीत शुरू हुई, तब अमरीका 
ने शर्ते रखी कि क्ज्ञों लेना चाहते हो तो अधिकतर पौण्ड पावने को रद 
कर दो | अन्त मे जो समझौता हुआ, उसकी १०वीं थारा में इस सम्भावना 
के लिये स्थान रखा गया और ऐसा करते समय भारत से पूछा तक नहीं 
गया। प्रधान न्यायाध्यक्ष फ्रेड एम विसन ने, जो उस समय अमरीका के 
अथ मत्री थे, ०१ मई, १५४६ को बताया कि करे की बातचीत के दौरान 
में यह योजना तैयार हुईं थी कि पौण्ड पावने के तिहाई भाग को तो काट 
दिया जाय और आधे भाग को पचास साल तक के लिये रोक रखा जाय । 
परन्तु अमरीका की योजना सफल न हो पायी । क्योंकि एक तो भारत और 


ड्डे 


पाकिस्तान में पौण्ड पावना काटने या कम करने का सख्त विरोध हुआ, 
दूसरे, ब्रिटेन गम्भीर आर्थिक सकठ मे फस गया । 


अत समस्या ज्यों की त्यों बनी रही और अमरीका, ध्रिटेन से पौण्ड 
पावना ले लेने या व्यापार पर उसके प्रभाव को कमर करने की किसी न किसी 
तरकीब की खोज में लगा रहा। १४ अक्वूबर, १९५४५ को न्यू योके 
टाइम्स ने यह समाचार छापा कि वालस्ट्रीट मे अफवाह है कि अमरीकी 
सरकार ने भारत को सुझाया है कि वह पौण्ड पावने से केवल अपने नोटों की 
सुरक्षा का काम ले और ब्रिटेन मे माल खरीदने फे लिग्रे चात्य व्यापार की 
कमाई को इस्तेमाल करे । समझा जाता था कि इस सुझाव को सान लेने से 
किसी की प्रतित़्ा को भी हानि न होगी और भारत, ब्रिटेन के मुकाबले में 
अमरीऊा से ज्यादा" माल खरीदने लगेंगा। यह बात मी महत्वपूर्ण थी कि 
यह समाचार ठीक उस समय छापा गया था जत्र चिन्तामण देशमुख के साथ 
५० नेहरू अमरीका में मौजूद थे, और क्ज पर गेहूँ लेने की तथा अमरीकी 
वैंरों को भारत मे पूंजी लगाने के लिये समझाने की कोशिश कर रहे थे । 


पौण्ड पावने के प्रति अमरीका के रुख पर विचार करते समय यह्द याद 
* रखना ज़हरी है कि यह रक्तम भारत ने युद्ध के काल में ब्रिटेन और अमरीका 
को बाज्ञार भाव से कम दामों पर तरह-तरह का माल देकर कमाया था। 
भारत का रिजवे बैंक इस माल के बदले में नोट छाप-छाप कर दे देता या । 
साम्राज्यवादी भर्य-नीति के इस हृथरण्डे से भारत में भयानक सुद्राग्नसार फैला 
जिससे जनता पर मुसीत्र्तों का पहाड़ हूट पडा। ५ अप्रैल १५४६ तक, 
पौण्ठ पावन ढी रकम १७३० करोड़ रपये तक पहुँच गयी थी। परन्तु, 
बाद में अनेक अनुवित बहाने बना कर ब्रिटिश सरकार ने उसे काफ़ी कम कर 
दिया । जो रकम बची है, वह भी तेजी से खर्च द्वोती जा रही है । जल्द ही 
वह समय आनेवाला है जब्र अग्रेज़ों के हाथ में यह अञ्न भी न रहेगा । 

पौण्ड पावने के द्वारा भारत के वैदेशिक व्यापार मे अग्रेज़ अपना 
प्रमुख स्थान तो बनाये रहे, परन्तु यद्दा फे व्यापार में अमरीका ने जो जगह 
बना ली थी, वहां से उसे निकालने में त्रिटेन को कुछ खास कामयावी 
नहीं सिली। इसलिये, कहना चाहिये कि मिटिश साम्राज्यवादी स्वार्थी 
की अमरीकी हमलों से हिफ़ात्गषत करने के लिग्रे पौण्ड पावने ने एक रक्षात्मक 
हथियार के रूप में काम दिया । 


छ५ 


भारत--अमरीकी व्यापार का स्वरूप 


भारत-अमरीकी व्यापार का भारत के छिये महत्य हैं, क्योंकि उसके 
वैदेशिक व्यापार का फराफी वहा हिस्सा अमरीका के साथ द्वोता है। परन्तु 
इस व्यापार का अमरीका के लिये भी भारी महत्व ऐै। छुलाड़े, १५४४८ में 
अमरीका की राष्ट्रीय वैंदेशिक व्यापार समिति ने कंद्दा था 


“ भारत से आनेवाले माल की कीमत हमारे कुल वेडेशिक व्यापार 
का एकर एक बहुत छोटा सा हिस्सा होती है, परन्तु आठ महत्वपूर्ण 
चीजें हमे सिर्फ भारत से ही मिलती है, और पन्द्रह दूसरी वस्तुओं 
का ८०५ भाग भी हम उसी देश से मगाते है। 
( साइकलोसटाइल किया हुआ लेख ) 


प्रतिनिधि सभा ( अमरीकी पालामेण्ट की निचली सभा ) की वेदेशिक 
मामलों से सम्त्रधित समिति ने भी यह बात मानी है कि अमरीका को सेनिक 
दृष्टि से जिन जिन कच्चे माझों की घोर आवश्यकता है, उनमें से अनेक 
माल प्राय हिन्दुस्तान से ही आते हैं। 


“ भारत के पास ऐसी कई वस्तुएं हैं. जिन्हें अमरीका सैनिक दृष्टि 
से महत्वपूर्ण मानता है। गोला-बाहद्‌ विभाग की सूची के अनुसार 
जिन वस्तुओं के भण्डार अमरीका जमा कर रहा है, उनमें से 
ये चीजें काफी मात्रा में दिन्‍्दुस्तान में पैदा होती हैं. बेरिल, रेंडी के 
बीज, क्रोमाइट, नारियल का तेल, कायनाइट, मेगनीज्ञ, अवरक, 
मोनेजाइट, अफीम, काली मिचे, प्राकृतिक रबढ़ का दूध, रुटाईल, लाख, 
टैल्क और ज़िकोन | जूट, चमडे ( बकरों और बछड़ों की कच्ची खालें ), 
और सीसेम के तेल के भण्डार तो नहीं जम्ता किये जाते, परन्तु अमरीका 
में उनकी बहुत कमी है, और ये माल मी भारत में तैयार होते हैं। 

इन सभी वस्तुओं की अमरीका को सख्त आवश्यकता है ।” (अमरीका 
की ८२ वीं कांग्रेस के पहले अधिवेशन की रिपोर्ट, १५७१, पृष्ठ ६ ) 


अमरीका को जो सामान भारत मेजता है, उसमें ज्यादातर वेसी चीज़ें ही. 
शामिल हैं जिन्हें सैनिक दृष्टि से मद्दत्वपूण कच्चा माल कहा जाता है। इन 
वस्तुओं की माग बहुत घट-बढ सकती दे और बहुतों की जगह दुसरी वस्तुओं को 


४६ 


इस्तेमाल किया जा सकता है। अमरीका इन वस्तुओ का सबसे बड़ा खरीदार 
है। इसलिये, कुछ दिन के लिये इन मालों फो खरीदना वन्द्‌ करके वह हिन्दुस्तान 
पर भारी दवाव डाछ सकता है। और ऐसे दबाव का भारत के लिये गम्भीर 
आर्थिक परिणाम हो सकता है। उदाहरण के लिये, १९७३२ के शुरू के महीनों 
में, जब अमरीका ने जूट, काली मिर्च और अवरक को वाज्ञार भाव पर 
खरीदना बन्द कर दिया, तो भारत में गम्भीर आर्थिक और सुद्रा सकट झुद् 
हो गया । इस तरदह्द के दवाव की वात छोड़ दी जाय, तब सी यह तो सोचना 
'पर्देगा कि यदि हम बिना कुछ सोचे-समझे अधाधुध मेगनीज्ञ ओर अबरक 
निकाल-निकाल कर अमरीका के हाथ बेचते रहे, तो भारत के आर्थिक 
विकास का क्‍या होगा । 


सारत अमरीका से अधिकतर रोजमरो के इस्तेमाल की चीज़ें और 
अनाज मसगाता है। ब्रिटेन के साथ सी उसके व्यापार का यही रूप है। एक 
. युलाम मुल्क सदा साम्राज्यवादी मुल्क्र को कच्चा माल बेचता है और उससे 
रोज्ञमर्रों के इस्तेमाल की कारखानों मे बनी चीजें खरीदता है। मालिक और 
_ युलाम देशों के व्यापारिक सम्बंध इसी प्रकार के होते हैं । 


भारत के आयात में सशीनों का स्थान बहुत नीचा है। १५४८ के 
पहले ६ महीनों में अमरीका से जितना सामान आया, उसमें मशीनों और 
गाड़ियों की कीमत ५ करोड़ ५१ लाख डालर थी जो कुल आयात का सिफी 
३६ प्रतिशत भाग थी | और उसमे सी ६७ छाख डालर की बिजडी की 
मशीने थीं, २ राख का दफ्तर का सामान या, १ करोड ५८ लाख की 
मोटरें और उनके कल-पुर्जे थे, ४५ छाख के हवाई जह्याज्ञ और उनके कल पुर्जे 
थे और १५ लाख के पानी के जहाज्ञ थे । यानी, औद्योगिक मशीनें केवल १ 
करोड़ ८६ लाख डालर की आयी थीं । 

१९४८ के पहले ६ महीनों में ही पाकिस्तान ने २० लाख ६२ हज़ार 
डालर की मशीने और गाड़ियों अमरीका से मगायी थी। वह अमरीका से आनेवाले 
कुछ सामान का ३६ प्रतिशत द्ोता था। ओऔशद्योगिक मशीनें उनमें भी बहुत 
कम थीं। उनकी कीमत केवल ६ लाख ०७ हज़ार डांलर होती थी। 


भारत के बहुमूल्य कच्चे माल और खनिज को बाहर भेज कर जो डालर 
मिले, उनसे अनाज, रेलवे इजिन, मोटर गाड़ियाँ, जहाज, अजवारी कागज़, 


४७ 


९ 


यह वात सच नहीं है कि माशेल योजना के कारण भारत को अमरीका 
से मशीन नहीं मिल सकी | पहली वात तो यह है कि साशेल योजना अग्रैल, 
१९४८ में घुरछू हुईं, और भारत सरकार यह सफाई इसके पंच महीने वाद 
ही देने वेंठ गयी । दूसरे, माशल योजना का उद्देश्य योरप को मशीने भेजना 
नहीं था। अप्रैल, १५४८ और दिसम्बर, १५५० के बीच, माशेरू योजना के 
मातहत जितना सामान योरप गया, मशीन उसमे १० प्रतिशत भी नहीं थीं। 


भारत को यदि अमरीका से मशीन नहीं मिलीं, तो इसका कारण न तो 
यह था कि अमरीका के पास मशीनें नहीं थीं और न यह था कि भारत उनके 
दाम नहीं दे पाता। विक्टर प्ले ने, जो पहले सरकारी अर्थश्ञात्री थे, अपनी 
पुस्तक “ अमरीकी साम्राज्यवाद ?” में लिखा है 


“ध युद्ध काल में अमरीका के मशीन बनानेवाले कारखाने अपना उत्पादन 
जितना बढा पाये थे, युद्ध के वाद उससे सदा बहुत कम मशीने वे 
तैयार करते रहे हैँ । इस काल में विदेशों के आडेर को पूरा करना बहुत 
आसान था ।” ( पृष्ठ १०८ ) ; 
और १९४९० में तो विदेशी आईर्डरों का उन्हें और भी स्वागत करना 


चाहिये था, क्योंकि उस वर्ष स्वयं अमरीका के अन्दर मशीनों की मांग 
अकस्मात बहुत कम हो गयी थी । 


युद्ध समाप्त होने के बाद से ही भारतीय अधिकारी और व्यापारी 
अमरीकी वाज़ार में मशीन खरीदने का प्रयत्न कर रहे हैं । और उनको सदा 
असफलता ही प्राप्त हुईं है। जैसा कि हिन्दुस्तान टाइम्स के एक 
मम्वाददाता ने जुलाई १९४८ मे यह लिखा था कि अमरीकी कम्पनियाँ 
सीमेण्ट मिलाने, खेती करने और छापने की मश्ञीनों तक के लिये द्विन्दुस्तानी 
खरीदारों को दो-दो तीन-तीन साल तक इन्तज़ार करने को कहती थीं । 
जिन मश्ञीनों के नियोत पर कण्ट्रोल था, उनके लिये बार-बार दरखास्तें 
देने पर भी अमरीकी सरकार सिर्फ़ नाममान्र का कोटा हिन्दुस्तानियों को देती 
थी। और यह कोटा भी बेकार होता या क्योंकि भारतीय व्यापारियों को ये 
मशीन केवल चोर बाज़ार में मिलती थीं और अमरीकी व्यापार विभाग सरकारी 
भाव से अधिक्र दामों पर नियोत की बिलकुल इजाजत न देता था। 


है ७९ 


छः 


जब भारत सरकार ने अमरीका भें ६ छा टन उस्पात सरीडने वी चेक 
की तो पहले तो अमरीकी सरफार ने उसे घटा कर » छास टन कर दिया और 
फिर उसमे से भी केवछ ६० हज्ञार टन दिये। सारत सरकार के उद्योग 
मंत्री ने इस बारे मे जून १६ ४८ में कहां 

“उन्नत औद्योगिक देरा छुद्ध आवविक्र ह्वितो वो उतना मद्दत्त 

नहीं देते जितना बे राजनीतिक कारणों को ठते है। 

इसी प्रकार यह तके भी निराबार है ऊ़ि हिन्दुस्तान के पास मशीन 
खरीदने के छिये पर्याप्त डालर नहीं थे । यह सही दै कि अग्रेज़ो की तिकइमों 
के कारण हिन्दुस्तान के पास डालर सीमित मात्रा में ही रहे है| परन्तु, 
साथ ही यह भी सच है क्रि युद्ध के समाप्त होने के बाद भारत के पास 
अतिरिक्त डालर जमा थे और युद्ध के बाद भारत पहले से कहीं अधिक 
मात्रा से अमरीका को नियात करने लगा है । डालरों की मौजूदा कमी दो 
कारणों से है । एक तो भारत को अपने डालर, मशीनों की वजाय दूसरी चीजों 
को खरीदने पर ख्चे करने पढ़ रहे हैं। दूसरे यह कि अमरीकी सरकार ने 
अपने देश में आनेवाले विदेशी माल पर तरह-तरह के ववन लगा कर दूसरे 
सभी देशों फे लिये कठिनाई पैदा कर दी है । 


१५४६ तक भारत सदा अमरीका को माल अधिक भेजता था और 
व्दों से मगाता कम था और इसलिये हर साल कुछ डालर कमा लेता था । 
किन्तु, १५४७ से आयात, नियत से बहुत वढ गया है जो नीचे के ऑँफड़ों 
से स्पष्ट है, और इसलिये व्यापार का सतुलन भारत के प्रतिकूल हो गयो है 
अमरीका के साथ व्यापार में भारत का मुनाफा या घादा 
( लाख डालरों में ) हे 


रा 


१९७४६ ध् ने ५६७ १९४५ -१४४ 
१९४७ -१४७३ १९०० नीडरेज 
१९४८ “ रै३० १९५ १७ -१०८१ 


# ( जनवरी से नवम्बर तक ) 
(ये ऑकड़े अमरीकी सरकार के व्यापार विभाग के श्रकाशन, 
“ स्टैटिस्टिफल ऐब्सट्रैक्ट ऑफ़ दि युनाइटेड स्टेट्स” १९०१ 
और “ इण्टरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिकक सीरीक्ष,” जनवरी 
१९५३६ से लिग्रे गये हैं ।) 


छठ 


४ 


इसके अतिरिक्त, कुछ दूसरी मर्दों मे भी भारत को हर साल बहुत से 
डालर अमरीका को देने पढ़ते हँ--जैसे सफर खर्च, साल का टोना, बीमा और 
हिन्दुस्तान में लगी हुईं पूजी पर होनेवाला मुनाफा । 

पाक्स्तान की स्थिति भारत से वहुत भिन्न नहीं है, यद्यपि वहाँ की 
सरकार असली हालत पर पदो डालने की बहुत कोशिश करती है । 

परन्तु, कोरिया की लडाई के शुरू होने के बाद कच्चे मालों के दामों मे 
जो बढती हुईं और अमरीका से आनेवाले सामान में जो कमी हो गयी, उनके 
कारण पाकिस्तान की स्थिति कुछ सघर गयी। 


अमरीका के साथ व्यापार सें पाकिस्तान का सुनाफा या घाटा 


( लाख डालरों मे ) 
१९५४८ नी ५१ 
१५४९ - १७९ 
ण १९५० -> २१ 
१५५१ ( जनवरी से नवम्बर तक ) ».. कभ॑ ९७ 


> (ये ऑकडे भी अमरीकी व्यापार विभाग के उन्ही श्रकाशनों से 
लिये गय्रे हैं जिनसे भारतीय व्यापार के ओकिड़े लिये गग्ने थे। ) 


व्यापार में घाठा न हो, इस उद्देश्य से भारत ओर पाकिस्तान ने कई बार 
अमरीका से आनेवाले आयात पर श्रतिवध छगाया। भारत ने अमरीका में 
अपना नियत बढाने के उद्देश्य से रुपये का मूल्य कम कर दिया । वास्तव में, 
यह कार्रवाई अमरीकी दबाव के कारण ही की गयी थी। अमरीका के अथ मंत्री 
ने ब्रिटिश सरकार को पौण्ड का मूल्य कम करने का हुक्म दिया। भारत ने 
ब्रिटेन का अनुसरण क्रिया । परन्तु रुपये का मूल्य कम करने से डालरों की कमी 
पूरी नहीं हुईं । १५५० में अमरीकी आयात में सख्ती से कमी करने पर ही 
स्थिति में कुछ सुधार हुआ | परन्तु १५०१ में भारत को फिर घाटा रह्दा और 
अन्न के जायात के बढने के कारण १९७२ में तो ओर भी अधिक घाटा रहने 
की आशका है । 


डालर समस्या को दल करने के उद्देश्य से ही भारत और अमरीका ने 
जून १९५४८ में एक चुगी सम्बधी समझौते पर दस्तखत किया था। यह 


पट 


समझौता “ चुगी और व्यापार से सम्बंधित जेनेवा वाले समझौते ” के मातहृत 
किया गया या | इसके हारा भारत ने ४ बस्तुओ पर, ब्रिटिश साम्राज्य के बने 
माल पर कम चुगी लगानेवाली व्यवस्था, भग कर दी और सोलह वस्तुओं पर 
अमरीका के हित में चुगी की दर में परिवर्तन कर दिया,। परन्तु पारणाम् 
आशा के बिलकुल विपरीत हुआ। ६ जून, १९ «४८ को नये योके टाइम्स 
ने लिखा कि १९३८-३९ के व्यापार के ऑफड़ों के आवार पर यदि हिसाब 
लगाया जाय तो चुगी की नयी दरों फे कारण भारत को प्रति बम लगभग 
दस लाख डालर का नुकसान होगा । परन्तु, १५४८-४५ में व्यापार भी 
पहले से बहुत बढ गया था और अमरीका से आनेवाली वस्तुओं का मूल्य 
भारत से जानेवाली वस्तुओं से बहुत अधिक हो गया था। इसलिये, वास्तव 
में, नयी दरों से करोडों डालर का वार्पिक लुक्तसान हो रहा था । 


भारत-अमराकी व्यापार का परिणाम 


भारत-अमरीकी व्यापार के इस सक्षिप्त सिंहावलोफन से यह स्पष्ट हो 
जाता है क्रि 


१ इस व्यापार से भारत के औद्योगीकरण मे कोई मदद नहीं मिली, 
क्योंकि अमरीका ने उसे मशीने नहीं दी, 


३२ यह व्यापार असमानता के आधार पर होता रद्दा है जिससे 
भारत के लिये गंभीर आर्थिक कठिनाइयों पैदा होती रही हैं, और 
३ अमरीका चूकि भारत से बाहर जानेवाली वस्तुओं का मुख्य 
खरीदार है, इसलिये वह हिन्दुस्तान पर इस कदर दबाव डाल सकता 
है जिससे कि व्यापारिक सकट पैदा हो जाना सम्भव है और जो बढकर 
देशव्यापी आर्थिक सकट का रूप धारण कर सकता है । 


एक चौथी विशेषता और भी है जो इस व्यापार के सम्बंध में महत्व 
रखती है । 


भारत के व्यापार पर, दूसरे औपनिवेशिक एवं अद्ध-औपनिवेशिक देशों 
की भांति, पहले महायुद्ध के पहले तक अग्रेज्ों का एकाघिकार था। बाद में 
अमरीका, जापान और जर्मन जैसे दूसरे उन्नत देशों ने भी घुसना शुरू किया। 
बेदेशिक व्यापार द्वारा इन चन्द देशों से बधे रहने के कारण हिन्दुस्तान भी 


ज्र्‌ 


उन तमाम आर्थिक सकठो की लपेट में आता रहा है जो इस गताब्री से ससार 
में आये हैं । 
.... राष्ट्रीय आन्दोलन से आशा पेदा हुईं थी कि जब हिन्दुस्तान की अपनी 
सरकार वन जायेगी तो व्यापार पर विदेशी नियंत्रण भी सतम हो जायगा और 

चाहरी इुनिया में बार-बार आनेवाले आर्थिक सकटों से भारत की रक्षा दो 
सकेगी । परन्तु यह आशा पूरी नही हुईं। व्यापार में एकमात्र परिवर्तन वस 
यही हुआ कि अग्रेज़ो और अमरीकावालों के बीच होड़ खूब चलने लगी । 
जमनी और ज्ञापान भी अब फिर मेंदान में आ रहे है, पर वास्तव भे चे दोनों 
भी अमरीका के ही निम्नत्रण में हें । जाहिर है कि अमरीका के हाथ मे हमारे 
व्यापार के जाने से भारतीय अर्थ व्यवस्था की रक्षा नहीं होती, क्योंकि यह 
चात सरब्बो को मालूम है कि पिछले वर्षों मे सभी आर्थिक संकट अमरीका से दी 
आरम्भ हुए थे। ध 

प्रसिद्ध अर्ब-शा्री डॉक्टर ज्ञानचन्द ने हाल में कहा था कि भारतीय 
व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति और रचना ऐसी है कि हमारे आर्थिक सम्बंध 
छाजिमी तौर पर बहुत ह्वी ढुलपघुल और अस्थायी रहेगे। कारण कि हमारा 
व्यापार मुख्यत ब्रिटेन और अमरीका पर निर्भर करता है और भारत की 
भर्थ व्यवस्था के दूमरे आगों की तुलना में व्यापार पर विढेशी स्वार्थों का 
अधिक दृढ एकाधिकार है। 

भारतीय अर्थ-ब्यवस्था को और सतुलित तथा दृढ बनाने का एक ही 
उपाय है। वह उपाय यह है कि हमें ऐसे देशों के साथ व्यापार बढ़ाना चाहिये 
जिनकी अर्थ-व्यवस्था को कभी भार्थिक सकटों की बीमारी नहीं होती । 
इसके लिये सोवियत सघ, चीन और पूर्वी योरप के देशों से दीघेकालीन 
व्यापारिक समझौते करने चाहिये । परन्तु हालत यह है कि १५४५-७०-में 
इन सभी देशों के साथ हमारा व्यापार, हमारे कुल वैटेशिक व्यापार का 
भुर्किल से ३ प्रतिशत भी नहीं था । 

देशवासियों को इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। 


ण्रे 


चाथा अध्याय 
अमरीकी पूंजी की भारत से मांग 


जब अमरीया से मशीन नहीं मिलीं और वेदेशिक व्यापार भे भारी 
घादा होने छुगा तो अनेक हिन्दुस्तानी अफसर और व्यापारी इस नतीजें पर 
पहुँचे कि अब एकमात्र उपाय यह है कि अमरीका को किसी तरह समझा-चुक्ष 
कर्‌ भारत को भार्थिक मदद देने और अपनी पूजी यहा छगने के लिये तैयार 
करना चाहिये | इन महाशययों को आशा थी कि अमरीकी पूजी मशीनों और 
मशीन चलानेवाले विशेषज्ञों के रूप मे आयेगी । इस प्रकार, जो लोग कभी 
व्रिदेशी पूंजी के आने का विरोध क्रिया करते थे और समझते थेंकि उमसे 
देश की आर्थिक व्यवस्था का विकास नहीं हो सकेगा, वे ही अब वीरे-चीरे इस 
नतीजे पर पहुँच गये कि भारत की आर्थिक व्यवस्था के विकास की तो वॉर 
दूर रही, उसको पुमस्थोपना भी अमरीकी पूजी के बिना असम्भव है। 
भारत सरफार के योजना कमीशन ने भारत की आर्थिक उन्नति की जो योजना 
बनायी है, उसमें एक-तिद्दाई पूजी विदेशों से मंगाने की बात कही गयी है। 

भारत के व्यापारिक और राजनीतिक नेताओं के दृष्टिकोण में ये 
परिवर्तन युद्ध के अन्तिम दिनों में ही आना शुरू हो गया या। उस समय तेंके 
काग्रेस की, और व्यापारी वर्ग के प्रमुख अगगों की नीति का आधघार राष्ट्रीय 
योजना समिति का पस्ताव या। यह समिति कांग्रेस ने बनायी थी। रवेस 


-प नेहरू उसके अध्यक्ष थे और देश के बड़े बढ़े उद्योगपति उसके सदस्य 
थे | उसके प्रस्ताव में कहा गया था कि 


“ जब से अग्रेज़ों का राज्य क्रायम हुआ है, तब से इतनी अधिक 
विदेशी पूजी भारत की खेती, खानों और कल-कारखानों में छग खुकी 
है कि अब भारत के आर्थिक्र एव राजनीतिक जीवन पर काफी 
हद तक विदेशी स्वार्यों का नियत्रण कायम हो गया है। इस 
नियत्रण से हमारे राष्ट्रीय बिकास को क्षति पहुँची है और वह 

ण्छ 


रुक सा गया है। जप्री है छि ऐसे विदेशी स्वायों को, जो भारत के 
कुछ महत्वपूर्ण उद्योगो पर प्रभुत्व जमाये हुए हें--और विद्येपकर जिनका 
सम्बब कम पाये जानेवाछे प्राकृतिक सावनों से हे--उनको राज्य 
उचित मुआवजा ठेकर अपने अधिफार मे छे छे। ” 


राष्ट्रीय योजना समिति क्री एक उप-समिति ने ग्रह मत प्रकट किया 
याकि हु 


“ यदि राष्ट्रीय योजना के मातहत बनाये जाने वाले किसी उद्योग में 
विदेशी प्रज्ज लगाना बिल्कुल लाजिमी हो जाय, तो इसकी मजूरी ऐसी 
शर्तों के साथ देनी चाहिये ताकि विदेशी पूजी का प्रभाव कम से कम रहे । 
इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी उद्योगों, और कम्पनियों पर, जो इस 
योजना के मातहत वनी हों और जिनये प्रण अथवा आशिक रूप 
से विडेश्ी पूजी छगी हो--ऐसे सभी उद्योगों की नीति एवं व्यवस्था 
पर सरकार का नियन्रण रहना चाहिये। ” 
देश के वढ़ें-यडे व्यापारियों ने १५४८ में ही इस नीति को तिलाजलि 

दे दी थी, जब उन्होंने वम्बई-्योजना बनायी थी | इस योजना में ५४०० करोड़ 
रुपये की पूंजी वाहर से मगाने की वात कह्दी गयी थी। योजना प्रकाशित होने 
के बाद बढे-बडे भारतीय पूजीपति ब्रिटेन और अमरीका की यात्रा आये। 
उन्होंने विदेशी पूजी को सयुक्त कम्पनियों के रुप में भारत में आने के लिगय्रे 
निमन्ण दिया और खशामठे कीं। श्री मठु सूवेदार के बब्दों में, इस प्रकार 
भारतीय एवं विदेशी प्रजी के अनैतिक विवाद्द की तैयारी हो रही थी। बढ़े 
व्यापारियों की ओर से कहा जाने लगा कि “ विठेशी विशेषज्ञों व पृजीपतियों 
का सहयोग छेने पर कम खर्च में ” देश का औद्योगीकरण हो जाय्गा। 
परन्तु ब्रिटन और अमरीका फे एकाविकारी पूजीपति आसानी से 
- माननेवाले नहीं थे। उनकी अपनी ञर्ते थीं। अग्रेज् तो केवल भारी मुनाफों 
से ही सतुष्ट हो जाते, परन्तु अमरीकी पूजीपति भारी मुनाफों के साथ-साथ 
उद्योग-वधो की प्रत्येक शाखा पर अपना पूर्ण नियत्रण जमाना चाहते थे । 
ये वातचीत चल ही रही थीं कि काग्रेस के नेता भारत की अन्तरिम 
सरकार में सम्मिलित हो गये । इस सरकार ने एक योजना सलाहकार बोर्ड 
चनाया । उसने दिसम्बर १९४६ में नयी सरकार की नीति का ऐलान किया, 


जज 


जिसमें विदेशी पूजीपतियों को कुछ पविधाएं तो दी गयी थीं, पर डक 
मनमानी शर्तें का विरोव किया गया था। बोड ने कहां हि उद्योग-वर्ों मं 
सीधे विदेशी पूंजी नहीं छगायी जायगी और विशेषज्ञों को कोई विशेष अधिकार 
नही दिये जायेंगे । चोड की रिपोर्ट मे कहा गया या कि कुछ विशेष प्रकार के 
उद्योगों में आवश्यक हो सकता है कि एक निश्चित काल के छिये उनकी व्यवस्था 
विदेशी हाथों में छोड़ दी जाय । परन्तु ऐसे उद्योगों मे विदेशी पूजी के लगने 
के बाद भी “ तियत्रण भारतीय हाथों मे ही रखा जायगा। ” साथ ही, 
सरकार यह शर्ते भी लगा देगी कि उद्योग की सभी शाखाओं के सभी पदों को 
समभालद्रे के लिये भारतीयों को शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय ताकि विदेशी 
कम्पनी के साथ “ समझौते की मियाद खतम होने पर पूरी व्यवस्था को 
भारतीय अपने ह्वाय में ले सकें.” बोर्ड ने भागे कह्दा था 


हमारी यह राय है कि भारतीय उद्योग-ध॑धों में विदेशी कम्पनियों 
को नहीं घुसने देना चाहिये। देश के बुनियादी उद्योगों को विदेशी 
नियंत्रण से मुक्त रखना चाहिये और यह क्यों आवश्यक है, यह सभी 
जानते हैं। परन्तु, दूसरे उद्योगों पर भी, जैसे कि रोशमर्स के इस्तेमाल 
की चीजें बनानेवाले कारखानों पर भी यह चवन लगाना (योनी 
विदेशी नियंत्रण नहीं होने देना--अनु ० ) आवश्यक है | उद्योग-घंधों की 
जिन शाखाओं में अभी भारतीयों ने प्रवेश नहीं किया है, उनमे यदि 
विदेशी कम्पनियों को पैर जमा छेने का अवसर मिला. ,तो फिर, हमारी 
राय में, इन शास्ताओं में भविष्य में भी भारतीय कमी कुछ नहीं कर 
पायेंगे। किसी ने कोशिश भी की तो उसे विदेशी कम्पनियों के प्रवद 
यांत्रिक एवं आर्थिक सावनों के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करनों 
पढ़ेगा। हमारी दृष्टि सें, यह बेहतर होगा कि जिन वस्तुओं को हम अभी 
तैयार नहीं कर सकते हैं, उन्हें अभी हम बाहर से ही मंगाते रहें। 
विदेशी फ़र्मों को इन वस्तुओं को यहाँ तैयार करने की इजाजत देने से 
थह ज्यादा अच्छा होगा। कारण कि विदेशों से आनेवाले माल को तो 
कुछ दिन वाद हम कम कर सकेंगे या रोक सकेंगे, परन्तु यदि विदेशी 
स्वार्थ एक बार यहाँ जम गये तो उनझे हटाना मुश्किल हो जायगा। 


५2 अर्थात अभी सरकार के मुंह से राष्ट्रीय पूंजीपति ही बोल रहे थे, जो 
भारताय अर्थ-व्यवस्था पर विदेशी एकाधिकारो पूजीपतियों का प्रभुत्त जम 


पद 


जाने के ख़िलाफ़ थे। परन्तु धीरे-धीरे उनकी आवाज्ञ धीमी पढती गयी। 
भारत ओर विदेशों के बड़े पूजीपतियों के दोहरे दवाव ने अन्त में इत आवाज 
को एकदम दवा सा दिया । 


१९४७ में भारत का उत्पादन एकवारगी बहुत कम हो गया। अपने 
वार्दों को पूरा करना तो दूर रहा, नय्यी सरकार जनता के जीवन स्तर को नीचे 
गिरने से भी न बचा सकी । उसने असरीकी सरकार के सामने हाथ फैलाना 
शुरू किया। अमरीकी पूंजीपतियों की ओर से और दवाव पड़ा । उन्होंने साधारण 
व्यापारिक शर्तों पर भारत को मशीने देने से इनकार कर दिया और धमकी दी 
कि यदि भारत ने आर्मिऊ नीति में परिवर्तन नहीं क्रिया तो कज्जे भी न मिलेगा। 


बिदेशी पूंजी का भारत सरकार द्वारा स्वागत 


भारत सरकार अमरीकी सरकार से कज्ञे पाने की आस लगाये हुए थी । 
अमरीकावालों ने उस पर जोर डालना शुरू किया कि सरकारी कम की आशा 
छोड़ कर विदेशी पूंजी का स्वागत करने के लिये भारत सरकार तैयार हो । ही 
- सैस काम में उन्हें विद्ला और टाटा जैसे बड़े पूंजीपतियों से मदद मिलने की 
पूरी उम्मीद थी, क्‍योंकि वे लोग पहले से ही विदेशी पूंजीपतियों के साथ 
गख्बंधन कर चुके थे | भारत फे छोटे पूँजीपतियों की मदद पाने के लिये 
उन्होंने एक तो उन पर बड़े पूंजीपतियों से जोर डलवाया, दूसरे भारत सरकार 
से माग की कि मजदूरों तथा आम खरीदारों की जेब काट कर पूंजीपतियों की 
जेब भरनेवाली औद्योगिक नीति पर सरकार अमल करे।. 7 

अमरीकी पूंजीपतियों के प्रधान चक्ता का काम स्वयं राजवृत हैनरी 
भंझी कर रहा था। वह देश भर में दौरा कर रहा था और जगह 
जगह भाषण और बयान देकर कह रहा था कि भारत को अपनी आर्थिक 
नीति बदलनी चाहिये और अमरीकी पूजीपतियों को सुविधाएँ देनी चाहिये। 
अमर, १९४७ में उसने कह्दा कि विदेशी कम्पनियों को जिन बाघाओं का 
सामना करना पढ़ता है, उन्हें तुरन्त दूर करना चाहिये--उदाहरण के लिये 
भारत की “ पेचीदा टैक्स व्यवस्था ” में सुधार होना चादिये। अगस्त में 
उसने वम्वई में ऐलान किया कि अमरीकी पूजी यहा भारतीय शर्तों पर नहीं 
आयेगी । नवम्बर में, कलकत्ता के भाषण में उसने धमकी दी कि जब तक 
राष्ट्रीकरण की वार्ते बन्द नहीं होंगी, तब तक अमरीका से कर्ज नहीं मिलेगा । 


घछ के 


इन धमक्रियों का असर पढा और १८ द्सिम्बर, १९४७ को प नेहरू 
ने कलकत्ता में एसोसियेटेड चैम्यस ऑफ कौमस के सामने बोलते हुए ऐलान 
किया कि उनकी सरफार “ विदेशी पूंजी और ठेकनिकल सहायता का स्वागत 
करेगी। ” उधर अमरीकी सरकार के व्यापार विभाग ने अमरीकी पूजीपतियों 
की यह आश्वासन दिया कि 


“ यद्यपि, १९४७ में ( भारत में ) उद्योगों का राष्ट्रीकरण करने तथा 
विदेशी निजी ( प्राइवेट ) पूजी पर नियत्रण लगाने के पश्ष में अ्रचार 
होता रहा, फिर भी वर्ष के अन्तिम तीन महीनों में सरकार ने प्राइवेट 

- पूजी के प्रति, और कसी कदर विदेशी पूजी के अ्रति, समझौते का रख 
दिखाया है । 


“ हाल में खान और द्वाक्ति विभाग के मत्री ने विदेशी पूजी तथा 
टेकनिकल सहायता की आवश्यकता स्वीकार की है। उन्होंने कहां कि 
वह जानते हैं कि कुछ हल्कों मे विदेशी पूंजी और ठेकनिक्ल सहायता 
के उपयोग करने के विरुद्ध कुछ मिथ्या बारणाएँ हैं । “ इन वारणाओं वा 
१० अगस्त के पहले तो कुछ औचित्य था पर अप बिल्कुल नहीं है, 
क्योंकि अब तो हम आज़ाद हो गये ह, और जो भी विदेशी विशेषज्ञ या 
पूजी अब यह आयेगी वह पूरी तरह हमार नियत्रण में रहेगी और 
हमारी शर्तों पर आयेगी । ? प्रधान मत्री नेहरू ने भी अपने एक हाल के 

/वयान से विदेशी पूंजी की सहायता मांगने की आवश्यकता का जिक्र 
क्रिया और इशारा किया है कि सरकार ऐसा करने को राजी है । 


“ आस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध भर्य-शाह्ली और राष्ट्रीय आय के विश्वेषज्ञ, 
प्रोफेसर कोलिन क्लार्क ने हिसाव लगाया है कि भारत को अपनी 
वास्तविऊ आय मे प्रति वर्ष २ प्रतिशत बढती के लिये, लडाई के पहले के 
डालरों में हर साल ००० करोड़ की विदेशी पूजी मगानी पढ़ेगी। 
( “ इकोनोमिक रिव्यू ऑफ इंडिया, १५४७--जुलाई १५४८ ) 
इस प्रकार, माउण्टवैटडन फेसलछा मिलने के चन्द हफ्ते के अन्दर दी 

राष्ट्रीय आन्दोलन के एक आवारभूत सिद्धान्त को एक “ मिस्या बारणा 

करार दे डे दिया गया। सुझाव पेश होने छगे कि अग्रेज़ों ने सौ साल में 

भारत में अपना जितनी पू्जी लगायी यी, उससे अधिक पूजी हर साल 
पट 


५ 


विदेशों से मंगानी चाहिये । और कुछ दिन बाद पता चला क्रि यह “ हमारी 
शर्तों ” की बाते भी तेरी बाते ही थीं, क्योंकि शीघ्र ही अमरीकी शर्तों को 
मंजूर करने की तैयारियों भी होने छग गयी थी । 
इस पहली विजय के वाद अमरीकी पूंजीपति आगे बढे । विदेशी पूंजी 
का आम तौरपर स्वागत होने छगा तो उन्होंने अपने लिये और अधिक 
अधिफारों की साग करना झुद् किया । 
नवम्बर १५४७ में ही राजदूत ग्रेडी ने फ़रमाया यथा क्रि अमरीकी 
पूजीपतियो क्रो यह जानने की चिन्ता है कि मजदूरों तथा प्राइवेट पूजी के 
प्रति भारत सरकार की साफ-साफ क्‍या नीति रहेगी | अमरीका के कुछ 
भारतीय मित्रों ने, जैसे बंगाल के प्रवान मत्री डॉक्टर विवानचन्द राय ने, इस 
सवाल को और भी साफ कर दिया । अमरीका के दौरे से लौटने के बाद ड० 
राय ने १० दिसम्बर को कलकत्ता में “ ईस्टर्न चैम्बर ऑफ कौमसे ” के सामने 
कहा कि 
“ जहाँ तक में अपने दौरे से समझ सका, वे लोग (अमरीकावाले) 
बन-जन से हमारी सहायता करने को तो उत्सक हैं, पर शर्ते यह है 
कि उन्हें भारत में कोई खतरा न दिखाई दे । यह खतरा भारत और 
पाकिस्तान के आपसी झगड़े के कारण नहीं, बल्कि भारत सरकार की 
औद्ोगिफ नीति फे कारण उन्हे दिखाई देता है। औद्योगिक नीति से 
सेर। मतलव राष्ट्रीकरण कौ नीति और मज़दूरों-मालिकों के झगडों को 
घलझाने के सरकारी ढंग से है। ” 
३० अग्रैल १९४८ को, सनह अमरीकी पूजीपतियों के एक दल ने 
दुनिया भर का दौरा करने के बाद न्यू यौऋ में कहा 
“ हमारे विचार में ( पूजी छगाने का ) सबसे अच्छा अवसर भारत 
में है क्योंकि वह सब से वनी देश है। वहा सिर्फ एक ही सवाल है। 
वह है शान्ति और व्यवस्था कायम रखने का सवाल जो विदेशी पूंजी 
लगाने के वाद बहुत महत्वपूण द्वो जाता है। ” 
अमरीछो पूजी की वुनियादी शर्ते साफ यी राष्ट्रीररण का विचार 
छोडो, मज़दूरों जो सुविधाएँ ढेना बन्द करो, हड़ताल रोफ़ो, और पूजीपतियों 
को नये अधिकार दो ! 


णजर 


इन घमकियों का असर पडा और १८ दिसम्बर, १५४७ 
ने कलकत्ता में एसोसियेटेड चैम्यस ऑफ कौमसे के सामने बोछ 
क्रिया कि उनकी सरकार “ विदेशी पूंजी और ठेकनिकल सद। 7 
करेगी । ” उघर अमरीकी सरकार के व्यापार विभाग ने अमरीक। 
को यह आख़्ासन दिया कि 


£४ यद्यपि, १९४७ में ( भारत में ) उद्योगों का <,-दूं! ९ 
विदेशी निजी ( प्राइवेट ) पूजी पर नियत्रण लगाने के प६ 
दोता रहा, फिर भी वर्ष के अन्तिम तीन महीनों में सरका 
पूजी के प्रति, ओर किसी कदर विदेशी पूजी के प्रति, ७४ 
दिखाया है । 


“ हाल में खान और शक्ति विभाग के मन्नी ने विदेशी 
टेकनिकल सहायता की आवश्यकता स्वीकार की है। उन्हों 
वह जानते है कि कुछ हल्कों में विदेशी पूंजी और टेकनि+ 
के उपयोग करने के विहृद्ध कुछ मिथ्या वारणाएँ हैं । “इन 4 
१० अगस्त के पहले तो कुछ ओचित्य या पर अच्र बिल्कुल 
क्योंकि अब तो हम आज्ञाद हो गये हें, और जो भी विदेशी , 
पूजी अब यहाँ आग्रेगी वह पूरी तरह हमार नियत्रण में २ 
हमारी शर्तों पर आयेगी। ? प्रधान मत्री नेहरू ने भी अपने . 

“बयान में विदेशी पूजी की सहायता मागने की आवश्यकता 
क्रिया और इश्चारा किया है क्रि सरकार ऐसा करने को राज्जी है 


“ आस्ट्रेलिया के असिद्ध अर्थ-शास्री और राष्ट्रीय आय के 
प्रोफेसर ड्रोलिन क्लार्क ने हिसाब लगाया है ऊफ्रि भारत को 
वास्तविक आय मे प्रति वर्ष २ प्रतिशत बढती के लिये, लडाई के 4 
डालरो में हर साल ५०० करोड़ की विदेशी पूजी मगानी 'डेश। 
(  इकोनोमिक रिव्यू ऑफ इडिया,' १९४७--जुलाई १५४८ ) 


इस श्रकार, माउण्टवेंटन फेसला मिलने के चन्द हफ्ते के अन्दर 


राष्ट्रीय आन्दोलन के एक आवारभूत सिद्धान्त क्रो एक “ मिश्या वारणा 
करार दे दे दिया गया। सुझाव पेश होने छूगे कि अग्रेज्ञों ने सौ साल 
भारत मे अपनी जितनी पूजी लगायी थी, उससे अधिक पूजी हर सला' 


2०३ 
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विदेशों से मगानी चाहिये । और कुछ दिन वाद पता चला ऊ्रि यह “ हमारी 
ग्तों ” की बाते भी बोरी बात्त ही थी, क्योंकि शीघ्र दी अमरीकी जते। को 
मंजूर करने की तैयारियों भी होने छग गयी थी । 

इस पहली विजय के बाद अमरीकी पूजीपति आगे बढ़े । विदेशी पूजी 
का आम तौरपर स्वागत होने छगा तो उन्होंने अपने लिय्रे और अधिक 
अधिकारों की माग करना शुद्द किया । 

नवम्बर १५४७ में ही राजदूत ग्रेडी ने फ़रमाया था क्रि अमरीबी 
पूजीपतियो यो यह जानमें की चिन्ता है कि मजदूरों तथा प्राइवेट पुजी के 
प्रति भारत सरकार की साफ-साफ क्‍या नीति रहेगी। अमरीका के कुछ 
भारतीय मित्रों ने, जैसे वगाल के प्रवान मत्री डॉक्टर बिवानचन्द राय ने, इस 
सवाल को और भी साफ कर दिया । अमरीका के दौरे से छौटमे के बाद डा० 


५ कु] को ० हे 
राय ने १० द्सिम्बर को कलकत्ता में इस्टन चैम्बर ऑक कोमस ' के सामने 
कद्दा कि 


४ जहाँ तक में अपने दौरे से समझ सका, वे लोग (अमरीकाचाले) 
वन-जन से हमारी सद्दायता करने को तो उत्सक हैं, पर शर्त यह है 
कि उन्हे भारत में कोई खतरा न दिखाई दे । यद्द खतरा भारत और 
पाकिस्तान के आपसी झगडे के कारण नहीं, बल्कि भारत सरकार की 
औद्योगिक नीति के कारण उन्हें दिखाई ढेता है। औद्योगिक नीति से 
मेरा मतलब राष्ट्रीकरण कौ नीति और मज़दूरो-मालिकों के झगर्डों को 
सुलझाने के सरकारी ढंग से है। ” 

३० अप्रैल १५४८ को, सत्रह अमरीकी पूजीपतियों के एक दल ने 
दुनिया भर का दौरा करने के वाद न्यू यौके में कहा 


/ हमारे विचार में ( पूजी छगाने का ) सबसे अच्छा अवसर भारत 
मे है क्योंकि वह सब से वनीं देश है। वहा सिर्फ एक ही सवाल है। 
वह है शान्ति और व्यवस्था कायम रखने का सवाल जो विदेशी पूंजी 
लगाने के बाद बहुत महत्वपूण द्वो जाता है। ” 


अमरीकी पूजी की बुनियादी शर्ते साफ थीं राष्ट्रीकरण का विचार 


छोडो, मजदूरों को सुविधाएँ देना बन्द करो, हड़तालें रोको, और पूजीपतियों 
को नयग्रे अधिकार दो ! 


णएु - 


जन स>_ 


भारत सरकार बहुत जल्द झुक गयी। दिसम्बर १५४७ में ( मजदूरों 
और मालिकों के बीच) एक “औद्योगिक सधि” की व्यवस्था की गयी। 
१७ फरवरी, १९४८ को प॑ नेहरू ने पा्मिट में ऐलान किया 


“ आधिक व्यवस्था में यक्रायक्र कोई परिवर्तन नही किया जायगा । 
9०4 रू रे 
जहाँ तक सम्भव होगा, वर्तमान उद्योगों का राष्ट्रीकरण नहीं होगा। 


मार्च और अप्रैल में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता और 
कम्युनिस्ट नेता व कार्यक्रती नज्ञरवन्दी कानून के मातद्वत पक्रढ़कर जोलों में 
डाल दिये गये। उत्पादन बढाने के वहाने, मज्जदूरों की मार्गों का सरकारे 
विरोव करने लगी । जब विदेशी कम्पनियों के मजदूर हड़ताऊें करते थे, तो 
उनके खिलाफ विशेष रूप से हिसा का प्रयोग किया जाता था। इस दमन कै 
पीछे अमरीका को खुश करने की भी खाहिश थी। इसका सबूत न्‍यू योके 
टाइम्स का वह समाचार है जो उसने १ अग्रैठ, १९४८ के अक में बंगाल 
की विधान राय सरकार द्वारा ४०० कम्युनिस्टों को गिरफ्तार करने पथी 
कम्युनिस्ट पार्टी की गैर-कानूनी करार देने के बाद छापा था। समाचार 
इस प्रझार था प 


“ हाल में जो हिंसापूण उपद्रव हुए हैं, उनके पीछे कम्युनिस्टों 
का प्रचार माल्म होता है। नेशनल कारबन कम्पनी की, जो एक 
अमरीकी कम्पनी है, कलकत्ता वाे कारखाने में जो गइबड़ हुईं थी, 
उसके पीछे भी यही वात थी 


“ अमरीका का जो अतिरिक्त फ़ौजी सामान वहों रह गया है, उसकी 
व्यवस्था करनेवाले ( केन्द्रीय सरकार के ) विभाग के ४,५०० कमचारी 
भी हड़ताल पर हैं, ” 


६ अप्रैल, १५४८ को अमरीका की मार्गे सरकारी तौर॒पर मान छी 
गयी । उस रोज पालछमेंट ने औद्योगिक नीति पर ए% प्रस्ताव पास्तः किया । 
उसछे यह स्पष्ट था कि चह प्रस्ताव अमरीकी पूजीपतियों को खुश करने के 
लिये पास किया गया था। इस प्रस्ताव के मातहत्त सरकार का स्वामित्व 
उद्योग के केवल तीन क्षेत्रों तक्त सीमित कर दिया गया अन्न शत्न बनाने के 
कारखाने, रेलव, और ( एटम ) अप॒-शक्ति । यह सभी को माह्म छ कि पहले 
दो क्षेत्रों पर अग्नजश्ञों के का में मी सरकार का स्वामित्व था। विजली के 


द्द्ठ 
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उद्योग को सरकार के नियत्रण मे रखने की बात भी कद्दी गयी। लेकिन, वाकी 
सभी क्षेत्रों को पूजीपतियों के लिये खुला छोड दिया गया। ऐलान किया गया 
कि अगले दस साल तक किसी उद्योग का राष्ट्रीफरण नहीं किया जायगा। 


सरकार ने इस प्रस्ताव के द्वारा विदेशी पूजी को निमेत्रण दिया और 
शर्ते सिर्फ यह लगायी कि ” साधारण रूप से, स्वामित्व और नियत्रण प्रधानत 
भारतीय हाथों में रहेंगे ।” परन्तु, साथ ही यह भी जोड़ दिया गण क्रि 
सरकार को यह अधिकार रहेगा कि ख्रास मामलों मे वह जैसा देश के हित 
में समझेगी, वैसा करेगी। प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए एक सरकारी 
स्मृतिपत्र में बताया गया था 


« प्रस्ताव में भारतीय उद्योग-ध्धों में बिदेशी पूजी को पूर्ण स्वतत्रता 
प्रदान की गयी है । इसके साथ-साथ देश के द्वित में उस पर नियन्रण 
रखने की भी व्यवस्था कर ली गयी है । प्रस्ताव के इस अथ से जाहिर 
होता है कि भारत सरकार अब पूजी और व्यवस्था तया टेकनिकल 
शिक्षा, दोनों ही क्षेत्रों में विदेशी सहायता की आवश्यकता स्वीकार 
करती है और भारतीय उद्योगों की मदद के वास्ते विदेशी पूंजी एव 
विशेषज्ञों को यहाँ घुलाने को दुरत्देशी और बुद्धिमानी का काम 
समझती है । ”? 


पाकिस्तान_में मुस्लिम छीगी सरकार के सबसे पहले कार्मों मे से एक 
यह भी था कि उसने अमरीका को काफी बढ़ी आर्थिक सुविधाएँ दे दी। 
पाकिस्तान को बने अभी दो महीने भी नहीं हुए थे कि १३ अक्तूबर, १९५४७ 
के न्यू योौंके टाइम्स के करेंची सवाददाता ने लिखा. .: 


“ पाकिस्तान और अमरीका के भावी सम्बंधों पर विचार प्रकट करते हुए 
एक ज़िम्मेदार सरकारी अधिकारी ने बताया कि यह वात महत्व से खाली 
नहीं है कि किसी राजनीतिजश्ञ अथवा बढ़े सरकारी कर्मचारी की जगद्द 
एम ए इस्फहानी जैसे एक बड़े व्यवसायी को वाशिंग्टन में राजदूत 
पद के लिये चुना गया है । अमरीका में पाकिस्तान का इस समय जो 
काम है, उसमें सबसे अधिक महत्व का काम व्यवसायिक सम्पके है। 

“ बलूचिस्तान और कछात में अमरीकी कम्पनियों को तेऊू निकालने 
की सविधाएँ ढेने के बारे में विचार हो रद्दां है। . उत्तरी पश्चिमी 


दर 


सीमाप्रान्त में लेल निकालने और खनिज पदार्थों का विकास करने 
तथा सिचाई की बडी योजनाओं को कार्योन्वित करने के वारे में भी 
कह्दा जाता है कि अमरीकी क्षेत्रों से वातचीत झुछ की गयी है । 


« पाविश्तान के अर्थ मंत्री गुलाम सुहम्मद ने कहा हैं कि अपने 
राष्ट्रीय विकास के इस वाल्य-काल में पाकिस्तान को निएचथ ही अमरीकी 
कारीगरों और इंजीनियरों की आवश्यकता है। 


८ एक दूसरे सूत्र से मालम हुआ है. कि चट्गोँव के विकास मे 
अमरीकी पुजी से मदद ली जाने वाली है. सूचना देने वाले की राय 
थी कि अमरीका को एक मित्र जहाज़ी कट्टे के रुप में चटगाँव में खासी 
दिलचस्पी होगी। ”” 


२२ अप्रैल १९४८-को पाकिस्तान सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति 
का ऐलान किया। उसने देशी पूंजी, और नये उद्योगों मे आनेवाली विदेशी 
पूजी दोनों को कर आदि के सम्बब में कई वडी-बडी सुविधाएँ दे दी। ऐसे 
उद्योगों की सख्या बहुत कम कर दी जिनका भविष्य मे कमी राष्ट्रीकृरण किया 
जा सकेगा। विदेशी पूजी का हार्दिक स्वागत किया गया। उस पर शत 
केवल तीन छगायी गयीं (१) पाकिस्तानियों को नौकर रखा जायमा और 
उनकी टेकनिकल शिक्षा का इन्तज्ञाम किया जायगा, ( २) विदेशी कम्पनियाँ 
पाक्रिस्तान में अपनी मातहती में जो व्यापार करनेवाली कम्पनियं खोलेगी वे 
सब सरकार के यहाँ अपने को रजिस्टई करायेंगी, और (३) कुछ उद्योगों 


में पाकिस्तानियों को ०१९८ तक पूजी छगामे का अधिकार रहेगा और कुछ 
में ३० प्रतिशत तक । 


पाकिस्तानियों को शिक्षा देने की वात कितनी खोखली है, यह ईरान 
मे इरानियन ऑयल कम्पनी के अनुभव से साबित हो चुकी है ।- दूसरी शर्त 
केवल व्यापार करनेबाली कम्पनियों तक सीमित थी। औद्योगिक कम्पनियों 
पर वह छाग्रू नहीं होती थी | तीसरी शर्त के साथ यह जोड़ दिया गया था 


कि यदि देशी पूजी न मिलती हो, तो सरकार और भी अधिक विदेशी पूजी के 
आने की टइजाज्ञत ठे सकती है । 


इस तरद्द भारत और पाक्स्तान दोनों में अमरीकी पूजीपतियों के 
स्पागन में ये लोग मालाएँ लेकर खड़े हो गये | गुलाम देशों से साम्राज्यवादी 
द्द्र 


देश जितनी सुविधाएँ बसूछ कर सकता हैं, उन सब को अमरीऊफ़ा ने हासिल कर 
लिया है। केवल एक वंबन बचा--बह यह कि कुछ उद्योगों मे ५१ प्रतिशत 
पूजी देशी -होगी। परन्तु, जसरू में इससे कुछ वनने-विगड़ने वाला न 
था, क्योंकि विदेशी पूँजीपतियों को दोनों ढेशों मे आसानी से जाली साझीदार 
मिल सकते थे। १५ अप्रैल १९८८ के अक में कैपिटल ने लिखा था 


“ यह समझने का कोई कारण नहीं है कवि इस नियम के कारण 
कम्पनियों का नियंत्रण विदेशी पूजीपतियो के हाथो से निकल जाने का 
कोई खतरा है। यदि विदेशी कम्पनी के पास ४५९ प्रतिशत हिस्से भी 
रहे, तब सी उसके पास इतनी वोटे होंगी कि नियत्रण कभी उसके 
द्वाव से नहीं निकलने पायेगा |”! 


अमराका का चार-सूत्री कार्यक्रम 


१९४८ के अन्त तक अमरीका भारत सरकार को झुऊाने के लिये 


राबर दवाव डालता रहा, परन्तु पूजी या मदद के नाम पर हिन्दुस्तान मे 
छ नहीं आया। / 


१९८५९ में अमरीका ने अपनी योजना सामने रखी। यह राष्ट्रपति 
(मन का प्रसिद्ध चार-सूत्री कायक्म था। भारत और पाकिस्तान के ऊँचे 
रकारी क्षेत्रों मे तुरत्त उसक्रे स्वागत में ढोल बजने लगे। दोनों देशों के 
धान मंत्रियों ने नयी योजना की प्रणवा की । अमरीका मे भारतीय राजदूत 
गीमती बिजयलक्ष्मी पडित ने तो यहाँ तक कह डाछा कि इस योजना से 
शिया मे कम्युनिज्म का मुकाबला करने मे बड़ी सदद मिलेगी । 


इस चार सूत्री कार्यक्रम की असलियत को समझने के लिये पहले प्रचार 
5 कोहरे को छोटना पड़ेगा । 


फेहा गया है क्रि राष्ट्रपति टूमन का यह कार्यक्रम एक “ नवीन और 
इसी ” योजना है। पर वास्तव में यह न तो नवीन है और न साइसी । 
ैछड़े हुए देशों में चन्द विशेषज्ञ मेज देना कोई साहस की बात नहीं है । 
सी ही एक योजना १९४२ से दक्षिणी अमरीका में कार्यानिवित द्वो रही 
:। उप्तफा परिणाम क्‍या हुआ है * यही कि तेल के कुँओों, केले के बागानों, 
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और खानों से असरीकी पूंजी हर साल करोड़ों का मुनाफा कमाती जा रह 
है, भौर दक्षिण अमरीका आज भी उत्‌ना ही पिछड़ा हुआ है जितना दस वे 
पहले था । 


दूसरे, यह चार-सूत्री कार्यक्रम एक राजनीतिक योजना है। अमरीकी . 
शासक स्वयं वार-बार यह दावा कर चुके हें कि यह पिछड़े हुए देशो में 
कम्युनिज्र्म की बाढ को रोकने का नुरुत्ा है। राष्ट्रपति द्रमन ने भी जनवरी 
१९४५ सें चार-सूत्री कार्यक्रम की तारीफ में कहा था कि उससे (जे 
सिद्धान्तों ” को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। इस चार-सूत्री कार्यक्रम 
के पहले सचालक मि वेनिक ने उसे “ ठण्डे युद्ध का अ्च ” बताया था । 


तीसरे, यह चार-सूज्री कार्यक्रम औद्योगीररण की योजना नहीं है। 
उससे सम्बंधित एक सरकारी प्रकाशन में साफ-साफ़ कहा गया है 


“४ थे इलाके ( पिछडे हुए देश ) चूकि आजकल अधिकतर खेतिदर 
देश हैं और उनके निवासी खाने के लिये अपनी खेती फी उपज पर 
और घरों के लिये अपने जंगलों की पैदावार पर निर्भर करते हैं, 
इसलिये इन इलाकों मे जो योजनाएँ चलायी जायें, उनमे खेती और 
जगलों की व्यवस्था को सुधारने पर ही अधिक जोर देना चाहिये ।” 
(  चार-सूझी कार्यक्रम, परष्ठ २१ ) 


अमरीका और सयुक्त राष्ट्र सघ की मदद से कार्यान्वित किये जानेवलि 
चार-सूत्री कार्यक्रम के लिये, अमरीकी सरकार के वैदेशिक विभाग ने पहले साल 
में ५,७०,८०,००० डालर खर्च करने का प्रस्ताव किया था। उद्योगों के लिये 
उसमें से केवल ५०,६३,६९४ डालर खर्च दोनेवाला या । - * 


जब कभी क्रिसी पिछड़े हुए देश ने तेज्ञी से अपना भऔौद्योगीकरण 
का था भारी उद्योगों को बढाने का इरादा जाहिर किया, तभी अमरीका ने 
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नाक-भी चढा लिया और सकाह दी कि पहले खेती और हलके उद्योगों की 
भर ध्यान देना चाहिये । है 
अमरीकी पजीपतियों का भी ऐसा ही रुख है । यह इससे जाना जा 
फ्क्ताह क्रि 4९ 4६ भर १५७५ के बीच विदेयों मे उन्हींने किन चीज़ों में 
जा लगायी है। इस काछ मे विदेशों मे कुछ ८ भरव १० करोड़ डालर की 
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पूंजी लगायी गयी। उसमें से आधे से अधिक तेल के कुँओों में लगायी गयी । 
सभी प्रकार के उद्योगों में ३० प्रतिशत से भी कम पूंजी लगायी गयी है । 


पाकिस्तान सरकार के सामने अमरीका की स्टील एक्सपो् कम्पनी ने 
जो रिपोर्ट पेश की थी, उससे भी यह वात स्पष्ट हो जाती है कि अमरीका यह 
बिलकुल नहीं चाहता कि पिछड़े हुए देशों का औौद्योगीफरण हो । कम्पनी ने 
अपनी रिपोर्ट में “ अधिक मदहत्वाकाक्षी योजनाओं के खिलाफ चेतावनी दी । ” 
चद्द इस परिणाम पर पहुँची कि पाकिस्तान में “ इस्पात बनाने के किसी बड़े 
कारोबार को झुझ करने का कोई ऐसा आधार नहीं है जो आर्थिक या सैनिक 
दृष्टि से सही हो।” इसलिये, उसने सलाह दी कि पाकिस्तान के लिये 
“४ बुद्धिमानी इसी वात में है ल्‍क्लि वह अपनी जरूरत का अधिकतर इस्पात 
विदेशों से मगाता रहे ।? ' 


चौथे, यह चार-सूत्नी कार्यक्रम, वास्तव में, उन कच्चे माललों की पेदावार 
बढाने की योजना है. जिनकी अमरीका को सदा जरूरत रहती है । अमरीकी 
पाक्षिक पत्र दि रिपोटेर ने चार-सुज्ी कार्यक्रम के बारे मे अपना एक 
विशेषाक्र निकाला था । उसमें यह बात्त इन शब्दों में समझायी गयी थी 


“ आवश्यकता इस बात की हे कि कच्चे माल हमें ज़रूरत के 
मुताबिक मिलते रहें, पर | इसके लिये इमें उन देशों को जीतना या 
उन पर शासन न करना पढ़े जिनमें ये कच्चे साल मिलते हैं। 7” 
( २६ अप्रलू, १५४५० ) 


चार-सूत्री कार्यक्रम के विप्रय में राष्ट्रपति ट्मन को सलाह देने के 

लिये एक “ अन्तराष्ट्रीय विकास सलाहकार वोडे ” बनाया गया था। उसके 
अध्यक्ष रौकफेलर ने २१ माचे १५७१ में एक भाषण देते हुए कहा था 

“इस योजना को कायोन्वित करने के लिये जो पूंजी बाद्दर जा रही 

है. . .वह वास्तव में, देश रक्षा के लिये आवश्यक कच्चे माल में लगायी 

जा रद्दी है, क्‍योंकि हमारे उत्पादन के लिये जो बुनियादी सामान 

चाहिये, वे दूसरे देशों में ,मिलते हैं।” (*“ न्यू यौक॑ टाइम्स ? 3 

रौकफेलर बोडे की रिपोर्ट में जो माचे १५०५१ में ही प्रकाशित हुई थी. 

पिछड़े हुए देशों के उत्पादन में पहला स्थान खुने की चीज़ों को दिया 


५ । 


गया था। बोड की दूसरी सिक्रारिश यह थी कि पिछड़े हुए देशों मे अगले 
चन्द्‌ वर्षों मे २०० करोड डालर की प्राइवेट पूजी इस उद्देश्य को 
सामने रखकर लगायी जाय कि इन देशों से सेनिक दृष्टि से आवश्यक जो 
कच्चा माल योरप और अमरीका को आता है, उसमें १०० करोड ढालर 
ज्रति वर्ष के मूल्य की वृद्धि हो जाय । 

अन्त में, यह चार-सून्री कार्यक्रम वुनियादी तौर पर विदेशों में 
अधिकाधिक निजी अमरीकी पूजी लगाने का कार्यक्रम है । जैसा: कि -अमरीकी 
सरकार के वेदेशिक विभाग के प्रकाशन की पुस्तिका में कहा गया था 


“ परन्तु, (इस योजना में ) विशेष ध्यान विदेशों मे पहले सै 
बहुत अधिक अमरीकी प्राइवेट पूंजी भेजने की ओर दिया गया है।” ' 
( चार-सूत्री कार्यक्रम, परष्ठ ४ ) 
वेदेशिक विभाग आगे कहता है कि विदेशों में अधिक पूजी भेजना _ 


“ इस बात पर निर्भर है कि थे खतरे मिट जायें या कम हो जायें 
जिनके कारण पूंजी लगाने वाले लोग कई दूसरे देशों में उद्योग-घंषे 
खोलने या उनमें भाग लेने से घबराते हैं । 


“बे चीज़ें जो उन्हे पूजी लगाने से रोकती हैं, ये हैँ * वर्तमान ससार 
की ढुलमुल राजनीतिक परिस्थिति, पूंजी को और मुनाफे को विदेशों से 
हटाने के रास्ते में आनेवाली रुकावटे, बिना मुआवज्ञा सम्पत्ति के छिन 
जाने का खतरा, और विदेशी कम्पनियों पर सरकारों द्वारा लगाये गए 
तरह-तरह के वघन । 

“ इन क्षेत्रों म अधिक राजनीतिक एवं आर्थिक सुरक्षा की परिस्थिति 
पैदा करने के लिये जो कोशिशें हो रही हैं, उनके द्वारा उपरोक्त खतरों 
को वहुत कुछ कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विदेशी 
सरकारों के साथ ऐसी दो-पक्षी सधिया करने के लिये वातचीत चल रही 
है जिनके द्वारा एक-दूसरे को उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार का 
आइवासन मिलेगा और पूजी लगानेवाला दुहरे करों के वोश्न से मुक्त दो 
जायगा। इन सधियों से विदेशों भे पूजी लगाने के लिये आवश्यक 
बातावरण नैयार होगा और पूजी लगानेवालों के मन में विश्वास पैदा 
होगा । ”” ( चही पुस्तिका, एप ६ ) 


प्उ 


| 


अत चास्सतन्नी कार्यक्रम का सम्बव “ वर्तमान ससार की अस्थिर 
हालत ” से है, और उसका सम्बंध है --ट्रमन सिद्धान्त, माशेल योजना, 
अटलान्टिक गुट, प्रशान्त सबि जैसी अमरोका की सैनिक एवं राजनीतिक 
योजनाओं से । उसके लिये भी विदेशी सरकारों से विभिन्न प्रकार के आइवासन 
पाना आवश्यक होता है ताकि “ विदेशों मे पूजी लगाने के लिये आवश्यक 
वातावरण तैयार हो जाय । ” 


ये आश्वासन क्रिस प्रकार के होते है ? इसका कुछ आभास उस 
घातचीत के दौरान में मिलता-है जो नवम्बर १५८७ से भारत और अमरीका 
के वीच “ मित्रता, व्यापार और जद्दालरानी की सधि ” करने के उद्देश्य से 
ध्वल् रही है। अमरीका ने माग की कि ब्रिटिश साम्राज्य के देशों में बने 
मालपर कम चुगी लगाने की व्यवस्था खतम की जाय, क्योंकि उससे अमरीकी 
प्रतियोगिता के मुक्काबले मे ब्रिटिश हितों की रक्षा दोती है। इसके अलावा 


“ सधि के मसविद्दे में ये बातें हैँ एक देश में दूसरे देश के 
नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, व्यापारिक सम्बधों, व्यापार के रास्ते 
में आनेवाली रक्ावटों और विनिमय नियत्रण के बारे में एक द्वेश 
दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेगा, विदेशियों पर देशी अदालतों का 
कितना अधिकार रहेगा, विदेशियों की सम्पत्ति की रक्षा का क्या अवध 
होगा और उन पर छगनेवाके करों की क्या व्यवस्था होगी।'! 
( “ हिन्दुस्तान टाइम्स ”” २८ जून, १५४८ ) 
अखबारों में छपे समाचारों से पता चला कि इन बातों के बारे में 

अमरीका ऐसी शर्ते लगा रह्या है कि भारत सरकार उन्हें मानने में असमर्थ है । 
चार-सूत्नी कार्यक्रम के रूप में अमरीका ने खुलेआम अपनी शर्तों का 
ऐलान कर दिया है । दो-पक्षी सथियों के द्वारा अमरीकी पूजी को क्या क्‍या 
भाजख़ासन चाहिये, यह और भी रुपष्ट रूप में अमरीका के उद्योगपतियी के 
राष्ट्रीय सघ ( नेशनल एसोसिग्रेशन ऑफ मैन्युफ़ैक्चरसे ) ने २४ मई, १९४५ 
बता दिया था दा 

“4 सधि करनेवाली सरकारों की मुद्राओं को सुदढ बनाने!के 
लिये क्या किया जायगा, इसके बारे में स्पष्ट आधवातव मिल जाना 
चाहिये । 

जा ७ 


सथा था। बोडे की दूसरी सिक्रारिश यह थी कि पिछड़े हुए देशों में अगले 
चन्द्‌ वर्षों में २०० करोड डालर की प्राइवेट पूंजी इस उद्देश्य को 
सामने रखकर लगायी जाय कि इन देशों से सैनिक दृष्टि से आवश्यक जो 
कच्चा माल योरप और अमरीका को आता है, उसमें १०० करोड डालर 
प्रति वर्ष के मूल्य की बृद्धि दो जाय । 

अन्त में, यह चार-सूत्री कार्यक्रम बुनियादी तौर पर विदेशों में: 
अधिकाधिक निजी अमरीकी पूजी लगाने का कार्यक्रम है। जैसा कि अमरीकी 
सरकार के वेदेशिक विभाग के प्रकाशन की पुस्तिका में कहा गया था | 


“ परन्तु, (इस योजना में ) विशेष ध्यान विदेशों मे पहले से 
चहुत अधिक अमरीकी प्राइवेट पूंजी भेजने की ओर दिया गया है।” 
( चार-सूत्री कार्यक्रम, पृष्ठ ४) 
वैदेशिक विभाग आगे कहता है कि विदेशों में अधिक पूजी भेजना _ 


“ इस वात पर निर्भर है कि वे खबरे मिट जायें या कम हो जायें 
जिनके कारण पूंजी लगाने वाले लोग कई दूसरे देशों में उद्योग-घवे 
खोलने या उनमे भाग लेने से घबराते हैं । 


“वे चीज़ें जो उन्हें पूजी लगाने से रोकती हैं, ये हैं. वर्तमान ससार 
की हुलमुल राजनीतिक परिस्विति, पूंजी को और मुनाफे को विदेशों से 
हटाने के रास्ते मे आमेवाली रुक्ावटें, बिना मुआवजा सम्पत्ति के छित 
जाने का खतरा, और विदेशी कम्पनियों पर सरकारों द्वारा लूगाये गए 
तरह-तरह के चधन । 

“ इन क्षेत्रों म अधिक राजनीतिक एवं आर्थिक सुरक्षा की परिस्थिति 
पैदा करने के लिये जो कोशिशें हो रही है, उनके द्वारा उपरोक्त खतरों 
को बहुत कुछ कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विदेशी 
सरकारों के साथ ऐसी दो-पक्षी सघिया करने के लिये बातचीत चल रही 

जिनके द्वारा एक-दूसरे को उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार की 
आश्वासन मिलेगा और पूजी लगानेवाला दुहरे करों के वोक्ष से मुक्त हो 
जायगा । इन सधियों से विदेशों में पूंजी छगाने के लिग्रे आवश्यक 
वातावरण तैयार होगा और पूजी लगानेवालों के मन में विद्वास पैदा 
होगा । ” ( वही पुस्तिका, पृष्ठ ६ ) 


ब््च्च 
क्र 


और यदि अमरीकी पूंजी अधिकतर व्यापार में न लगी हो, तो सी उससे 
भारत की अर्थ-व्यवस्था का कोई लाभ न होगा। दक्षिणी अमरीका के देशों में, 
फ्रिीपाइन में, और मध्य-पूर्व के ठेशों मे अमरीकी पूंजीपतियों ने अरबों की पूंजी 
लगायी, मगर उससे इन देशों की जनता के रहन-सहन में जरा सी सुधार नहीं 
हुआ। हरवर्ड विश्ववियालय के अर्थशात््र के प्रोफेतर, जे के गेलजिब्रेथ ने 
लिखा है 


“ विदेशों में पूजी वही लगाय्री गयी है, जहाँ अमरीकी उद्योगों के 
के लिए आवश्यक कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत थी, जैसे 
तेल, तावा, कच्चा लोदा, रचड़ आदि। उससे थोड़ी कम, फिर 
भी बहुत काफ़ी पूंजी अमरीकी माल बेचने की व्यवस्था करने और 
अमरीकी कारखानों की शाखाएँ खोलने के सिलसिले में छगी है। .. 
कनाडा को छोड़ कर, और किसी देश में अमरीका ने ऐसे उद्योगों 
में बहुत कम पूंजी लगायी है जिससे उस देश की अर्थ-व्यवस्था का 
लाभ होता हो । ”” ( * चार-सूत्री कार्यक्रम के बारे मे,” पृष्ठ ५१ ) 


यदि अमरीकी पूंजीपतियों ने उतनी पूजी पिछड़े हुए देशों में लगाना 
पक्षन्द नहीं किया जितनी कुछ छोग चाहते थे, तो उसका कारण यह नहीं है कि 
उन्हें कम मुनाफ़ा होने का अन्देशा था । साधारणत विदेशों में लगी हुईं पूजी 
पर देश में लगी हुईं पूजी से ज़्यादा ही मुनाफा द्वोता है। अमरीकी पूजी की 
हिचकिचाहट का केवल एक ही कारण था, वह अधिक से छविधाएँ वसूछ कर 
लेना चाहती थी । यह चार-सूत्री कार्यक्रम बेहतर सुविवाएँ पाने का तरीका था । 


इसलिये कोई आइचर्य नहीं यदि अमरीका के बडे बड़े पूंजीपतियों ने 

पैक कठ से इस कार्यक्रम का स्वागत किया। अमरीका की सबसे बडी क्रम्पनियों 
के संघ, * नेशनल एसोसियेशन ऑफ मैन्युफैक्चरस ? ने एक बार बड़ी शान 
आध दावा किग्रा था कि उसने सबसे पहले ट्रमन के चार-सूुत्नी कायक्रम का 


समन किया था । : 


भारत का आत्म-समर्पण 


चार-पृत्री कार्यक्रम का दबाव पड़ने पर भारत सरकार को झुकने कि 
ने लगी । १९४९५ में जो मन्‍्दी आयी और अमरीका ने मदद टेः् 


६५९, 


से जिस तरह इनकार करना शुरू किया, उससे भारत सरकार का दवा पर 
और फूल गया । ः 


अमरीका के कहने के अनुसार, भारत सरकार ने राष्ट्रीसरण के कार्यक्रम 
को एक तरह से तिलाजलि दे दी। पंडित नेहरू ने ४ मार्च, १५४५ को 
“ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बले ऑफ कौमस” 'की बैठक में कहा कि 
अख्रशारत्रों के कारखानों, अणु-शक्ति से सम्बंधित उद्योगों _ और. रेलों के 
सिवा और सभी उद्योगों के राष्ट्रीकरण का विचार अनिश्चित काल के' ल्यि 
स्थगित कर दिया गया है। 


५ अगस्त को उन्होंने ऐलान किया कि सरकार मौजूदा कारखानों 
को दस साल के बाद भी नहीं छुएगी । २१ अगस्त फो अमरीका में “ जार्थ 
अमरीकन न्यूजपेपर अछायेंस” के सामने बोलते हुए नेहृह ने 
कहा कि “मुख्य उद्योगों को राज्य की सम्पत्ति बनाने के बारे में पहले 
हमारी जो भी योजना रही हो, लेकिन कम से कम अगछे दस साल तक किसी 
तरद्द की कार्रवाई करने का हमारा कोई इरादा नहीं है ।” २७ अगस्त को 
उन्होंने कहा कि बहुत लम्बे अरसे के बाद कहीं राष्ट्रीकैषण का वक्त आयेगा। 


अगस्त में ही सेठ घनस्यामदास बिढ़छा ने अमरीकी पूजी को भारत 
के मुख्य उद्योगों मे घुसने की दावत दी । भारत-अमरीका सम्मेलन में एक 
निवव पढते हुए उन्होंने कहा 


“ भेरी राय में (दोनों देशों के पूजीपतियो का ) सहयोग केवल 
बही-बड़ी चीज़ों में होना चाहिये, जैसे इस्पात, भारी कैमिकल, भारी 
इजीनियरिंग, आदि में, और ऐसे उद्योगों में जिनमें कई करोड की बड़ी 
पूजी की आवश्यकता हो और जिनके लिये आवश्यक टठेकनिकरल 
विशेषज्ञ भारत मे न मिलते हों... । 


“ और यह सहयोग, मेरी दृष्टि मे, दोनों तरफ़ की प्राइवेट पूँजीवादी 
कम्पनियों ऊे बीच दोना चाहिये। ” ( सायकलोस्टाइल लेख, ४ २) 
अब भारत सरकार की नीति राष्ट्रीऋरण करने की नहीं, वल्किं उसकी 

उस्दी है। १५५३ के अर में दैदराबाद के मुख्य मत्री एम० के० वैलोडी नें 
ने दिया कि उनके राप्य सरकार बी नीति यह है कि जो उद्योग 
छठ 


सार्वजनिक उपयोग की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक नहीं है, उनका प्रबंध करन 
सरकार बन्द कर देगी । 


पाकिस्तान सरकार से भी ऐलान फर दिया हि आगे वह किसी उद्योग 
को राष्ट्रीकरण नहीं फरेगी । 


अमरीफा की दूसरी माग यह थी कि विदेशी पूंजी के साथ देशी पूजी 
जैसा व्यवहार किया जाय । ६ अप्रैल, १५४९ फो पडित नेहरू ने पालमेंट के 
अन्दर कहा था 


हे जहों तक विदेशी कम्पनियों का सवाल है, सरकार उन्त पर ऐसे 
कोई प्रतिबध नहीं लगाना चाहती जो उसी प्रकार की भारतीय 
कम्पनियों को मजूर न हों। और सरकार अपनी नीति इस ततरद 
निश्चित करेगी जिससे दोनों पक्षों का द्वित सावन करनेवाली शर्तों पर 
और सभी अधिक विदेशी पूजी सारत मे आ सके । 


“ बिदेशी कम्पनियों को सुनाफ्रा कमाने की इजाजत होगी, उन पर 
केवल ऐसे नियम लागू होंगे जो समी कम्पनियों को मानने पड़ते हैं । 
मुनाफे की रकम विदेश भेजने की जो सुविधाएँ आजकड मिली हुई 
हूँ, उन्हें किसी तरह कम नहीं किया जायगा और पहले से लगी विदेशी 

ः पूंजी को हटाने पर भी सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगायग्रेगी परल्ठु 
यदि किसी विदेशी कम्पनी को सरकार ने अपने कब्जे में लेने का 
फैसला किया, तो जैसा कि सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है, उसका 
- उचित दर पर मुआवज्ञा दिया जायगा। ” 
जैसा कि पालौमेंट में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर मंत्री ने कद है 

“ विदेशी पूजी के बारे में प्रधान मत्री के १७४९ के बरान के बाद, 
योजना समिति के पहले के सभी बयान ( विदेशी पूजी के बारे में ) 
बेमतरूव हो जाते हैँ।” (* टुआ्ेस प्लानिंग, * एृष्ठ ११२ ) 
इस त्तरह, भारत सरकार और भारत के बड़े-चढ़े पूजीएतियों ने अपनी 

नीति को. बिल्कुल उलट दिया। 
«-. पंडित नेहरू के बयान के एक सप्ताह बाद 
ना्ीमुद्दीन ने करोची चेम्बर ऑक कौमरस के 
९ 


पाकिस्तान के गवनर जनरल 
सामने बोलते हुए कहा कि 


हि 


पाकिस्तान सरकार ऐसी कम्पनियों के साथ कोई मेदभाव नहीं वरतना चाहती 
जिनको जढ़ें विदेशों में हों। 

और भारत में तो यह समानता उन चुगियों पर भी लागू कर दी गयी 
जो विशेष सप से विदेशी प्रतियोगिता से भारतीय उद्योगों की रक्षा करने के 
लिये लगाये गये थे । जुलाई १५४५ भें एक सरकारी नोट में बताया गया 


” जब किसी विशेष उद्योग की रक्षा का प्रबंध किया जाता है, 
तो उस उद्योग की सभी शाखाओं को, चाहे वे भारतीयों की सम्पत्ति 
हों, चाहे विदेशियों की, उस प्रबंध से छाभ उठाने का अवसर दिया 
जाता है ।” (* हिन्दू ” १७ जुलाई ) 
इस प्रकार, अल्यूमीनियम, मोटर की बेटरी और दूसरी अनेक चीजें 

वनानेवाली अमरीकी कम्पनियों को, भारतीय जनता को छुट-लछूटकर अपनी 


यैलियाँ भरने की आजकल पूरी छठ है और भविष्य में यहाँ आनेवाले 
अमरीकी पूंजीपतियों को भी यह छूट रहेगी । 


परन्तु अमरीकावालों को इतने से सी सतोष नहीं हुआ । उन्होंने कद्दा 
कि सि्फ भारत सरकार के घोषणा करने से हमे विश्वास नहीं होता, दोनों 
सरकारों के बीच वाकायदा एक ऐसा समझौता हो जाना चाहिये जिसमें 
भारतीय और अमरीकी पूजी के साथ समान व्यवद्दार करने की बात हो । 
दिसम्बर, १०८५ मे जो भारत-अमरीका सम्मेलन हुआ था और जिसमें 
दोनों देशों के कई बड़े पृजीपति शरीक हुए थे, उसकी रिपोर्ट से यह बात 
रिल्कुल साफ़ हो जाती है । रिपोर्ट के अश देखिये ।( ॥ 
/ , व्यापार एवं मिथ्रता की प्रस्तावित भारत-अमरी 
कुछ बिस्तार से वदस हुईं । , परन्तु असरीकी पूंजी की 
समझौता न दो सका कि उसके साथ राष्ट्रीय पूजी जैसा 
चारिये। 
“ कुछ अमरीक्त्यों ४4 कि जबतक ६६ 


भारत की नीनि साफ़ न तबनकऊ संधि की 
होनी चाहिये | परन्तु, दूर 4 ने यह बात 
हि जयतक संत्रि नहीं ८२ ४ वी प्राइवेट 


नहीं लगायी जय # 4 हणों डी 


पूरी तरह से एकमत हुए विना बह वातावरण नहीं तैयार हो सकता जो 
अमरीकी पूजी के भारत आने के लिये आवश्यक है |” ( सम्मेलन की 
कार्यवाही की रिपोर्ट, प्रष्ठ १०-१६ ) 


अमरीकावा्लों की त्तीसरी माग यह थी कि वह नियम खतम कर दिया 
जाय जिसके कारण कुछ उद्योगों में ५१ प्रतिशत पूजी भारतीयों की द्वोना 
आवश्यक दोता है । ५ भगस्त, १५४५० को अमरीका के अर्थ मंत्री ने कहा था 
कि ७१ प्रतिशत वाला नियम, विदेशों में अमरीडी पूजी लगाने के रास्ते मे 
“ बहुत वढ़ी वाधा ” बना हुआ है । दिसम्बर के भारत-अमरीका सम्मेलन में 
अमरीकी प्रतिनिधियों ने इस वात पर जोर दिया कि सभी उद्योगो मे अधिकतर 
पूंजी अमरीकी ही होनी चाहिये । सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार 


“( भारतीय प्रतिनिधियों की ओर से ) बताया गया कि गत काल 
में अमरीकी पूंजी ने अल्पमत में रहते हुए भी भारत में आना स्वीकार 
किया था और इस आधार पर महत्वपू्ण एवं प्रमुख उद्योग यहां 
स्थापित करने में मदद दी थी। यहाँ तक कि युद्ध-काल में भी उसने 
यही किया ,। 


“ परन्तु, अमरीकी प्रतिनिधि मण्डल के कुछ सदस्यों की यह 
निश्चित राय थी कि अब परिस्थिति और लोगों के रुख बदल गये हैं । 
अब अमरीकी पूंजीपति हर ऐसे उद्योग मे जिसमें काफी पूजी लगानी 
हो, अधिकतर हिस्से अपने हाथ मे रखने पर ज़ोर देते हैं । उन्हें 
सरकारी नियन्नण पसन्द नहीं और राष्ट्रीकरण के खतरे से उन्हें भय 
लगता है । इसके अनेक उदाहरण दिये गये । बताया गया कि दक्षिणी 
अमरीका के देशों में कई महत्वपूण तथा बड़े पैमाने के उद्योर्गों में 
अमरीकी पूंजीपतियों ने अल्पमत के आधार पर रहने से इनकार कर 
दिया और अपनी पूंजी हटा ली । पिछले चन्द सालों में अमरीकी पूंजी 

- निश्चित रूप से बहुत सतके हो गयी है ।... इसके अलावा, अमरीकी 
पूजी अब देश रक्षा से सम्बधित प्रइनों पर अधिक ध्यान देती है। ” 

.( भारत-अमरीका सम्धध, छठ १९-१३ ) 
परन्तु यह ७१ प्रतिशत का नियम सी जल्द ही अमरीकी पूंजीपतियों को 
शैश करने के लिये बदल दिया गया। जुलाई १०४८५ में भारत के उद्योग मन्नी 
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ने बताया कि कुछ विशेष उद्योगों में इस नियम को न लागू करने का निरचय 
किया गया है। १८ अगस्त १९४९ को कैपिटल ने लिखा. - 


८“ इस मामछे में भारत की स्थिति साफ़ कर दी गयी दे। लगभग 
आधे दर्जन उद्योगों को छोड कर बाकी उद्योगों में भारत को कोई आपत्ति 
न होगी यदि उनमें हिन्दुस्तानियों, अग्रेज़ों या अमरीकियों के बहुमत के 
हाथों में नियन्रण हो । ' मुख्य उद्योगों ” को छोड़ कर वाकी सभी उद्योग ४ 
लगभग स्वृतत्न क्षेत्र में माने जायेंगे। ््ि का 


“ विदेशियों को ' सुरक्षित ' क्षेत्र में भी भाग लेने की सुविधा दीजा 
सकती है। यद्यपि सरकार तो इन उद्योगों पर शत प्रतिशत अथवा 
बहुसख्यक नियंत्रण रखना पसन्द करेगी, परन्तु यदि उनके तीत्र 
विकास के लिये अथवा आर्थिक कारणों से यह आवश्यक होगा तो 
मूल योजना में परिवर्तन करना ही पढ़ेगा। ” 


सितम्बर १५४९० में स्थिति और भी “साफ ” हो गयी । भारत संरकीर 
ने एक बयान में कद्दा 


“४ भारत सरकार की नीति है कि औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी पूजी 
को स्वतप्रता-पूर्वक्ष आकर काम करने दें। कम से कम समय में 
अधिक से अधिक विदेशी पूंजी यहां आये, इसकी अ्रत्येक कोशिश की 
जायगी । भारत सरकार ने साफ-साफ ऐलान कर दिया है कि कुछ 
उ्योगों के स्वामित्व अथवा नियत्रण में गैर-हिन्दुस्तानियों का बहुमत 
होना छाज्िमी तौर पर देश-द्वित के खिलाफ नहीं माना जायगा। रे 
( हिन्दू ” १६ सितम्बर, १५४५९ ) 


वा्शिग्टन में ४ मई, १५०० को नेशनल प्रेस क्लब के सामने बोलते 
हुए प्रधान मत्री ल्याकत अली खाँ ने मी इसी प्रकार की नीति की घोषणा की । 


“ उन्होंने बताया हि बहुत कम उद्योगों को सरकारी स्वामित्व के 
लिये सरलित रखा गया है । उन्होने इस सम्बब में यातायात और 
दो-तीन दूसरी चीजों का जिक् किया और कहा ऊ्ि वाक़ी उद्योग स्वतश्र 
पर्ज के लिये खुले है । फिर उन्होंने यह भी जोइ दिया कि यदि 
हद, पूर्ज नही आती तो कोई कारण नहीं छि पूरी पूजी, उदाहरण 

ज्ट 


ध 


के लिये, अमरीका से दी क्यों न मंगा ली जाग)! (* न्‍्यू यीत 
टाइम्स,” ५ मई, १५०७० ) 


अन्त में, भारत और पाक्स्तान दोनों की सरकारों ने पिदेशी 


- कम्पनियों को मुनाफे की रकमें देश से बाहर ले जाने की सुविधा भी ५ दी। 
२ जून, १५५० को भारत के अरे सचिवालय ने ऐलान किया कि १ जनवरी, 
“ १९५० के बाद लगायी गयी अमरीकी पूजी, मय उद्योगों में लगाये गये 


मुनाझ्ते के सारत के बाहर भेजी जा सकती है । 
भारतीय उद्योगों पर कुटाराघात 


अमरीकी पूजी को दी गयी इन समी सविधार्थों का कुछ बद्े भारतीय 
पूंजीपतियों ने समर्थन किया । यही नहीं, उन्दोंने जोरों के माव कोशिश 
की कि अमरीकी सेटों को ये सुविधाएँ सरकार से मिल जाये । वास्तव में, ये 
छोग भारतीय सरकार की स्थापना होने के पहले द्वी विदेशी पूंजी से मिल गये 
थे। लड़ाई के ज़माने में, उन्होंने अग्रेजो के युद्ध उद्योग से सहयोग करके 
मुनाक्ा कमाया था। अब ये अन्तर्राष्ट्रीय “ हण्डे युद्ध” से, और सम्भव 
“ गरम युद्ध ” से, सहयोग करके नफा कमाना चाहते थे । उन्हें उम्मीद थी 
कि शक्तिशाली अमरीकी कम्पनियों से सम्पर्क बढ़ने पर उनकी ताकत भी बढ 
जायेगी और वे पड़ोसी देशों के बाजारों में घुसने मे सफल होंगे । 


परन्तु, छोटे उद्योगपतियों के हितों को इन सविधाओं से धक्का लगा । 
उनके लिये तो भारत सरकार की नीति अंग्रेज सरकार की नीति से भी अधिक 
घातक थी । भग्रेज़् सरकार केवल अग्नेज़ पूजीपतियों का पक्ष लिया करती थी। 
परन्तु यह नयी भारतीय सरकार तो अग्रेज्ञों वे साथ-साथ अमरीकी 
पूंजीपतियों को भी सविधाएँ दे रही थी । छोटे उद्योगपतियों को डर 


था कि विदेशी पूजी भारतीय उद्योगों का गला घोंट देगी और भारत की 
सम्पूर्ण भार्यिक्र व्यवस्था पर छा जायगी । 


असरीकी पत्र विज्नेस वीक ने भी स्वीकार क्रिया क्रि' इस सवार पर 
भारतीय पूजीपतियों में मतभेद था । विदेशी पूजी को निमंत्रण देते हुए प० 


नेहरू ने राष्ट्रीकरण फे विरुद्ध जो घोषणाएँ की थीं, उच पर टिप्पणी करते हुए 
इस पत्र ने २९ अक्तबर १९५४५ को लिखा 


जज 


“« हो सता है कि ' फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर भें 
एण्ड इन्डस्ट्रीज़ ” उनका ( प० नेहरू का ) विरोध करे। ईर 
अनेक सदस्यों को आशका है कि कहीं उनके घर में ही विदे- 
प्रतियोगिता न करने छगें। दूसरी ओर, ठाठा वाले चाहते हैं कि 
कम्पनियाँ यहां भारी मात्रा में पूंजी लगायें--यद्दाँ तक कि * 
के उद्योग में भी उनका स्वागत करने को तैयार हैं।” 


उपरोक्त केडरेशन ने १००० के अन्त मेँ भारत सरकार के पा 
माग-पत्र भेजा था जिसमें उसने इस बात की आलोचना की थी : 


“ क्ेद्रीय और राज्य सरकारों के कुछ विभाग वह सामान भें 
देशी कम्पनियों से मिल सकता है, विदेशी कम्पनियों से से 
ज्यादा पसन्द करते हैं।”” 


अग्रेज्ञों के राज में भी भारतीय व्यापारी इसी तरह की शिकायतें | 
करते थे। इससे प्रकट होता आ कि नयी सरकार अधिकतर भारतीय एूंजीर्पा 
की परवाह नहीं करती थी, बल्कि चन्द बहुत बडे भारतीग्र पूंजीपतियों ' 
विदेशी सेठों पर निभर्‌ करती थी और उन्हीं का पक्ष लेती थी। 


भारत की योजनाएँ अगरीका की सलाहों पर बनने लगीं 


विदेशी पूजीपतियों और उनके भारतीय सहयोगियों पर निभेर रहने 


कारण न केवल भारत सरकार जो उन्हें अनेक सुविधाएँ देनी पड़ी, बल्कि भीर' 
के आर्थिक भविष्य का स्वरुप ही बद्छ गया। 


भारत की आर्थिक थोजनाएँ प्राय कार्यान्वित नहीं होतीं। इसलिये, 
उन पर बहस करना बेसूद माछ्म दो सकता है। परन्तु इन योजनाओं से 
जो नऊशा तयार होता है, वह साफ अमरीफा में बना मादम पड़ता है ! 
अगर हाल की योजनाओं पर अमछ किया गया तो न सिक्के मौजूदा आर्थिक 
दरिरिवति पर उसका असर पड़ेगा, बल्कि आनेवाले अनेक वर्षों के लिये 
भारत वा भावप्य अधक्रारमय दो जायगा । विदेशी पूजी ने यदि यों पर 
हेमा रियर नो उससे न केवंठ भारत का आर्थिक विक्रास कुटित हो जायगा 
नाजिम' रि युद्ध के पदलेबाली राष्ट्रीय योजना समिति ने माना था--वल्कि 
*६८- वी नियोगी रिप्रोद के झब्दाों में, चुक्कि “एक बार जम जाने पर 

६ 


विदेशी स्वार्थों को हटाना मुश्किल होगा ”, इसलिये आगे चलकर उससे 
भारत की पूर्णे स्वतत्नता और प्रगति की लड़ाई भी कठिन हो जायगी । 


१९४८ के ऊटी सम्मेलन ( एशिया और छदूर पूर्व के लिये राष्ट्र सब 
ने एक आर्थिक कमीशन बना रखा है, १५४८ में उसका अधिवेशन ऊटकमड 
या ऊठी में हुआ था--अद्वु० ) में डॉ ग्रेडी के भाषणों के वादे से अमरीकी 
लगातार हमें यह ' सलाह” देते आये हैं कि भारत में भारी उद्योगों को 

> बढ़ने की वात सोचना मूखेता है, हमें खेती, खानों और यातायात पर 
जोर देना चाहिये और अमरीका इन कामों में हमारी मदद करने को 
तैयार है। भारत सम्बंधी चार-सत्री कार्यक्रम का चुनियादी रुख भी यही है 
हिन्दुस्तानियों को साम्राज्यवाद का कई पीढियों का अनुभव है। वे इस 
खेये के पीछे छिपी हुईं चाल को अच्छी तरह समझ सकते है। अमरीका को 
भरत की खेती और खानों में इसलिये दिलचस्पी है. कि वह अपने उसद्योगों 
तथा लड़ाई का सामान बननेवारे कारखानों के लिये यहाँ से कच्चा माल 
पाना चाहता है। उसे भारत के यातायात में इसलिये दिलचस्पी है कि 
भारतीय उपज को यहाँ से ले जाने और अमरीकी माल का यहाँ वितरण करने 
* के लिये तथा सैनिक दृष्टि से भी उसे अच्छे यातायात की आवश्यकता है। 
यदि हम अमरीकी सरकार तथा पूंजीपतियों के स्वार्यो को अनदेखा भी 
कर दें, तो भी पिछले अनुभव से यह बात हमारी समझ में आ ही जानी 
चाहिए कि प्िफ रेलें और बांध बनाने से ही किसी देश की आर्थिक व्यवस्था ' 
नह पनपत्ी । अग्रेज्ों ने भी भारत में सबसे उयादा रुपया इन्हीं चीज़ों पर 
खब किया था। पर इज़ारों मील लम्बी रेलें और अनेकों बांध बनने के बाद 
भ्री हिन्दुस्तान अधिक्राधिक गरीब ही होता गया। रे 
, £ सचमुच यह एक अजीब बात है कि भारतीय सरकार तथा पूजीपत्तियों 
के नेता अब ठीक उस त्तरह काम करते हैं जैसे भारत में पहले अग्रेज्ञ किया 
करते थे और बातें उस तरह करते हैं जैसे आजकल अमरीकावाछे करते हैं। 
उदाहरण के छियरे, हाल में उन्होंने जो कई योजनाएँ बनायी हैं, उनकी 
बुलना करके देखिये। १९४८४ में; विदेशी पूंजी से बातचीत झुझू करने से थोड़ा 
पहले भारत के बड़ें पूजीपतियों ने वम्बई योजना चनांयी थी । उसी वर्ष 
पूजीपतियों की संस्था, ऑल इडिया मैन्युफ्रेक्चरस औरनाइजेशन ने 
विज्लेश्वरैया योजना तैयार की | ग्राधीवादियों की ओर से ढा० एस एन, 
७७ - 


अभवाल ने एक योजना बनाय्री है। और १९०५१ में सरकार “की राष्ट्र 
योजना समिति ने पंच-वर्षीय योजना तैयार की है।' नीचे, इनकी तुलना 
देखिये हे ध 


अमन 
योजना. योगों पर कितना खेती पर कितना. यातायात पर कितना 
प्रतिशत खर्च होगा प्रतिशत खर्च होगा. प्रतिशत खर्च होगा 
>> तन दीगा अतिशत खर्च होगा प्रतिशत खर्च होगा 


ब्म्बई हेड ८ रद ९४ 
विश्वेद्रेय्या. ५६ ४ ग्ब्रे ७७ 
गाधीवादी ३२६५ २२ ८ ११२ 
रा योजना सम्ेति. ९५ ८ ३३० ३४ 








देखा आपने, खेती और यातायात पर खर्च का माग हर योजना में 
बढ़ता ही जाता है। आधुनिक मनोवृत्ति वाढे प॑० नेहरू तथा उद्योगपतियों 
के योजना कमीशन ले खेती पर गाँव-रेमी गॉंधीवादियों से भी अधिक खर्च 
करने की योजना बनायी है। दूसरी ओर, उद्योगों पर खची इतना कम रखा 
गया है कि उससे पैदावार मौजूदा स्तर पर भी कायम न रह पयेगी। 
35५१ की सरकारी योजना में शायद एक ही गुण है, वह यह क्लि उसने कोई 
बहुत्त ऊँचा लक्ष्य अपने सामने नहीं रखा है। इस पंच-वर्षोय योजना कां 


उदय इससे अधिक कुछ नहीं है कि युद्ध के पहले के जीवन-स्तर पर देश फिर 
पहुँच जाय । 


वम्बई योजना में-७ प्रतिशत रकम विदेशों से करत छेमे की बात 
थी । गांधीवादी योजना पूरी तरह देशी सावनों पर निर्भर करती थी। 
राष्ट्रीय योत्रना समिति की योजना ४० प्रतिशत रकम विदेशों से पाने की 
अत करती है। विदेशी मदद के बिना तो उसे मौजूदा जीवन-स्तर को भी 
कायस रखने की आजा नहीं है। इसीसे देखा जा सकता है कि इस योजना 
समिनि को भारतीय जनता की जक्ति में कितना विश्वास है | 


.. और हाल में नो भारत सरब्रार ने उद्योगों की ओर से लापरवाही बरतने 
* इस समिति के भी कान काट िये हैं। १९७७ से छेऋर १९०१ तक के 
८ दया में सरदार ने उद्योगों पर जितना सर ड्िया (३६ करोड़ सुपये ), वह 
दस ड इुल सब ( १,११० स्सेद द्वये ) का क्रेच्ल 3 प्रतिशत था। 


ण्ट के 


++६५००००० 


पाचवां अध्याय 


- भारत में लगी हुईं अमरीकी पूंजी 


. अमरीका और मारत दोनों देशों के बढ़े पूजीपतियों ने हमारे देश की 
आर्थिक कठिनाइयों का यह हल निकाला है कि किसी तरह बहुत सी अमरीकी 
पूजी यहाँ लायी जाय । 


२८ अप्रेठ, १५४५० को वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक इन्टरनेशनल कम्पनी 
के उपाध्यक्ष ने न्यू यौक के बोर्ड ऑफ ट्रेड के सामने कहा 


“ भारत फे सामने दो ही रास्ते हैं--या तो अपना औद्योगीकरण 
धीमा पड़ जाने दे, या किसी तरह अमरीका से आनेवाली नियामतों से 
फायदा उठाये ।” (* न्यू यौर्क टाइम्स, ” २५ अप्रैल, १९४९ ) 


टाटा और बिड़ला के अलावा, जिनका अमरीकी पूजी से गठबंधन हो 
जुका है, भारत सरकार के ऊँचे पदाधिक्रारी इन नियामर्तों की बाट जोहते 
रहे हैँ। भारत सरकार ने अमरीकी पूंजी को आकर्षित करने के लिये तरह-तरह 
की असाधारण्‌ सुविधाएँ दी है । लगता है कि हमारी सरकार ने भी अमरीका 
फा यह सिद्धान्त मान लिया है कि ससार के कुछ देश यदि पिछड़े हुए हैं, तो 
इसका कारण केवल यही है कि उनके पास काफी पूजी और कुशल कारीगर 
और टेफनीशियन नहीं हैं, और अमरीका के पास दोनों चीज़ों की वहुतायत 
। हमारी सरकार को यह याद नही रहता कि भारंत जैसे देशों से प्रति वर्ष 
फरोडों और अरबों रुपया मुनाफे, तनखाओं और दूसरे खर्चे के रूप में विदेशों 
चला जाता है। दूसरे, अनेक कुशल कारीगर, वैज्ञानिक और टेकनीशियन 
आज भी हमारे देश में बेकार पडे हुए हैं और सरकार उनसे कोई लाभ नहीं 
उठाती । सब जानते हैं कि ऐसे कुछ वहुत ही ध्वोशियार लोग, जिनमें से कुछ 
तो स्वयं अमरीका में ऊँची शिक्षा पा चुक्के हैं, आज या तो बेरोजगार है 
या किसी दफ्तर की फालतू फाइलों में उलझे हुए हैं । 
७९, 


हमारी सरकार और ठाटा तथा बिड़ला जैसे बढ़े पूंजीपति यह बात भी 
भूल जाते हैं कि हमारे देश के लिये अमरीकी पूजी कोई नयी चीज़ नहीं है 
वे उभी इस बात का जिक्र नहीं करते कि बीते हुए दिनों में अमरीकी पूंजी का 
भारत को क्‍या अनुभव हुआ था। और इस सवाल पर उनकी खामोशी 
बेबजह नहीं है । मै 


रिज़र्व बैंक ने १९०० में विदेशी पूंजी की जो गणना की थी, उससे 
प्रकट हुआ कि भारत में लगी हुईं अमरीकी पूजी ३० जून, १५5४८ को ३६ 
करोड ५७ लाख रुपये होती थी । इसमें से ११ करोड़ ७३ लाख रुपये केद्रीय 
और स्थानीय सरकारों, रिसर्व बैंक और पोर्ट तथा इम्पूवमेन्ट दूस्टों को देने_ 
थे। ८ ऊरोड़ ३३ छाख रुपये ऐसी कम्पनियों में छगे हुए थे जिन पर 
अमरीरी नियत्रण नहीं था। और जिन पर नियत्रण था, ऐसी कम्पनियों मे 
१६ करोड ९१ लाख की अमरीऊी पूजी लगी हुई थी | इसका च्यौरा यह था 

अमरीऊी बीमा कम्पनियों की शाखा... १५ छाख रुपये 

अमरीकी बर्फों की शाखाएँ. . ४ कछुज्द: #ऋ # 

दूसरी अमरीकी कम्पनियों की शाखाएँ ७.८८ ,» 

अमरीकी सम्पनियों की मातहृत 


भारतीय कम्पनियों # #०भ ३, ० रे 42 र्ड 
ऐसी भारतीय कम्पनियों जिनके ४०/८ या 
अविक हिस्से अमरीक्तों के है «  पै5७9:. 3+ “७ 


इसके अतिरिक्त, अमरीकी मेनेजिंग एजेंसियां नाम मात्र की पूंजी लगा 
फर 4०६ छामस पूजी की सारतीय कम्पनियों पर नियत्रण जमाये हुए थी। 


अथात, औद्योगिक कम्पनियों में केवल ४७३ छाख अमरीकी पूंजी लगी 
हुई भी, जय रि च्कों तथा चीमा कम्पनियों भे ६९३ छाख और व्यापारिक 
इम्पनेयों में 4८८ ला की पूजी छगी हुई थी। दूसरे शब्दों में, भारत में 
दिताय अमरीर्दी पूरी छगी हुई है, उसके तीन-चौथाई भाग से हमारे देश फे 


>>, 


+ योगीकराण में बोद मदद नहीं मिलती । 


से पता चल जाता है। हमारे सरकारी महकमों में तथा ऐसी कम्पनियों मे जिन 
पर अमरीकी नियन्रण नहीं है, अमरीका की कुछ २० करोड़ की पूंजी लगी है, 
उससे उसे हरवर्ष «८ लाख रुपये का सुनाफा होता है। ऐसी कम्पनियों में 
जिन पर अमरीकी नियत्रण है, फेवल १७ करोड़ की पूंजी लगी है, परन्तु उससे 
अमरीका को प्रति वर्ष २ करोड ६५ लाख का मुनाफा होता है, जो उसके कुल 
मुनाफे का «७ प्रतिशत होता है । अमरीका छारा नियन्ित भारतीय कम्पनियों 
वि २१ ३ प्रतिशत की दर पर मुनाफा हो रहा है, जब कि अग्नेज़ों द्वारा नियमित 
मईम्पनियों को केवल ६ ८ प्रतिशत की दर से मुनाफा होता है। सवसे से अधिक 
3नाफा अमरीका को व्यापारिक कम्पनियों से होता है । ४०४ लाख की पूंजी से वे 
१६७ लाख का ब्रार्षिक मुनाफा कमा रही हैं, जो ४१ ३ प्रतिशत बैठता है । 


अमरीकी सरकार ने भारत में लगी हुईं अमरीकी पूंजी का द्विसाव 
१९७३ में किया था। उस वर्ष बमो, लका और पाकिस्तान समेत ( परन्तु 
बीमा कम्पनियों को छोड़ कर ) हिन्दुस्तान में ४१० छाख डालर की 
अमरोकी पूजी लगी हुई थी, और टैक्स काटने के बाद इस पूजी से ६५ लाख 
की भुनाफा हुआ था, जो १०५ प्रतिशत चेंठता या । दुनिया के दूसरे किसी 
हिस्से से अमरीकी पूजी इतनी ऊँची दर पर मुनाफा नहीं कमा रद्दी थी । यहाँ 
तक कि चेनेज्युला से, जिसके पेट्रोल के कुओं और पूरी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था 
पर अमरीका का क़ब्ज्ा था, उसे १० ३ प्रतिशत का ही मुनाफ़ा हुआ था । 


अमरीकी भ्षेंकड़े बताते हैं कि १५४३ और १९४५ के बीच केवल 
3 लाख डालर की नयी अमरीको प्राइवेट पूजी प्रत्यक्ष ढंग से आकर भारत 
में लगी । परन्तु अमरीकी मुनाफे (टैक्स काटकर और फिर से व्यवसाय में 
जगा दिये गये भुनाफ्रों को छोड़ कर ) बेतहाशा बढते गये । आँकडढ़े देखिये . 


3%ढ ३ ६५७ लाख डालर १०४६ <४ छाख डालर 
१०७४७ ७५१ ,, » १९५७ १४० ,, हा 
१९४० ७३. -... 5 १९४८ १६० 
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१९४९० १९० लाख दालर 


१९४३ और १५४५ के बीच जो मुनाफ़े की रकम अमरीका गयी, बह 
उसी काल में वहाँ से आनेवाली नयी पूजी का दस-गुना होती थी, और 
१९४३ में आरत में कुल जितनी अमरीकी पूजी छगी हुई थी, उसकी वह 
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दुगनी बैठती थी । १५४३ में भारत में जितनी अमरीकी पूंजी लगी हुई भी, 
१९४३ और १९४५ के बीच उसकी केवल २० प्रतिशत नयी पूंजी यह 
आयी, परन्तु मुनाफे २०० प्रतिशत हो गये । सिफे नये मुनाफे की रक्तम नयी 
पूजी की दुगनी होती थी । 


फिर से व्यवसाय में लगा दिये मुनाफों को यदि नयी पूंजी में न गिना 
जाय, न मुनाफों मे, तो १५४५ मे मुनाफ़े की दर लगभग ४० श्रतिशत होती थी । 
परतु ऐसे मुनाफों की रकम सी काफी बड़ी द्ोती थी। अमरीकी कम्पनियों की 
मातहत भारतीय कम्पनियों ने ही १५४५ में १५ लाख डालर और १५४९ 
में २६ लास डालर का मुनाफा फिर से व्यवसाय में लगाया था। 


इस सबसे जाहिर है कि अमरीकी पूजी के कारण भारत से हर साल 
बहुत बडी दौलत अमरीका को चली जाती है। दूसरे बरच्दों में, भारत में लगी 
हुई अमरीरी पूजी से भारत की दौलत बढ़ती नहीं, बल्कि सिमट कर अमरीका 
पहच जाती है । इसलिये, यदि भारत मे उद्योग-बधे बढाने के लिये हम यहीं 
अधिक पृजी दकद्धा करना चाहते है, तो ज़ाहिर दे कि उसका रास्ता और 
अमरीडी पूजी को यहाँ बुलाना नहीं है, वल्कि पहले से लगी हुईं पूजी को यह 
से हटाना ही उसका रास्ता है। 


सुद् अमरीकी (सरफारी ) आंकडों से यद् बात साबित हो जाती है कि 
अमरीही पूर्जी से भारत के औद्योगीकरण मे जरा भी मदद नहीं मिली | १५४४ 
मे १९७७ तर, तीन वर्यी में व्यापार में ५० छास डालर लगाये गग्रे, पर 
उद्योगों में से २० छाख उल्टे निकाल लिये गये । १६८५ में जो तीस लाख 
उालर की नयी पूजी रगायी गयी, उसमे से २० छास पेड्रोल बेचने के कम 
में उगी, उद्योर्गों के दिविस्सों में नाममात्र की द्वी पूंजी लगी । 


7९४५ व ९९४९ के वीच अमरीकी पूंजी किन क्षेत्रों में आयी 


उद समाप्त होने के बाद, झुटू के वर्षों में भारत और पाकिस्तान में 
_'हैंत कम पूंजी अमरीका से आयी । पर अमरीका के आर्थिक स्त्रार्था में खासी 
वृद्धि हो गयी । 


77 %४६ में भारत और अमरीका की सरकारों के बीच पहला आर्थिक 
समझौता हुआ। यह हवाई यातायात के सम्यध से था । उसमे पेंन-अमरीकन 
ई एयरवेज्ञ और ट्रास बर्द एयरलाइन्स नामक अमरीकी कम्पनियों को 
भरत में सुसाफिर और सामान लाने का अविकार मिल गया। बढले में 
रेतीय कम्पनियों को अमरीका से यही व्यवसाय करने का अधिक्रार मिला । 
"रन्तु जाहिर है कि बह महज एक कागजी बात थी । भारतीय कम्पनियों 

भास इतना पैसा कहाँ है कि अमरीकी कम्पनियों से प्रतियोगिता कर सकें। 
यही नहीं, अमरीका के दबाव मे आकर भारत सरकार ने अमरीकी 
>म्पनियों को भारत से वर्मा ओर लंका सुसाफिर ले जाने की सी इजाजत 
हि दी और इस तरह,भारतीय कम्पनियों को नुक्नपान पहुँचाया। 

उंद्ध फे बाद झुह के वर्षों में सबसे अधिक अमरीकी प्रंजी ” शुड-इयर 
एप एण्ड रबर कम्पनी (हडिया ) छिमिटेड ” ने लगायी । यद्द कम्पनी ३ 
करोढ रुपये की अधिकृत पूजी से खोली गयी थी। वह अमरीका की सबसे 

वार टायर और रबर की कम्बनियों में से एक की मातद्वत कम्पनी है । 

अमरीका के मैलन घर,ने द्वारा नियत्रित इंडियन अल्यूमीनियम कम्पनी 
ने युद्ध के बाद अपनी जमा कर ली गयी पूजी १,३६,५०,००० सरुपय्रें से 
“मकर २ करोड कर ली । 

5४७ मे रेमिंग्टन रैण्ड कम्पनी के अमरीकी कारखानों में एक लम्बी 
देइताल चली, तो उसने कलकत्ता में एक नया कारखाना खोल दिया । 

झ नेशनल न्यू व प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स के मैने्जिंग डायरेक्टर न 
है ने २१ सितम्बर, १९४८ को न्यू यौर्क में ऐलान किया कि ह 
रडेक्ट्रिक बौंड एण्ड शेयर कम्पनी की मातहत, इजीनियरी व्यवसाय का काम 
फरने वाली एक कम्पनी, इव्रास्क्रों सार्वितेज़् से ठेका किया दे कक चेक 

चादनी में अत के पहले न्यूज़ प्रिंट ( अखार का काग्रन्न ) 
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कारखाने को सढी करेगी। भारत जितना न्यूज्ञ प्रिंट विदेशों से मंगाता ऐ, 
लगभग उसके बराबर नये मिल की पेदावार होगी। और इस मिल में ८० 
लाख डालर की पूंजी लगेगी । इसके अलावा एक और कागज़ की मिल खोलने 
की भी योजना थी, जिसके वारे में दावा किया गया था कि वह ससार की 
सबसे वडी कागज्ञ की मिल होगी। पहली सिल १९४५ से चारू हो जाने 
वाली थी, परन्तु हर वर्ष यह तारीख आगे बढती गयी, क्योंकि आवश्यक 
भशीन बाहर से नही आयीं। अब सुना जाता है कि १५०४ में यह मिल 
फाम करना शुरू करेगी। 


पाजिस्तान में, फोड ने हिस्से जोड़कर मोटर खड़ी करने का कारखाना 
करोंची मे खोला । 


परन्तु अमरीकी प्रभाव अधिकतर उन समझ्नौतों या ठेकों के द्वारा बढ 
जो अमरीकी कम्पनियों ने भारत और पाकिस्तान की सरकारों के साथ किये । 
भारत सरकार ने जिन अमरीकी कम्पनियों को ठेके दिय्रे, उनमे से कुछ के 
नाम हस प्रकार हैं 


१ १९४८ के शुछ में संब्रेज, वूरडिविन एण्ड निकेल नामक कम्पनी 
को सिंचाई के विपय से सलाह देने का काम दिया गया । 


* जुलाई, १५४८ मे पिटसवग की कौपस कम्पनी और ओहियो की 
आवर मऊी एण्ड ऊम्पनी को इस्पात के दो-एक नये कारखाने खोलने के 
लिये प्रारम्भिक जोंच-पढ़नताल करने का ठेका दिया गया। बाद में 
आरज़ाना खड़ा करने का काम भी इन्हीं कम्पनियों को मिलने की बात 
शी। १५४९ के घुरू में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमे पचास 
पचास करेड् की पूंजी छगारर एक्र कारणाना उद्दीसा में और एक 
समय प्रदद् से खोरने की सिक्‍क्तारिय थी । 


का 


४, १७५ फरवरी, १५४५ को उद्योग मत्री इयामा प्रसाद मुकर्जी ने 
पालमिट मे बताया कि १९४८ में कौपसे कम्पनी से कोयले से तेल 
चनाने की एक योजना तैयार करने के लिये कहा गया था । 


०७ मार्च, १५४९० भे रेडियो कार्पोरेशन ऑफ अमरीफा से समझौता 
किया गया कि बह भारत में रेडियो और रडार का सामान वनामेवाला 
एक कारखाना खड़ा करने की योजना तयार करके दे ! 


६. जून, १९४९ में एफ अमरीकी कम्पनी को पजाब, उत्तर प्रदेश, 
और विद्वार॒ मे ३,००० ट्यूब वैल ( विजली के कु ) गाड़ने का ठेका 
दिया गया । इस योजना पर कुल १५ करोड डालर, यानी १ लाख 
६७ हज़ार रुपये प्रति कुओं खच होने वाले थे । 


७ वेस्टिंग-हाउस कम्पनी को ठेका दिया गया कि वह जॉच करके 
बताये कि बिजली का भारी सामान तैयार करने वाला कारजाना किस 
स्थान पर खोला जाय। | 

१ 

१५४७ में भारत सरकार ने केमिकल कॉसट्क्शन कार्पोरेशन (जो 
अमरीकन साइनामाइड फम्पनी की मातहत फर्म है) को ठेका दिया कि वह 
सिंदरी के खाद के कारखाने की योजना तैयार करे और फिर कारखाना खड़ा 
करे। यह कारखाना फरवरी १९५२ में खुल मी गया, यद्यपि उसकी सभी शाखाएँ 
अभी पूरी नहीं हुई हैं। झुरू में अनुमान किया गया था कि इस कारखाने पर 
सा १० करोड़ रुपये खर्च होंगे, परन्तु वास्तव में, उस पर २ ३ करोड़ तक 
जे हो गय्रे। बनाया गया कि अमरीकी मशीनों के छिये और कारखाना खड़ी 
करनेचाली अमरीकी कम्पनी को ही १ करोड ८२ लाख रुपये ज्यादा देने पड़े । 


केमिक ऋस 
८ कसिट्रक्सन कार्पोरेशन से जो समझौता हुआ, उसकी शत आज 


तक देद्य को नहीं वतायी गयी हैं। परन्तु कार्पोरेशन के अध्यक्ष, भेजर 
जनरल पोटर ने १५४९ में बताया कि 


| जब तक भारतीय इजीनियरों की काफी शिक्षा नहीं हो जाती 
और वे पुरा प्रवध करने योग्य नहीं हो जाते, तब तक कारखाने की 
व्यवस्था कैंसिकल कौंसट्रक्शन कार्पोरेशन करेगा। ” (* न्यू यौके 
टाइम्स, १२ फरवरी, १९४५ ) 
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परन्तु भारतीय इजीनियरों की शिक्षा के काम में हुहू से ही मुझिले 
पहने लूगीं। १९४९ में ६ भारतीय इजीनियरों को शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
न्यू यौक॑ सेजा गया था। कुछ दिन बाद उन्हें वहाँ से हटाकर कनाडा की एक 
एक अमरीकी फेक्टरी में भेज दिया गया । 


४ जनरल पोर्टर ने बताग्रा कि अमरीका में ऐसे कारखाने बहुत 
मुझ्किल से मिलते है जिनमे विदेशी कारीगरों की शिक्षा का प्रबंध 
किया जा सके। केमिकल कौंसट्क्शन कार्पोरेशन ने लड़ाई के ज़माने 
में जो तीन और कारखाने बनाये थे, वे प्राइवेट कम्पनियों के हाथ बेच 
दिये गये हैं और उनके नये प्रवध-कतो ( विदेशियों को ) शिक्षा देने के 
लिये राजी नहीं हैं।” ( वही अख़बार ) 


इसी क्रा्पेरेशन को मेयर राज्य फ्री सरकार से ढाई करोड़ का एक और 
टेका मिला जिसके अनुसार उसे भद्रावती मे ५० हजार टन खाद तैयार करने 
वादा एक कारखाना सोलने का काम दिया गया था। 


साथ हो, दस का्पेरिणन ने पाकिस्तान में भी एक खाद का कारखाना 
+ ऐ 


गा! 

१९५४८ के झुर में पाकिस्तान ने भूगर्भ-शासत्र फे तेरह अमरीकी विद्वानों 
हो रानिज पदार्थों की तलाश करे के लिये नौकर रखा | हैन्स हेन्सेन नामक 
दए अमसेरी सज्जन को महत्वपूर्ण चटगॉँव पोर्ट-ट्रस्ट का चेयरमैन ( अध्यक्ष 
नियुक्त एर दिया गया। 


न प्र हा गो 

74४९ में, पाहिस्तान ने अमरीझा की यू० एस० स्टील एक्सपे 
अम्पनी से रमसौता जिया कि बह जौंच करके पता लगायेगी कि पाकिस्तान 
४ कितने टम्पात थी झहरत # और साथ ही सुझाव ठेंगी कि कम 


८ हर ही दर 
मू कम पिया सदा सार्च क्ाफे खपनी अमगत पड हझागान पाते 


कर ली है। २ अक्तूवर, १५७१ को जेनेवा मे होनेवारे एक चुंगी सम्मेलन में 
पाकिस्तान प्रतिनिधि मंडल के नेता एस० ए० हसनी ने कहा कि पाकिस्तान 
को अपनी जरूरत का इस्पात नहीं खरीदने दिया जाता, और उसे लिपस्टिक, 
शराब और वियर खरीदने पर मजबूर किया जाता है । 
सक्षेप में, १५४५ तक, अमरीकी पूंजी तो भारत या पाकिस्तान में 
. षहुत नहीं आयी, परन्तु दोनों देशों की आर्थिक व्यवस्था की जौँच-पढ़ताल 
करने के लिये द्जनों अमरीकी विशेषज्ञ आ पहुँचे। उनके ज़रिये भारत तथा 
पाकिस्तान की अर्थ-व्यवस्थाओं के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की विस्तृत रिपोर्ट 
अमरीकी पूंजीपतियों के पास पहुँच गयीं । 


7९५० के बाद आनेवाली अमरीकी एंजी 


२२ मई, १९४५ को न्यू योक टाइम्स ने सयुक्त राष्ट्र सघ (यू० 
एन० ओ० ) के मुख्य कार्याछझय का यह समाचार छापा 

“ दुनिया की आर्थिक परिस्थितियों मे जो सुधार हुआ है और इस 
देश में व्यापार और व्यवसाथ में जो घीमापन आया है, उससे अमरीकी 
पूजीपतियों में अपनी अतिरिक्त दौलत समुद्र-पार के देशों में लगाने की 
इच्छा बढ रही है। 

“ ...यहें अविकारियों का विचार है कि इस अतिरिक्त पूँजी का 
काफी बढ़ा भाग अपने गुप्त स्थानों से निकल कर ब्राजील, भारत और 
“5 पिछड़े हुए देशों की विकास योजनाओं की ओर खिच जानेवाला 

[७ 


“ सयुक्त राष्ट्र संघ कार्यो्य के अधिकारियों ने इस बात को नोट 
किया है कि भारत अब राष्ट्रवादी भावना के उस बुखार से मुक्त हो गया 
साल्म होता है, जिसने उसे अगस्त १५४७ में डोमीनियन स्टेट्स 
मिलने के बाद घेरा था, और अब वद्द अमरीकी पूजी को आकर्षित करने 

- के हृढ प्रयत्न कर रहा है । 

“ यहों के विशेषज्ञों की राय में त्राज्लीॉक़ और भारत जो कुछ करेंगे, 
उसका दूसरे छोटे और पिछडे हुए देश अनुसरण करेंगे क्योंकि उनको 
अभी से यह लगने छगा है कि यदि वे राष्ट्रपति ट्ूमन के टेकनिकल 
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के नीचे छिपे तेल का पता लगाने के लिये स्टण्डठ-वेकुअम ऑयल कम्पनी 
हवाई जहाज़ों के जरिये मकनातीसी जॉच-पडताल करेगी । स्टेण्डट-वेकुअम 
ने बताया कि उसने इस _जाँच का ठेका केयरचाइल्ड एरियल सर्वेज् को 
दे दिया हे और यह जॉच भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के ७ ३,००० 
वर्ग मील के इलाके मे होगी। जॉच का मुख्य केन्द्र कलकत्ता में दमदम का 

.... दवाई अ्ा रहेगा । अप्रैल, ३५०२ में यह जॉच खतम भी हो गयी । बताया 
रा कि अब स्टेण्डड-वेकुअम कम्पनी जॉच के नतीजों पर गौर पर 
रही है । 


निकट भविष्य में भारत में सबसे अधिक पूजी स्टेण्डई-बैकुअस और 

कम्पनियों लगाने वाली हैं। वे तेल साफ करने की फेंफ्टरियों 

खोलेंगी जिन पर ७ करोड़ डालर खर्च होंगे। बिलकुल, इसी टंग का एक तीसरा 

ऊरेखाना अप्रेज़ वम्पनी बरमा-शैल वनायेगी और तीनों मिला कर तीस छाख 
उन साक्ष पेट्रोछ और तेल की दूसरी चीज़ें तैयार कर सकेगी । 


विशेष राजनीतिक महत्व की वात यह है कि इन तेल कम्पनियों से 
““ गैक उस समय समझौता हुआ जब ईरान अपने तेल उद्योग का राषट्रीकरण 
करने की कोशिश कर रहा था । बल्कि, कहा गया कि अब ईरान से तेल भाने 
में हजार झमेले पड सकते हैं, इसलिये इस तरह के कारखाने खोलना जहरी 
है। दूसरे शब्दों में, भारत सरकार ने पड़ौस के एक मित्र देश के सर्वेधा 
उचित अधिकारों की परवा न की और उल्टे पश्चिमी ताकतों के द्वाथ में 

पके नया अड्डा सौप दिया । 


यह कहना बिलकुल गलत है. कि इन समझौतों से भारत को लगातार 

और सस्ते भाव पर तेल मिलता रहेगा । यदि तेल के आने में कठिनाई दो रही 

» तो उसकी जिम्मेदारी ईरान सरकार पर नहीं थी, बल्कि डन तेल 

, .. नियों पर थी जिन्होंने दैरान सरकार पर दबाव डालने के लिग्रे उसका 
. हिफ्फार कर रखा था और उन सरकारों पर थी जो अपनी फौजी जटरतों के 
मध्ययूव का अधिकतर तेल हृड़प छेती हैं । तेल के ऊँचे भाव हि 

री ससार की चन्द्‌ वड़ी तेल कम्पनियों पर है जिन्होंने दुनिया के 

आर को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। ईरान में तेल निकालने का खां 
भेभरीका से बहुत कमर बैठता है, परन्तु थे तेल कम्पनियीं इरान सभी 
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कप 


अप हे कक प्रीडिगी बी इसलिये च ब |. 
बमा-शेल कम्पनी वम्बर् में कारखाना खोलेगी । ये, सेनिक्न दृष्टि से 
दोनों कारखानों के वीच काफी वडी दूरी रहेगी। 


तर / भारत के एक त्तेल साफ करने वाले ठेश के हूप से सामने आने 
पे पूरव का कच्चा तेल एक ऐसे ढेश से साफ होने के ल्यि जा सकेगा 

जहाँ इसकी पहले कोई वड़ी सुविधा न यी। इससे लडाई के ज़माने में 
पनडुव्वियों के हमलों का खतरा कमर हो जायगा, क्योंकि यदि थे 
कारजाने न खुलते तो साफ तेल बड़े लम्बे फासलछो से जहाओों पर ढोकर 
छाता पढत्ता । 


“ यह मान कर कि दूसरे विश्व युद्ध में भारत, अन्त में, अमरीका 
का ही साथ देगा--जैसा कि सभी पश्चिमी पर्यवेक्षक यहाँ मानते हैं 
और जिसका यह समझौता-एक नया सबूत है--यदि भारत में तेल 
साफ़ केरने के कारखाने मौजुद रहेंगे तो हमे दूसरी जगहों में, जो 
लड़ाई के सम्भावित क्षेत्र से और सी दूर होंगी, तेल साफ करने 
की फैक्टरियों खोलने के लिये वन, जन और शक्ति नहीं जचे करनी 
पढ़ेगी और हमारी भारी वचत हो जायगी । ”” 


इससे विलकुल साफ हो जाता है कि अमरीका वाले तेल साफ करने के 
कारखानों को सबसे पहले सैनिक महत्व की चीजें मानते हैं और भारत को 
अपना सैनिक अट्ड या रसद का केन्द्र समझते हैं । वम्बर॑ और विजगापद्म 
को वे “ लड़ाई के सम्भावित क्षेत्र ” के नजदीक मानते हैं. जिससे प्रकट 
दोता है क्रि हमारे देश तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया को उनकी योजनाओं से 
कितना बड़ा खतरा है । 

अब इन वातों को थ्यान में रखते हुए उन समझौतो की शर्तों पर विचार 
कीजिये जो हमारी सरकार ने तेल कम्पनियों के साथ किये है । समझौततों के 
पूरे मसविदे प्रकाशित नहीं किये गये हें, इसलिये अखबारों मे जो साराश 
निकला है, हमे उसी से सतोप करना पढ़ेगा । 

अप्रैठ, १९४८ में पालमेंट ने नियम बनाया था ऊ्रि प्रमुस उद्योर्गो 
में ५१ प्रतिशत हिस्से हिन्दुस्तानियों के हाथों मे रहेगे। यह नियम अव 
दाग दिया गया। सरफार ने स्व्रीकार क्रिया क्रि उेबचल २० प्रतिशत स्स्सि 
हिन्दुस्तानियों के लिये सरक्षित रहेगे और व भी विश्येष दिस्से (प्रिफट शेगर ) 
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नहीं होगा, जो देश की बाकी छग॒भग सभी प्राइवेट कम्पनियों पर > मू्हे। 
इसका मतलब यह है कि तेल कम्पनियों जब चाह उत्पादव को कम या वनन्‍द' 
कर सकेंगी और सरकार उत्पादन जारी रखने के लिये सी कारखानों की 
व्यवस्था को अपने हाथ में न ले सकेगी । स्टैण्ड्-वैकुअम कम्पनी के विशेषज्ञ 
और इजीनियरों को सुविधा मिली है कि वे वम्बई के बन्द्रगाह में अपनी 
इच्छातमार सुधार कर सकते हैं जिसका खर्चा बम्बई सरकार और वम्बई 
पोट ट्रस्ट के मत्ये रहेगा । 


पॉचवे, सरकार ने माना है कि इन कारखानों मे जो साफ तेल तैयार 
दोगा, वह उसी भाव पर बेचा जायगा जिस भाव पर विदेशों से आया 
हुआ तेल विकता है । यानी, नय्रे कारखाने बनने से भारतीय खरीदारों को 
कोई लाभ नहीं होगा । तेल का भाव तक सस्ता न होगा । इस तरह सरक'र 
ने विदेशी कम्पनियों को यह छूट दे दी है कि वे भारतीय जनता को मनमाने 
ढंग से छूटे । 


सक्षेप मे, इन समझौतों से भारत के आर्थिक हितों की रक्षा नहीं होगी, 
' बल्कि भारतीय जनता वी जेब काट कर विदेशी प्रजीपतियों की थैलियों भरी 
जायेगी । 


इसके अलावा, इन समझौतों के ज़रिये हूँंकि अमरीकी कम्पनियों को 
भारतीय कानूनों से वरी कर दिया गया है, इसलिये, स्पष्ट है कि विदेशी पूजी 
को आकर्षित करने के नाम पर, वास्तव में, उनके द्वारा भारत की स्वावीनता 
को जकरा जा रहा है । 


भारत में अमरीकी पूंजी की हाल की अवुत्तियोँ 

तेल कम्पनियों के साथ हुए समझौते, दूसरे क्षेत्रों मे हुए समझ्ञौतों से 
अलग और सबसे निराली कोई चीज्ञ नहीं ह। ३ जनवरी, १९५६ को 
न्यू योक टाइम्स ने समाचार छापा था कि भारत ही “ अविष्य में 
जो भी विदेशी पूजी जायेगी, वह यही शक्ल अखितियार करेगी ॥* 

लगता है कि निकड भविष्य में वहुत वें पैमाने पर अमरीकी पूँती 
भारत मे प्रवेश करने वाली है। राष्ट्रपति ट्ूमन के कार्यक्रम के चौथे सत्र में 
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होंगे । जाहिर है क्लि इन कम्पनियों को खूब मुनाफा होने वाला है और इसलिये 
साथारण हिस्से अधिक छाभप्रद्‌ होंगे। भारतीय नागरिक उन्हें नहीं खरीद 
सकते । इस तरह पूरा नियन्रण अमरीका वालों के हाथों मे रहेगा । और वे ही 
मुनाफों की मोटी मलाई गठकेंगे। सिर्फ थोडे से हिन्दुस्तानियों को छूछा छांछ 
चाटने को मिलेगा और अमरीका चाछे उनसे शिखंडी का काम छेँगे। 


दूसरे, अगले पच्चीस साल तक सरकार इन कम्पनियों के राष्ट्रीकरण का 
सवाल न उठा सकेगी। उसके बाद भी, “ उचित ” मुआवज्ञा देकर ही ऐसी 
कोई क्रारेवाई की जा सकेगी। अग्नैल १९४८ में पालमेंट ने अपने औद्योगिक 
नीति वाले प्रस्ताव में दस साल तक राष्ट्रीकण को स्थगित रखने की वात कही 
थी। लेकिन, इन कम्पनियों से २५ श्लाल का वादा कर लिया गया, यानी 
कांग्रेसी सरकार ने अपने बाद आने वालो सरकारों को भी बांघ दिया । 


कम्पनियों को यह हक दिया गया है कि वे जब चाहें, 22007 < 
करके अपनी पूंजी मय मुनाफे के यहां से उठा छे जायें। परन्तु सावेभौम 
कहलाने वाली सरकार को उन्हें अपने हाथ में लेने का भी अधिकार नहीं है । 


तीसरे, सरकार ने स्वीकार किया कि मुनाफों की रकम वाहर भेजने के 
लिये वह कम्पनियों के वास्ते विदेशी मुद्रा का प्रबंध करेगी । समझीते 
में यह शर्त भी नहीं रखी गयी कि यदि मुनाफ़े की रक्मम बाहर भेजने से देश 
का लुकसान होगा, यदि विदेशी मुद्रा का प्रबंध करने से देश का घाटा होगा, तो 
मुनाफे की रकम बाहर न भेजी जा सकेगी। कहा जाता है कि जब तेल देश 
में ही साफ होने ऊंगेगा, तो विदेशी पेट्रोल खरीदने पर जो विदेशी मुद्रा खर्च 
होती हैं, उसकी बचत हो जायगी। परन्तु वास्तव में, इसकी मी कोई 
आशा नहीं है, क्योंकि जितनी बचत होगी उससे अधिक रकम मुनाफो के रूप 
में बाहर भेजनी पढ़ जायेगी | 


चौथे, सरकार ने कुछ और भी वड़ी असाधारण सुविधाएँ विदेशी तेल 
कम्पनियों छो दी है। बाहर से जो कच्चा तेल आयेगा, उस पर सरकार डुंगी 
नदीं ल्गायेगी । विदेशों से जो मशीनें आदि आयेंगी उन पर प्रचलित नियम 
से बहुत कम यानी सिर्फ़ सवा ५ प्रतिशत चुगी लगेगी। नये कारखानों पर 
नदार का उन्टस्ट्रो ( इवेलपमेण्ट एण्ड रेग्यूलेशन ) एक्ट ( क़ानून ) लागू 
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नहीं होगा, जो देश की बाकी छगत्ग सप्नी प्राइवेट कम्पनियों पर लागू है। 
इसका मतलब यह है कि तेल कम्पनियों जब चाह उत्पादन को कस या बन्द 
कर सकेगी और सरकार उत्पादन ज्ञारी रखने के लिये सी कारखानों की 
व्यवस्था की अपने हाथ में न ले सकेगी । स्टेण्डड-वैकुअम कम्पनी के विशेषज्ञ 
और इलजीनियरों को छविधा मिली है कि वे बम्बर के वन्दरगाह में अपनी 
ईप्छानुमार घुधार कर सकते हूँ जिसका ख़चों बम्बई सरकार और वम्बई 
पोर्ट ट्रस्ट के मत्ये रहेगा । 


पौंचचे, सरकार ने माना है कि इन कारखानों मे जो साफ लेल तैयार 
होगा, वह उसी भाव पर बेचा जायगा जित भाव पर विदेशों से जाया 
हुआ तेल विकता है । यानी, नग्रे कारखाने बनने से भारतीय खरीदारों को 
कोई लाभ नहीं होगा । तेल का भाव तक संस्ता न होगा | इस तरह सरकार 
ने कह कम्पनियों को यह छूट ढे दी है कि वे भारतीय जनता वो मनसाने 
छंग से छूटे । 


सक्षेप में, इन समझौतों से भारत के भाथिक हितों की रक्षा नहीं होगी, 
* बल्कि भारतीय जनता वी जेब काठ कर विदेशी पूजीपतियों की यैलियों भरी 
जायेगी । 


इसके अछावा, इन समझौतों के जरिये चूंकि अमरीकी कम्पनियों को 
भारतीय कानूनों से बरी कर दिया गया है, इसलिये, स्पष्ट है कि विदेशी पूजी 
की आकर्षित करने के नाम पर, वास्तव में, उनके द्वारा भारत की स्वाधीनता 
की जकड़ा जा रद्द है । 


भारत में अमरीकी पूंजी की हाल की अबुियों 


तेल कम्पनियों के साथ हुए समझौते, दूसरे क्षेत्रों में हुए समझोतों से 
भेलग और सबसे निराली कोई चीज नहीं हे। ३ जनवरी, १५७२ की 
हे योर्क टाइम्स ने समाचार छापा था कि भारत मे “6 सविष्य मं 
जो थी विदेशी पूजी जायेगी, वह यही शक्ल अख्तियार करेंगी।” 

उग्रता है कि निकट भविष्य में बहुत वह़े पैमाने पर अमरीडी एज 
भारत मे प्रवेश करने वाली है। राष्ट्रपति दूमन के कार्यकम के चौथे उत्र में 


इसका इशारा क्रिया गया था । और अमरीकी सस्थाओं के साथ-साथ भारत के 
बड़े पूंजीपति और ऊँचे सरकारी अफसर भी इसी की कोशिश कर रहे हैं । 


३ नवम्बर, १५०१ को पांच सप्ताह तक अमरीका का दौरा करने के 
बाद सेठ घनश्यामदास बिड़ला ने सुझाव पेश किया था क्रि एक भारत-अमरीकी 
विकास कार्पोरेशन बनाया जाय जिसमें दोनों देशों के पूंजीपति और सरकारी 
अफसर रहें और जो अमरीका और ब्राजील के मौजूदा सयुक्त सगठन के ढंग 
पर ही काम करे। इस कार्पोरेशन को बिड़ला जी भारत की आधिक व्यवस्थ 
का भाग्यविधाता बनाना चाहते थे । हि 


२९ जनवरी, १५५२ को राजदूत बी आर सेन ने व्यापार एवं उद्योग 
की सुदूर पूर्व-अमरीका समिति ( फार ईस्ट-अमरीका काउसिल ऑफ कौमसे 
एण्ड इन्डस्ट्री ) के सामने बोलते हुए कहा था कि भारत में दो प्रकार की पूँजी 
लगाने से अमरीकी पूजीपतियों का फायदा हो सकता है। 


“४ उन्होंने भारत में अमरीकी पूजी छगाने का पहला ढंग यह बत्ताया 
कि विभिन्न भारतीय उद्योगों को बल पहुँचाने के लिये कम्पनियाँ वनायी 
जायें जिनमें अमरीकी कम्पनियाँ शरीक हों अमरीकी पूंजीया तो 

..  मकद रुपये की शकल में या सामान के रूप में आये और भारत सरकार 
भी उसमे शरीक हो ताकि विदेशी कम्पनियाँ नयी कम्पनी की साख पर 
विद्वास कर सके । 


“ साथ ही उन्होंने जोर दिया कि पूजी लगाने वाली एक ऐसी संयुक्त 
कम्पनी बनायी जाय जिसमें अमरीफा और भारत दोनों देशों की प्राइवेट 
पूजी झुछू से क्रश ७० ३० के अनुपात में शरीक हो । ” ( * न्यू यौर्क 
टाइम्स, ३० जनवरी, १९७२ ) 


भारतीय पूजीपतियों ओर सरकारी अधिकारियों ने जो निमत्रण दिया था 
उसका अमरीका वी ओर मे स्वागत हुआ। २० फरवरी, १५५४ को वम्बई मे 
इंडियन मर्चेन्टस चेम्बर के सामने बोलते हुए अमरीकी राजदूत, चेस्टर वाऊल्स 
ने सयुक्त भारत अमरीढो कम्पनियों का स्वागत झस्या । 
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“ मि० बाऊल्स ने कहा कि यह एक बड़ी शुभ बात होगी यदि 
अमरीकी तथा भारतीय कम्पनियों पारस्परिक हित के लिये साम्नेदारी में 
काम करने लगें। ऐसा होने से, कुछ हद तक, भारत की सामान तथा 
विदेशी पूंजी की सरह्त ज़रूरत हल हो जायगी। मि० वाऊल्स ने वताया 
कि जल्द ही दिल्ली के उनके अफसरों में एक व्यक्ति अछूग से इस वात 
फी सभावनाओं का पता लगाने के लिये नियुक्त किया जायगा और एक 


अफ़सर वाशिग्टन में भी इसी काम के लिये रहेगा।” (* हिन्दू ,! 
२६ फरवरी, १९५०६ ) 


लगता है कि भारत तथा अमरीका के बडे पूंजीपतियों के बीच 
“ अनेतिक विवाह ” कराने के लिये-पुरोहिती का काम दोनों देशों की सरकारों 
ने अपने जिम्मे ले लिया है । लड़ाई के ज़माने में जो सयुक्त कम्पनियों बनी थीं, 
उनसे इन नयी समिली-जुली कम्पनियों का अधिक घातक प्रभाव पढ़ने वाला है। 
कारण कि एक्क तो ये कम्पनियाँ भारत सरकार की आर्थिक नीति में अनेक 
परिवर्तन होने और विदेशी पूंजी को अनेक छविधाएँ दिये जाने के बाद खुलने 
. बाली हैं, दूसरे, दोनों ओर की सरकारें सक्रिय रूप से उनमें भाग लेने वाली 
हैं । इन मिलो-जुली कम्पनियों से हमारे देश में नये विदेशी निहित स्वार्थ पेदा 
हो जायेंगे जो भारतीय खरीदारों की जेब काट कर अपनी यैलियों भरा 
करेंगे । उनसे भारत के बड़े पूजीपतियों की ताक्तत और बढ जायगी और 
छोटे पूजीपतियों का व्यवसाय में टिकना मुश्क्रिठ वनता जायगा। उनसे देश 
की आर्थिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण भागों पर विदेशियों का प्रभुत्व कायम 
दो जायगा, जिसक्रे कारण वाद में भी भारत किसी नयी दिशा में आर्थिक 
विकास न कर सकेगा , पडित नेहरू ने द्वाल में कहा था कि बर्लमान पीढ़ी 
के भाग्य में तो केवल जी-तोड़ कर मेहनत करना ही लिखा है। परन्तु क्या 
उन्होंने कभी यह सी सोचा कि इस मेहनत से अगली पीढी के लिये केवल नये 
चधरनों और नयी जजीरों की ही रचना दो रही है । 
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छठा अध्याय 


भारत को अमरीकी मदद 


पूजी के अलावा, भारत के बढ़े अफसर और बड़े पूंजीपति अन्य मदद के 
लिये सी अमरीका का मुँह जोह रहे हैं | वे समझते हैं कि अमरीकी मदद पे 
भारत की आर्थिक्र समस्याओं को हल करने में बड़ी आसानी द्वो जायेगी । 
जितनी और जिस तरह की मदद की वे आशा लगा रहे हैं, उससे लगता है 
कि वे भारत के आगे के विकास के लिये अमरीका की मदद पर ही अधिक 
निर्भर करते हैं । कोलम्बो योजना में अगले ६ साल में ८०५ करोढ़ रुपये 
की रकम विदेशों से छेने की बात थी । सरकार की राष्ट्रीय योजना समिति ने 
पाच साल में ६७२ करोड़ रुपये की मदद लेने की बात सोची है। दिसम्बर 
१५४५ में जो भारत-अमरीका सम्मेलन हुआ था, उसमें बिद॒ला के पत्र 
इस्टन इकोनोमिस्ट के सम्पादक ई डा कौस्टा साहब ने अगले चार साल 
तक प्रति वर्ष २०० करोड़ रुपये अमरीका से मदद के रूप में लेने का सुझाव 
रखा था। अत इस बात पर विचार करना बहुत आवश्यक है कि अमरीकी 
मदद से भारत को कितना लाभ या नुकसान हुआ है | 


२८ फरवरी १५४० को ( उस वक्त तक _भारत ने सरकारी तौर पर 
मदद नहीं मांगी थी ) राष्ट्रपति ट्रमन ने ऐलान किया था 


“ सरकार के अफसर कई ब्रार यह बात साफ कर चुके है और में 
उसे फिर दुद्दराता हें कि हम भारत की आर्थिक विकास की योजनाओं 
मे ऐसे सभी उचित उपायों से मदद करने को तैयार हैं जिनसे दोनों 
देशों का और ससार का भला हो । ” (“न्यू यौक टाइम्स, ? १ मार्च १५४७) 


० अगस्त, १९४८ को जब राजदृत सर वेनेगल रामाराव ने अपना 
आंवकार-पत्र पेश जिया तो राष्ट्रपति ने फिर इन शब्दों को दोहराया । 
पट 


अमरीका की सरकार से भारत और पाकिस्तान को अभी तक जो मदद 
मिली है, उसे नीचे लिखे शीर्षकों में वॉटा जा सकता है '* 


(१) विश्व बैंक से लिये गये क्र्जे, 

(० ) ट्रमन के चौथे सूत्र के अन्तर्गत मिलने वाली सद्दायता, 
(३) सकट-कालीन अन्न सहायता, 

(४ ) पारस्परिक सद्दायता कानून के अन्तर्गत मिलनेवाली मदद । 


विश्व बैंक के कर्ज 


विश्व वेंक से मिलनेवाले कर्ज़ों को शायद अमरीकी मदद्‌ मे शामिल 
करना उचित नहीं है । परन्तु, सभी जानते हैं कि विश्व बैंक के अधिकतर 
हिस्से क्षमरीका के हाथ में हैँ और उसने कजे भी अधिकतर अमरीकी 
पूजीपतियों से ही ले रखा है । विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा कोई अमरीकी ही 


रहता है और बिना अमरीका की मदद के विश्व बैंक से किसी को करों नहीं 
मिल सकता ॥ 


अभी तक विश्व बैंक से भारत को ६२० लाख डालर कज्ञ मिले 
हैं.। पहला कज्ञो १८ अगस्त, १५४५९ को रेल के इजिन खरीदने के लिये 
मिला था, जिसकी रक़म ३४० लाख डालर थी। दूसरा क्ज़ों सितम्बर, 
१५४५, से ट्रेंक्टर खरीदने के लिये मिला था जिसकी रकम १०० लाख 
डालर थी। ये ट्रेक्टर काँस के जैगल साफ़ करके नयी ज्रमीन तोढने के 
छिये चाहिये थे। और तीसरा कज्ञो १८ अप्रैल, १९०० को बोक़ारो-कोनार 
विजली स्टेशन के लिये मिला था जिसकी रकम १८५ लाख डालर होती थी। 


२७ मार्च, १५०२ को विश्व बैक ने पाकिस्तान के लिये अपने पहले 


क़र्ज़े फा ऐलान किया | उसे २७० लाख डालर का क़र्ज रेल के इजिन और 
दूसरा सामान खरीदने के लिये दिया गया । 


पहले इन कर्ज़ो के बारे मे चन्द मोटी-मोटी बातों पर गौर कीजिये । 


पहली बात यद है कि इन कर्जों पर भारत को ४ प्रतिशत की दर पर 
सूद देना पढ़ता है जिसे किसी माने में भी सस्ती दर नहीं कहा जा सकता। 
पाकिस्तान को ८; ४ की दर पर सूद देना पढ़ता है । 
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दूसरे, विस बैंक में भारत की जितनी पूँजी लगी हुई है--अथात 
४,००० लाख डालर--उसे देखते हुए ये करे वहुत बढ़े नहीं हैँ । इस पूंजी 
में से भारत ८०० लाख डालर की रक्तम विश्व बेंक को दे भी चुका है। 
पाक्रिस्तान का हिस्सा मारत का एक चौथाई है । 


तीसरे, ये कर्ज अमरीका के अन्दर खर्च होने के लिये हैं। रेल के 
इंजिन और ट्रैक्टर अमरीका में ही खरीदे गये । बोकारो-कोनार विजली स्टेशन 
की योजना तैयार करने और उसे बनाने आदि का ठेका कुलजियान 
कार्पेरेशन नामक एक अमरीकी कम्पनी को दिया गया। इस प्रकार कर्म देकर 
विश्व बैंक, वास्तव में, अमरीकी माल की बिक्री बढा रहा था। 


बैंक अमरीकी हित में चलता है, इसका एक सबूत यह है कि उसने 
कॉस हटाने की योजना को चुना। भारत सरकार का केन्द्रीय ट्रैक्टर विभाग पहले 
से ही कस हटाने का काम कर रहा था। परन्तु बैंक ने उसे कज्ो उसी वक्त 
दिया जब कि मेजर कौनसे नामक एक अमरीकी नागरिक उस विभाग की 
भमु्ष वनाया गया । यह कज्ञों १८० ड्रैक्टर खरीदने कें लिये था। कर्ज़ां मिलने 
फे बाद मेजर कौन्नसे उस विभाग से अलग हो गये और योजना की देखरेख 
करने के लिये बैक ने उन्हें अपना सलाहकार इजीनियर, नियुक्त कर लिया । इसी 
बीच विभ्षाग मे छुछ और अमरीकी नौकर रख लिये गये। 


चौथे, ये क़र्जे केवल यातायात और खेती में सुधार करने के लिये 
हैं । ध्यान रहे कि अमरीकी सरकार के विभिन्न विभागों की भी यही राय 
है कि भारत को अपने विकास की योजना बनाते हुए इन्हीं दो विभागों 
पर खास ज्ोर देना चाहिये । इन कर्जों में से एक भी ऐसा नहीं है जिससे 
भारत के औद्योगीकरण में मदद मिलती हो । इसके पहले कई हिन्दुस्तानी 
पूजीपति नग्रे उद्योग खोलने के लिये बैंक से उधार मांग चुके हैं । परन्ठु बैंक 
ने किसी की न घनी। उल्टे, उसने भारत सरकार को यह सलाह दी कि 
उसे रेल के इजिन बनाने के पचढ़े मे न पड़ना चाहिये। विश्व बैंक के 
अध्यक्ष मि० यूजीन ब्लैक ने न्यू यौक मे २३ अक्तूबर, १९४५ को बोलते 
हुए पहले क़त्न के बारे में यह फरमाया 


” सक्लेप में, हमारे सलाहकार ने हमसे जोरदार सिफारिश की है कि 
समरीका और कनाडा से लगभग, ६५० रेल के इंजिन और दूसरे 
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पुजे सगाने के लिये बैंक को कज्ों देना चाहिये। १८ अगरत को 
जो पहला कर बैंक ने भारत को दिया, उसका यही उद्देश्य था। यह 
क्जों ३४० लाख डालर का या ,, । 


४ ( भारत ) सरकार ने बैंक के सामने रेल के .जिन बनाने की 
भी एक योजना रखी थी । 


“ हमारे सलाहकार ने इसका सख्त विरोब क्रिया .. 


पाचवीं बात यह है कि ये कर्ज उसी वक्त मिले हैं अब अमरीका की 
ति में परिवर्तन हुआ है। जब तक भारत सरकार मे अमरीकी एजी की 
बुनियादी भ्रांग मान नहीं ली, तब तक उसे विश्व बैंक से भी बोर कज्ञी नहीं 
मिला । पहला कज्ञो पंडित नेहरू की अमरीका यात्रा के समय दिया गया। 
भारत सरकार को खुश करने के लिये अमरीका जो कोशिश कर रहा था, यह 
भी उसी का भाग था । आखिरी क़र्जा अग्रेल १५७० में दिया गया। 
पस वक्त तक भारत की चीन सम्बंधी नीति से अमरीका की नाराजगी छुछझ 
नहीं हुईं थी। हम क्रज्ञों का सम्बंध अमरीकी सरकार की नीति से जबरदस्ती 
“ नहीं बैठा रहे हैं । इसका सबूत चाहिये तो बैंक द्वारा आम तौर पर कर्ज दिये 
जाने के ढंग पर एक नज़र डाल जाइये। पोैंड और चेक्रोस्लोबाकिया को 
गो विल्कुल नहीं दिया गया। यूगोस्लाविया को क़र्ा मिला तो उस वक्त 
जेब अमरीकी सरकार खुलेआम टीटो सरकार की तारीफ करने ऊगी थी । 


अन्तिम बात यह दै कि विश्व बैंक से करे छेनेवालों को कुछ गैर- 
भाविक शर्तें भी माननी पढ़ती हैं। करे की रक्तम से जो सामान खरीदा 
जायगा, उसकी बैंक के लोग जौच करेंगे | यही नहीं, वे सारे द्विसार-क्रिताव 
भौर कांगज-पत्तर पर निगाह सखेंगे और चाहेंगे तो उनकी नकल उतार लेगे। 
४ लिये क््जों दिया गया हो, उस पूरी योजना की मी बैक के लोग देखरेख 
। यह तक कि इन शर्तों वी वजह से “व्रिटिश कोलोनियल डेवलेपमेन्ड 
कार्पोरेशन ने विश्व बैंक से कर्जा छेने ऐ ही इनकार फर दिया था। 
इसलिये, कोई आइचये नहीं यदि बैंक की नीतियों से लोगों में असतोप 
ईआ हो। भारतीय प्रतिनिधि सर रामास्वामी मुदालियर ने १६ फरवरी, 
25५ की संयुक्त राष्ट्र सघ की आर्थिक एवं सामाजिक काउतिल ऊी बैठक में 
विज्व बैंक की शिक्षयत करते हुए यह कहा था 


९.९ 


डर 
| 


“ बैंक-मालिको की आम विश्लेषता के मुकाबले में मैने इनसे ( यानी 
विश्व बैंक के मालिकों से--अनु०) थोड़ी अधिक सहानुभूति की, भोले 
अधिक उदारता की और थोड़ा कम तार्क्रिक होने की आशा की थी। 


ईरान के प्रतिनिधि खोसरोवानी ने सीधे-सांदे शब्दों में संयुक्त राष्ट्र सर 
की जेनरल असेम्बली के सामने २७ नवम्बर, १५०१ को कहां था 


“ विश्व बैंक सही माने में अमीरों का बैंक है, अमीरों द्वारा चलाया 
जाता है, अत स्वाभाविक रूप से अमीरों के हित में काम करता है। 


टूमन कार्यक्रम के चौथे सूत्र के मातहत मिलने वाली मदद 


भारत ने अमरीका के साथ चौथे सूज्न के समझौते पर २८ दिसम्बर 
१५५० को दस्तख्त किया और पाकिस्तान ने ९ फरवरी, १५८५ को। ईन 
समझौतों के मावहत भारत को १९ छाख डालर की मदद मिली और 
पाकिस्तान को ५ लाख डालर की | 


इन समझौतों में किसी विशेष योजना का जिक्र नहीं था, केवल मदद 
पानेवाले ढेश के कतेव्य उनमें बताये गये थे । 


भारत के साथ जो समझौता हुआ, उसमे कहा गया था कि चौथे सूत्र 
के कार्यक्रम में जो खर्च होगा, उसका “ एक उचित भाग ”” भारत के जिम्मे 
रहेगा और वह कार्यक्रम के “ विज्ञापन और प्रचार का पूरा प्रवध ” करेगा । 
“ उचित भाग ” में अमरीकी अधिकारियों के दफ्तरों का खर्च और उनके 
भारत के अन्दर आने-जाने का सर्च भी शामिल था । अमरीका से जो विशेषज्ञ 
इस कार्यक्रम के मातहत जायेगे, उन्हें वे सब विशेषाधिकार और राजदूतों 
जेंसी सुविधाएँ मिछेंगी जो स राष्ट्र सघ के विश्वेपज्ञों को मिलती हैं | भारत यदि 
और कसी देश से अथवा अन्तरराष्ट्रीय संगठनों से टेकनिकछ मदद मांगरेगा तो 
उसे इसझी पूरी इत्तिला अमरीका को देनी पड़ेगी । ज़ाहिर हे कि उस शर्त से 
भारत की स्वाधीनता को चोट पहुँचनी है । 

टसके बाद, अलग-अलग योजनाओं के बारे में समझते हुए भौर- 
हे दरनों विशेेयज्ञ भारत आने छगे। पहले बारह विशेपज्नों में 


वेशेपन्न थे, दो अमली भूगर्म-भाश्न के, एक बिजली ऋल खड़ी 
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की] 


जे 
परती के वि 


करने के, एक गंघक्र का तेज्ञाव बनाने के, एक जीव-जन्तु ( बायोलोजिकलू 

प्रोडक्ट ) के और एक सामाजिक शिक्षा के । भूगर्भ-शात्न के दो विशेषज्ञों भे 

मे एक, जॉन ए सत्र, इसके पहले क्यूवा में मेगनीज्ञ की खोज कर चुके 

थे। इस सूची को देखने से ही पता चल जाता है कि अमरीकी मदद का जोर 

उद्योग-घंधों पर नहीं, बल्कि खेती पर और सैनिक दृष्टि से आवश्यक खनिज 
गा पदार्थों पर है । 


प्रइन है कि क्‍या कार्यक्रम के चौथे सूत्र की मदद ऐसी है कि इतना 
्चे केरके और ऐसी शर्ते मान कर सी हम उसे पाने की कोशिश करें १ 
शाम बहुत सन्देह है। अमरीकी विशेषज्ञों को वडी ऊँची-ऊँची तनखाहें 
और प्रोदे के देने पडते हैं। और उनमे से अधिकतर भारतीय श्जीनियरों 
ता वैज्ञानिकों से अधिक योग्यता नही रखते । 


. हों, अमरीफा को इस कार्यक्रम से ज्ञटर बहुत छाभ है। थोड़ा सा पैसा 
व करने के एवज् में उसके विशेषज्ञ भारत आकर स्वतत्रतापूर्वर हमारे देश 
के आर्थिक साधनों की जॉच-पड़ताल कर ले जायेगे। भारत की आधिक व्यवस्था 
“के कमन्नोर और मजबूत अर्गो की पूरी-पूरी इत्तिता अमरीका पहुँच जायगी। 
भरत यदि कोई योजना बनाता है तो वह बिना अमरीका की रज़ामन्दी के 
मल में नहीं आ सकती । यदि भारत दूसरी सरकारों से या अन्तरराष्ट्रीय सगठनों 
उठ बातचीत करता है, तो उसकी सूचना तत्काल अमरीका पहुँच जाती 
। इसके अतिरिक्त यह शक निराधार नही है कि “चौथे सूत्र ! के विशेषज्ञ 
कल मदद के अलावा कुछ और काम भी करते हे, वरना इस 
कार्यक्रम के बजट (हिसाब ) को गुप्त रखने की क्या वजह हो सकती है ? यह 
तल भी काफी शा पैदा करती है कि २४ जुलाई, १५०१ फो दोरेस द्ोम्न 
ने अमरीका की द्वाउस (प्रतिनिधि सभा ) की वेढेशिक सम्बत्न समिति के 
सामने, भारत में इस “चौथे सूत्र के विशेषज्ञ के रुप में अपने काम की जो 
रिपोटे दी थी, उसका एक भाग गुप्त रखा गया है। 


पैेकट-कालीन अच्र सहायता 


उैद्ध के बाद से ही भारत अमरीम से गेहूँ और दूसरा अनाज खरीदने पर 
करोड़ों ढाल्र खर्च कर चुका है । जब १५४५ में अन्न सम्बधी स्विति और 
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विगठी तो भारत सरकार ने अमरीका का मुँह जोहा। अगस्त में २८० लाल 
मन अमरीकी गेहूँ के लिये बातचीत झुरू हो गयी। _ 


अक्तूबर में अपनी अमरीका यात्रा के दौरान में प॑ नेहरू ने बार-बार 
इस बात का जिक्र किया कि भारत को अमरीका से गेहूँ की शक्ल में मदद 
मिलने की आशा है। २६ अक्तूवर को विदेश मंत्री एचीसन ने बताया कि 
कि अमरीकी विदेश विभाग और भारतीय सरकारी अकफ़सर भारतीय मेगनीज् 
और अवरक की अमरीकी गेहूँ से अदला-बदड़ी करने के बारे में बातचीत कर 
रहे हैं। नवम्बर के अन्त तक अमरीका का कमौडिटी केंडिट कार्पोरेशन 
भारतीय प्रतिनिधियों से सौदेवाज्ी के बारे में खीचतान ही करता रद्दा। ९८ 
दिसम्बर को, मजबूर द्ोकर भारत को बातचीत तोड देनी पड़ी क्योंकि समझौते 
की को$ आशा नज़र नहीं आदी थी । 


बातचीत क्यों टूट गयी ? क्या इसलिये कि अमरीका में गेहूँ की कमी 
थी ? नहीं । अमरीकी सरकार के गोदाम गेहूँ से फटे पढ़ रहे थे ।- भरना 
को जमा करने और लाने-हेजाने पर ही अमरीकी सरकार को ९,३७,००९ 
डालर प्रति दिन खर्च करना पड़ रहा था। भारतीय समाचार पत्रों ने बताया 
कि बातचीत असल में इसलिये हटी कि अमरीका कुछ ऐसी शर्तों पर 
अड्डा हुआ था जिनका अनाज के सौदे से कोई सम्बंध न था। उधर पंडित 
मेहरू यह अच्छी तरह समझते थे कि बहुत से भारत-वासियों के मन में 
उनवी अमरीका यात्रा के उद्देश्य के बारे में काफी शक्र है और वे कोई ऐसा 
समझौता नहीं करना चाहते थे जिससे इन सन्देहों को आधार मिलता दो | 


१९०० में अन्न की स्थिति और विगड़ती गयी और जून तथा अक्वूबनर 
मे अमरीका के आर्थिक सहयोग व्यवस्था ( माशछ योजना का सचालन करने 
वाला विभाग ) के जरिये भारत सरकार ने कुछ मोटा अनाज खरीदा । 


नयस्व॒र में, साग्त सरकार इस नतीजे पर पहुँची कि उसके पास इतने 
डालर नहीं टै कि वह अपनी ज़सरत भर का अनाज अमरीका के बाजारों झ 
गरीद सकेगी | इसलिये, उसने गैर-सरकारी तौर पर पता लगाया कि अमरीकी 
में उप्े क्र मिल सकेगा या नही । १५ दिसम्बर को श्रीमती पडित नें सरकारी 
तौर पर अमरीरी वैंदेशिक विभाग से ७. करोड़ ६० छाख मन अनाज कर 
के रुप में माया। टस वक्त अमरीका के पास ६८ करोद मन फ्रालतू गेहूँ था। 
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जनवरी यों ही बीत गयी और अमरीकी सरकार ने भारत के अनुरोध पर 
कोई कारेवाई नहीं की। उल्ठे, वैदेशिक विभाग से इस प्रकार के सक्रेत मिलने 
लगे ओर अमरीकी पार्लमेंट के कई टूमन-समर्थक सदस्य इस तरह के बयान 
-- देने लगे कि जब तक भारत अपनों वैढेशिक नीति नहीं बदलेगा, और चीन 
के खिलाफ अमरीका का समर्थन नहीं करेगा, तब तक उसे गेहूँ भी नहीं 
मिलेगा । जब बहुत सी थार्मिक सस्थाओं और उदारवादी संगठनों ने शोर 
मचाया और मानवता के नाम पर फौरन गेहूँ ढेने की माग की और इसके 
परिणामस्वरूप पालोमेंट के चौबीस सदस्यों ने इस सम्बंध में एक बिल पेश 
करने का निश्चय किया, तब कहीं जाकर अमरीकी सरकार ने अपने द्वाथ-पैर 
हिलाये। १३ फरवरी को द्रमन ने पालमेंट को एक सन्देश भेज कर सारत को 
क़्े देने का प्रस्ताव रखा। 


इसके बाद भी तरह-तरह की तिकड़मों और टालमटूल के द्वारा बिल 
लटका रद्दा और पाल्मेंट दूसरे मामलों मे लगी रही। पर्दे के पीछे भारत 
पर विभिन्न प्रकार की हार्ते मानने के लिये दबाव पड़ता रहा। हफ्तों 
तक अमरीकी पालोमेंट भारत की नीति पर विचार करती रही, मानों यह 
देश उसके आधीन हो । भारत के अनुरोव करने ऊे पूरे ६ महीने के बाद 
१५ जून को क्ज्ञों मजूर हुआ । और यदि इस बीच सोवियत रूस और चीन 
भारत को गेह्टें देना झुरू न कर देते तो शायद इसमें अमी और देर लगती । 
१५ जून को राष्ट्रपति ट्रमन ने ऐलान किया कि अन्न सहायता का कानून 
/ ज़रूरत के वक्त भारतीय जनता की सहायता फरने की अमरीकी जनता की 
हार्दिक एवं स्वयस्कृर्त इच्छा को प्रकट करता है । ” कम से कम अमरीकी 
सरकार में ऐसी इच्छा कभी नहीं दिखाई पढ़ी थी ! 


अमरीकी राजनीतिक नेताओं के द्वा्थों भारत का जिस प्रकार वार-घार 
अपमान हुआ, जिस तरह उस पर तरह-तरद्द के दवाव डाले गये, उसके विस्तार 
में यहां जाने की ज़हरत नहीं है । परन्तु गेह के कर्ज के बारे में, अन्त में जो 
समझौता हुआ उस पर तफ़्सील से विचार करना बहुत जहरी है, फ़्योंकि 
उसके बारे में कई गलतफ़्दमियोँ फैली हुईं हे । 


पहले, यद्द साक् हो जाना चाहिये कि अमरीका से हम सत्र गेद्ट नहीं 
मिला। वहीं से आने वाले अनाज का काफी बढ़ा भाग ज्वार का था | अनाज दी 
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पहली किस्त में (जो कुछ के आधे के बराबर यानी २ करोड़ <० लाख 
मन थी ) गेहूँ १ करोड़ ८४ लाख ८० हज़ार मन था, ज्वार ७० लाख मन, 
मक्का १९ छाख ६० हज़ार मन और चावरू ५ छाख ६० हजार मन | 


दूसरे, अनाज का भाव महँगा था । ४ अक्तूबर, १९७१ को भारतीर्य 
लोमेंट में सर चिन्तामन देशमुख ने बताया कि अमरीकी गेहूं का भाव 
भारत में आकर २३ रुपय्रे मन पड़ा, जब कि राशर्निंग वाले इलाकों में वह 
१७ या १८ झुपये मन के साव पर बेचा गया | खुद-अमरीका में जिस भाव पर 
गेहूं बिक रहा था, वह भी इससे बहुत कम था। १५५०-५१ में अमरीकी किसानों 
ने गेहू ७३२ ५२ डालर फ्री टन के भाव पर और ज्वार ४२ ४० डालर फौ 
टन के भाव पर बेचा था। सबसे अच्छे गेहूँ का वाज्ञार भाव भी तिर्फ 
८८ ४८ डालर फी टन था। परन्तु भारत से क्या दास वसूले गये १ गेहू 
के लिये १०० डालर फ्री टन, ज्वार के लिये ६१ डालर फ्री. टन, मक्का के 
लिय्रे ८० डालर फ्री टन और चावल के लिये २४० डालर फी टन । 


तीसरे, यह अनाज हमें मुफ्त मदद के रूप में या दान की तरह 
नहीं मिला था। भारत ने कज़ो मागा था, कज्जो ही उसे मिला । अनाज को 
यहा लाने का पूरा खचों सी भारत ने दिया। और क्र की पूरी रक्तम को 
उसने २० साल के अन्दर अदा कर देने का वायदा किया | ढाई क्री सदी 
की दर पर सूद देना भी उसने स्वीकार क्रिया । 


ऐसी हालत में इसे मदद केसे कहा जाता है, यह ज़रा मुश्किल से 
समझ में आने वाली वात है । यह मदद नहीं, व्यापार का एक साधारण सौदा 
था। परन्तु दुनिया भर में प्रचार किया गया कि दयाल अमरीका ने भूखे 
भारत की मदद के वास्ते अनाज दिया है और उसकी आइ़ में हिन्दुस्तान 
पर तरह-तरह की शर्ते थोप दी गयीं। शुह में ये शर्ते उस वक्त पेश की गयी 
थीं जब ट्ूमन ने कर्णे की जगद् भेंट के रुप में अनाज देने का प्रस्ताव रखा 
था। भारत ने भेट के रुप में गेद्र लेना स्वीकार न किया और अन्त में अनाज 
कर्ये के नप में ही मिला, पर झातें ज्यों की त्यों कायम रहीं । 


अमरीकी पार्लमेंट ने जो कानून इस सम्बंध मे बनाया, उसकी दूसरी 
शत से कहा गया था हि ऊर्ज फे एफ हिस्से के एवच में भारत सेनिक दृष्टि से 
कावपर कच्चा मार और लनित पदार्थ अमरीका को डेगा। इस शर्ते के 
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विरुद्ध बहुत शोर मचने के बावजूद भारत सरकार ने इस शर्ते को स्वीकार 
कर ही लिया। 


अमरीरी क्रानून में इस बात का जिक्र नहीं था कि भारत के अन्दर 

अनाज का वितरण अमरीकी देखरेख में होगा। फिर भी इस काम के 

लिये नयी दिल्ली में एक अमरीकी महक्मा खुल गया और उसके अफसरों को 
- राजदतों जैसे अधिकार दे दिये गये । 


शर्ते थी कि कम से कम आवा अनाज अमरीडी जहाजों में छाद कर 
लाया जायगा। सान फ्रापिस्क्रों के मछाहों की यूनियन के सुखपत्र “ डिस्पैचर ?” 
ने जुलाई १९०१ में बताया कि जह्याज्ी कम्पनियों के मालिकों ने, यद्यपि वे 
सरफारी नहाज्ों का इस्तेमाल कर रहे थे, अवाज ढोने का किराया साढें १० 
डालर फो टन से वढा कर २५ डालर फी टन कर दिया। इस प्रकार आधे 
अनाज के लिये किराये में १ करोड़ ४५ लछाख डालर की बढती हो गयी। 
वास्तव में, भारत को इससे कहीं ज़्यादा रक्तम देनी पड़ी क्योंकि अधिकतर 
अनाज अमरीकी जहाज़ों में ही लाया गया । 


पूरे कामून में एक ही शर्ते ऐसी थी जिसे मदद समझा जा सकता वा। 
७ थीं धारा के अनुसार अमरीकी वेदेशिक विभाग को इस बात की इजाजत दी 
गयी थी कि कर्ज पर जो सूद्‌ आये उसमें से वह ५० लास डालर तक भारत 
पे विद्यार्थियों, शिक्षकों और साहित्य की अद्ला-बदली पर' खर्च कर सकता है। 
पर कोन से विद्यार्थी और शिक्षक इस अदलाअदली में आय्थेंगे-जायेंगे, इसका 
फैसला करने मे भारत का कोई हाय नहीं रहेगा। 
भारत और अमरीका दोनों ही देशों के सरकारी अधिकारियों का कहना 
यथा कि इस कर के साथ कोई राजनीतिक शर्ते नहीं जुडी थी। परन्तु, सभी 
जानते हैं कि सितम्बर, १५०१ में जब भारत ने जापानी सथि के अमरीकी 
मेसविदे पर दस्तखत फकरते से इनकार किया, तो अनाज का आना यक्कायक 
घीमा पढ़ गया था, और वह फिर उसी समय झुरू हुआ जब भारत ने 
तेल कम्पनियों से उपरोक्त समझौते कर लिये थे और पारस्परिक सद्दायता 
कानून के मातहत मदद लेना मजूर कर लिया था। और जायद यद्द वात भी 
मतेलय से खाली नहीं हे कि भारत और अमरीका का पलटा सैनिक समजौता 
मात्र ३९७१ में हुआ था जय अनाज के ऊर्से ही बातचीत चल रही थी । 


ब्ण्जु 


राजनीतिक झर्तों का और भी प्रत्यक्ष सबूत अमरीकी पालमेंट 
( प्रतिनिधि सभा ) की वैदेशिक समिति के सामने दिये गये बयानों में मिलता 
है। २४ छुलाई, १५५१ को उस समिति की बैठक में उसके अध्यक्ष 
तथा वैदेशिक विभाग के सह्दायक मत्री मिं जौज मधी में नीचे लिखा 
चातालाप हुआ 


चेयरमन रिचरूस “ मि० मघी, इस सवाल का अभी तक की 
बातचीत से फोई सीधा सम्बब नहीं है, पर क्या आप बता सकते हैँ 
हैं कि यह गेहूं वाला मामला होने के बाद से मि० नेहरू क्या करते 
रहे हैं 

मि० मघी “ चेयरमैन साहव, हाल में मि० नेहरू ने कई ऐसे 
वयान दिये हैँ जिनको यह समिति हमारे दृष्टिकोण से काफ़ी सतोष-अरद 
पायग्रेगी ! 


“ गत «८ जुलाई को प्रि० नेहरु मे एक भाषण दिया था। मै अपने 
साथ उसकी नकल छेता आया हूँ । शायद आप उसका एक द्विस्स 
सुनना पसन्द करेंगे £ इसका सम्बंध कम्युनिज्म से है । 


चेयरमैन र्चिदंस : “क्या पूरा भापण आप नहीं सुनाना 
चाहते ह १ 


घम्रि० मघी “नहीं। सिर्फ एक दविस्सा जिसमें उन्होंने कम्युनिज्म 


के बारे से अपना रुख साफ किया है । में समझता हैं आप उसे उनना 
पसन्द करेंगे । 


चेयरमन “ अच्छा, सुनाइये ! 
मि० मघी “ मि० नेहरू ने कट्दा दे 
/ ऊम्युनिज्ञ्म का बहुवों पर इसलिये प्रभाव पढ़ता है कि वह 
महुप्य की सबसे ज़ररी आवदइयरुताओं को पूरा करने और 
उसडो रक्षा करने का वायदा करता है। पर हम देव चुके हेँ 
कि कामुनिज्य के सावन्याव सथर्ष, हिंसा और तानाशझ्ाही जाती 
दे आर उसमें व्यक्ति को कुचछ दिया जाता दै । प्रश्न यह है कि 
क्य हम जनवादी स्वतनताओं की वलछि दिये बिना आर्थिक 
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श्रक्षा और उन्नति की व्यवस्था कर सकते हैं? कोई कारण 
नहीं है कि हम ऐसा न कर सकें, यद्ञपि मार्ग कठिन जहर हो 
सकता है । 


“ इसी हिस्से का सबसे अधिक महत्व है । 


वेयरमैन." और अभी तक वह कम्युनिज्म के बारे में जो कुछ 
कद्दते आये हैं, उसके यद्द बिल्कुल विपरीत है । है न * 


मि. मघी “” बिल्कुल सही हुजूर । ? 
अत स्पष्ट है कि यद्द कर्ज़ा मदद नहीं था और उसके साथ अनेक शर्ते 
लगी हुई थीं । 


पारत्परिक सहायता कानूच के मातहत मिलनेवाली मदद 


भारत को सबसे हाल में पारस्परिक सहायता क़ानून के मातहत मदद 
मिली है। इसकी इजाञत अमरीकी पालोमेन्ट ने अक्तूबर १५५१ में दी थी। 
५ जनवरी, १९५७२ को इसके सम्बंध सें दोनों देशों के वीच एक समझौता 
हुआ । उसके अनुसार भारत को ५ करोड़ डालर (या २० करोड़ रुपये ) 
मिले । पाकिस्तान के साथ समझौता २ फरवरी को हुआ, और उसे १ करोड़ 
डालर प्ले । इसके अलावा, अमरीकी सरकार ने टेकनिकल विशेषज्ञों का खा 
बदाइत करना मंजूर किया। दोनों सरकारों ने कुछ समय पहले “चौथे सूत्र 
के बारे में जो आम समझौता किया था, यह समझौता उसी के मातहृतत था । 
पारस्परिक सह्यायता क्वानून के अन्तर्गत अमरीका जो रकम खतरे करता है, 
उसका दूसवा भाग क़र्ज़ा होता है और वाकी मदद । 

« भैंदद लेनेवाला देश जिम्मेदारी लेता है कि अमरीका जितने डालर 
खचे करेगा, कम से कम उसके वरवार वह अपने देश यी मुद्रा इस योजना 
पर खर्चेगा । दोनों देशों दी रकर्मों को मिला कर एक कोप कायम द्ोगा, 
जिसकी व्यवस्था दोनों मुल्कों के प्रतिनिधि मिल कर करेंगे। आम समझौते 
के अलावा, प्रत्येक कार्यक्रम के छ्थि अलग-अलग समझौते करने पऱेंगे । 

* ७ जनवरी वो राजदूत चेस्टर बाऊल्स ने ऐलान गया कि इस सम्बद 

में भारत के साथ जो आम समझौता हुआ है, उसमे कोई राजनीतिक 

शत्त जुड़ी हुई नहीं हैं। पडित नेहरू ने भी यही ऊद्दा। अस्त बाजार 
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विशेष अधिकार भी लोगों के दिलों में शक पैदा करेंगे । इन कर्मचारियों 
का राजनीतिक मामलों से कोई सम्बंध नहीं होगा और इसलिये उन्हें 
राजदूतों जैसे विशेष अविक्रार देना उचित नहीं मालूम पढ़ता | साधारण 
तौर पर, ऐसे लोगों की, जिनका सम्बब केवल आर्थिक मामलों से है, 
देश के साधारण कानूनों से पूरी सुरक्षा हो जाती है। समझौते की 
भूमिक्रा की प्रष्ठभूमि मे जिसका हम ऊपर ज़िक्र कर चुके है, यह विशेष 
अधिकार विशेष महत्व धारण कर छेते हैं। अत समझौते की अन्तिम 
रूप से स्वीकार करने के पहले भारत सरकार को इन दो बातों के मतरूब 
पर अच्छी तरह गौर कर लेना चाहिये। ” ( ८ जनवरी, १००२ ) 
पतन्निका ने भारत-अमरीका समझौते के मसविदे को देस कर अपनी 
यह टिप्पणी लिखी थी। परन्तु पारस्परिक झरक्षा क्रानून की धाराओं का शायद 
उसे विस्तृत ज्ञान नहीं था। घारा ५२५९ में साफ साक्र लिखा है 
“ यदि राष्ट्रपति पाते हैँ कि क्रिसी राष्ट्र को मदद देना, 
(क) अमरीका के राष्ट्रीय हितों अथवा सुरक्षा के अनुकूल नहीं है या 
| इस कानून की नीति एवं उद्देश्यों से मेल नही स्ाता, या 
ं (ख) सयुक्त राष्ट्र सत्र की सुरक्षा समिति ( सिक्योरिटी काउसिल ) 
हि के किसी फैसले के खिलाफ जाता है, या 
(ग) इस सिद्धान्त के खिलाफ जाता है कि जिस राष्ट्र के खिलाफ 
सुरक्षा समिति या जनररूू असेम्बली ने आक्रमण फरने या 
शान्ति को भंग करने या इसकी वमकी देने के कारण फारवाई 
करने की सिफारिश की हो, उसकी सहायता सयुक्त राष्ट्र सघ के 
सदर्स्थों को नहीं करनी चादिये, 
तो वह इस कानून के मातहत दी जाने वाली सदद्‌ को पूरी तौर पर, 
या आशिक रुप से बन्द कर ठेगे | ” 
मतलप यह कि अगर भारत, मिसाल के लि 
फी सदद करता है जिससे अमरीका खुश नहीं 
दो ज्ञायगी । 
अत प० नेहरू या राजद्त वाऊल्स वी तरह जो लोग केबल भाग्त 
“अमरीका समझौते की शर्तों यो देखते हे और पारम्परिक्त सुरक्षा कानून की 
रण९ 


चीन या किसी ऐसे देश 


लेये, 
है, तो अमरीदडी मदद बर्नद 


शर्तों का जिक्र तक नहीं करते, वे असलियत पर पदों डालने को कोशिश करते 


हैँ । अमरीकी मदद का वास्तविक रूप समझने के लिये इस कानून को 
समझना होगा। 


इस परस्पर सुरक्षा क्वानून का जन्म जनवरी १९५१ में हुआ था जब 
राष्ट्रपति ट्रमन ने एक सन्देश में अमरीका ढी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्यक्रम 
के चौथे ,घृन्न की व्याख्या की थी । इसका समर्थन करनेवाले न्यू रिपब्लिक 
नामक एक पत्र मे इस सन्देश के बारे में टिप्पणी करते हुए राष्ट्रपति को 
सम्बोधित करके यह लिखा था है 


“,,,आपके सलाहकारों ने आपको सलाह दी कि आप कांग्रेस 
( अमरीडी पालोमैंट ) में घुसे हुए अपने विरोधियों को खुश करने के 
लिये कार्यक्रम के चौथे सूत्र को फौजी वर्दी पहना दीजिये । आपने उनकी 
सलाह मान छी। ” ( १० माचे, १९५२ ) 


इसके परिणाम स्वरूप कार्यक्रम के चौथे सूत्र को ट्रुमन-सिद्धान्त, माशल 
योजना और अटलान्टिक समझौते के साथ नत्थी कर दिया गया और सबको 
मिला कर जो खिचड़ी तैयार हुई उसका नाम पास्परिक झुरक्षा कार्यक्रम रखें 
गया । सेनिक और आर्थिक सद्दायता में अब तक जो भेद किया जाता था, वह 
खतम हो गया। भारत जैसे देशों के लिये आर्थिक सहायता का प्रस्ताव पेश 
करते हुए राष्ट्रपति ट्रमन ने उसे सैनिक दृष्टि से आवश्यक बताया। «४ भरें, 
१९६०१ को, अमरीकी पालोमेंट के नाम एक सन्देश में उन्होंने कहा 


“ एशिया, दक्षिणी अमरीका और अफ्रीका फे पिछड़े, हुए देशों में 
सैनिक दृष्टि से ऐसे आवश्यक कच्चे माल और खनिज पदार्थ मिलते हैं जो 
स्वतत्र ससार वी सुरक्षा और आर्थिक स्वास्थ के लिये अत्यन्त आवदयक्क 
हूं। इन वस्तुओं का उत्पादन बढना चाहिये । उसके लिये कर्जी की 
और विकास सम्बंधी सद्दायता की आवश्यकता है । ” 
एशियाई देशों के ल्यि आर्थिक सहायता का विगेष रूप से जिक करते 

हुए उन्होंने कद्दा - 

४“ स्वास्थ रक्षा की व्यवस्था, सेती, यातायात, और छचना के 
सावनों वो सुधारने और प्राह्मतिक साधनों के विक्रास में सहायता देने 


२६० 


के लिये आवश्यक सामान तथा टेकनिकल विशेषज्ञों को ( इन देशों में ) 
मेजने के लिये इन रुपयों का इस्तेमाल किया जायगा। ”” 


आपने देखा, इसमें उद्योग-धंधों का कहीं जिक्र नहीं है। सारा जोर 
यातायात, सूचना विभाग, और सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कच्चे माल तथा 
खनिज पदार्थों पर है। पारस्परिक सुरक्षा कानून के विषय में प्रतिनिधि सभा 
की विदेश सम्बधी समिति में जो गवाहियों हुई, उनमे इस बात पर 
बार-बार जोर दिया गया 


विदेश मत्री, डीन एचीसन  “ जापान से लेकर अफगा- 
निस्तान तक जो अध-चन्द्राकार इत्त बनता है, उसमें लगभग ७० करोड़ 
मनुष्य रहते हैं, यानी दुनिया के हर दस अदमियों में से करीब तीन 
स्री-पुरुष इस इलाक़े में बसते हैं ।, . . 


/ पन्तु स्वतंत्र ससार की सुरक्षा पर गोर करते हुए इस इलाके का 
जो भारी महत्व हो जाता है, वह केवल उसकी बड़ी आबादी के कारण 
नहीं है । इस क्षेत्र में जो मद्ृत्वपूण कच्चा माल और खनिज पदार्थ 
चहुतायत से पाया जाता है वह स्वतंत्र ससार के उत्पादन को जारी रसने 
के लिये अत्यन्त आवश्यक है, जैसे टिन, रबर, जूट, पेट्रोल इत्यादि ।”? 


पोल होफमिैल ( माशल योजना के भूतपूर्व व्यवस्थापक ) 
४ वतेमान परिस्थितियों में, सैनिक सहायता और आर्थिक सह्दायता को 
चुनियादी तौर पर एक समझना चाहिये .। 


“ सहायता के दोनों प्रकार एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैँ कि 
उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। वास्तव मे, दोनों का मप तो 
आर्थिक है, परन्तु मुख्य उद्देश्य दोनों फा सेनिक है। एक प्रकार की 
सहायता में अधिकतर अमरीका में बना फौजी सामान भेजा जाता हे, 
दूसरे प्रकार की सहायता में ऐसी वस्तुएँ भेजी जाती दे जिनमें स्वय 
सहायता पाने वाले देशों के अन्दर ज़्यादा फौजी नामान तैयार हो 
सके । 7 

सद्दायक्र विडेश मत्री, जोजे म्थी “ दक्षिणी एथेया के लिये 
इमारा कार्यक्रम, इस क्षेत्र की कुछ आवश्यकताओं रो देसते ह़ए कम 

ट्श्र्‌ 


है, परन्तु उससे छाभ बहुत होगा और स्वतंत्र ससार-की ताक़त बढाने 
तथा हमारी अपनी घुरक्षा को मज़बूत करने में उससे बहुत मदद 
मिलेगी । 


“ दक्षिणी एशिया के १०५,००,००० वे मील के इलाक़े में करीव ४+ 
करोड़ आदमी रहते है और काली मिचे से लेकर मैंगनीज तक अनेक 
महत्वपूर्ण वस्तुएँ इस इलाके में पायी जाती हैं।... 


“ दक्षिणी एशिया के देशों में से तीन अभी द्वाल में आज्ञांद ई९ हँ 
और सभी ढेशों की सरकारें गैर-कम्पुनिस्ट हैं। एशियाई कम्युनिज्म के 
वढाव को रोकने के लिये गर-कम्थुनिस्ट राजनीतिक सस्थाओं का अवाप 
विकास अत्यन्त आवश्यक है। राजनीतिक दृष्टि से घुटढ घनने के लिये 
ये देश स्वतत्न ससार से सहायता पाने की आशा रखते हैं। 
राजनीति में इन देद्ों ने कम्युनिज्म का खुछमखुला विरोध करके और 
कम्युनिस्ट कार्रवाइयों के खिलाफ सख्त कारबाई करके इस बात का सईते 
दे दिया है कि वे कम्युनिज़्म के खतरे से भली भाँति परिचित हैं ।..* 


“ अमरीऊा के लिये उसके ( भारत के ) कच्चे मार्लो का क्या महल 
है, यह इस बात से प्रकठ हो जाता है कि १९७० में अमरीकी मे 
जितना मैगनीज़ बाहर से आया था, उसका ३६७ प्रतिशत भाग, 
अवरक का ८७ ४ प्रतिशत भाग, कायनाइट का ५५ ३ प्रतिशत भाग, 
और जूट का ८२ ० प्रतिशत भाग भारत से आया था । 

“ भारत मे दुरुभ कन्चे मालों के उत्पादन ' और निर्यात को बढाने 
के वास्ते भूगर्म जॉच कराने के लिये ठेकनिकल सद्दायता दी जे 
सकती दे «« 

“ पाक्स्तान का अधिकतर क्रोमाइट अमरीका चला आता है ।*- 


४ पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम के मातह्त जो आर्थिक सद्वायता 
पाक्स्तिन वो दी जायगी, उसमें सबसे अधिक जोर खेती का ढंग 
मुपारने पर दिया जायगा । 

“ ट्स क्रार्यक्र्म में तेज्ञी से सत्के बनाने के आधुनिक उपायों को 
प्रचलित करमे का जाम भी था सकता है। भूगर्भी जाच से पाकिस्तान 
गे अउने सायनों का ज्ञान प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलेगी ।- «“ 


श्र 


५ माशल योजना के व्यवस्थापक्र, विलियम फौस्टर ने कहा कि इस 
कार्यक्रम का उद्देश्य सैनिक दृष्टि से आवश्यक कच्चे मालों का उत्पादन 
बढाना है और उसमें “ अत्येक कोशिश की जायगी कि श्राइवेट पूंजी और 
व्यक्तिगत उद्योग को अधिक से अविक बढावा और प्रोत्साहन मिले | *” 


हिन्दुस्तान और पाकिस्तान ने फौजी मदद लेने से इनकार कर विया, 
क्योंकि अमरीकी सरकार मदद की शक्ल में ज्ञो फौजी सामान उन्हें दे रही 
थी, वह उनके किसी काम का न था। इसलिये इन देशों को केवल आर्थिक 
मदद देने का निश्चय किया गया । 


भारत-अमरीका समझौते पर हस्ताक्षर द्वोने के समय भारत के विदेश 
विभाग ने एक बयान में बताया कि अमरीका से आनेवाली मदद का अधिकतर 
भाग खेती की योजनाओं पर खर्च क्रिया जायगा । 
इस सबसे, यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम 
का बुनियादी उद्देश्य सैनिक दृष्टि से आवश्यक कच्चे मालों का उत्पादन बढाना 
है, और इसलिये, भारत-अमरीका समझौते की भूमिका में “भारत के 
नियोजित आर्थिक विकास ”” की जो वात कही गयी है, वह कोई अर्थ नहीं 
रखती । 
यही नद्ीं। २४ जुलाई, १५०१ को मि मथी ने प्रतिनिधि सभा की 
विदेश विभाग समिति के सामने उन योजनाओं के बारे मे एक बयान दिया 
था जो विदेश विभाग भारत में प्रारम्भ करना चाहता या। भारत की 
भन्द्रूनी परिस्थिति पर खूब विस्तार से विचार प्रकट करने के बाद उन्होंने 
पहले खेती, मछली मारने, और भूगर्भी जाँच डी योजनाओं की तफसील बतायी 
और फिर कहा 
/“ इन योजनाओं के अलावा, जिनका मेने अमी वर्णन किया, कुछ 
और योजनाएँ भी हैँ जिनके वारे में मे आपको बताना पसन्द उरेंगा । 
“ इसके आगे की वातचीत लिखी नहीं गयी। ” 
( पारस्परिक सुरक्षा क्रामून प्रतिनिधि सभा की विदेश विभाग 
समिति के सामने दी गयी गवादियाँ, प्रष्ट १००३ ) 
पाऊिस्तान के सम्बच में मि० सथी ने जो बयान दिया, उप्के अन्त में 
भी यहों नोट दिया हुआ है । 


धर श्श्दरे 


प्रइन बहुत साधारण सा यह है कि यदि इस कार्यक्रम का सम्बंध केवल 
आयिक सहायता से है, तो फिर मि० मघी की योजनाओं को इस तरह छिपाने 
बी कया जह्रत थी ? यह गुपचुप क्या बातचीत द्वो गयी £ उसे लिखा क्यो न 
ने गया? वे ऐसी कौन सी योजनाएँ हैं जिन्हें अमरीकी सरकार अपने यहाँ की 
जनता तक से छिपा कर रखना चाहती है? और जिनके बल पर मि मधी के 
नीचे लिखा यह दावा करने का साहस हुआ 


“ हमारा विचार है कि इस छोटे से कार्यक्रम से ... तथ्स्थता को उठ 
भावना को दूर करने में मदद मिलेगी जो दुर्भाग्य से अमी ते 
( भारत में ) फैली हुई है । ” 
१५ जनवरी, १९०२ को राजदूत वाऊल्स ने ऐलान क्रिया कि भारतें 
८ निश्चित स्प से स्वतम राष्ट्रों के साथ है।”” इसके ठीक दो सप्ताह पहले 
भारत पारस्परिक सुरक्षा सहायता वाले समझौते पर हस्ताक्षर कर खुका था। 


7्श्छ 


सातवां अध्याय 


भारत की अर्थ-व्यवस्था से अमरीका को छाभ 


भारत की मौजूदा अयथै-व्यवस्था में अमरीका को बढ़ी दिलचस्पी है 
क्योंकि उससे उसे भारी छाभ होता है। भारत के व्यापार में अमरीका ने 
पमुख स्थान प्राप्त कर लिया है और भारत में लगी हुईं अमरीकी पूजी बड़ी 
तेजी से बढ रही है।। भारत सरकार अधिकाधिक अमरीकी मदद पर निभेर 
दोती जा रही है और इसलिये उसकी आर्थिक नीति पर अमरीका गहरा प्रभाव 
डाल सकता है। 


अग्नेज्ञों ने भारत पर दौ सो वर्ष तक राज किया, परन्तु अमरीका मिफ़े 
तीन साल की कोशिशों में उनकी बरावरी करने का दावा करने लगा है। मिसाल 
के लिये १९४८ में भारत और पाकिस्तान में जो अग्रेज़ी पूजी लगी हुई थी, 
उसका जोड़ ३१ करोड़ ९० लाख पौण्ड होता था। अमरीका ने कर्ज और मदद 
के रूप में तीन साल के अन्दर कुल १३ करोड़ ५० लास पौण्ड की पूजी भारत 
और पाकिस्तान भेज दी है। 


भारत में रवर की ट्यूब और टायर बनाने वाली दो कैक्टरियाँ हैँ । 
उनमें से एक अमरीकी है। यहा तेल साफ करनेवाले तीन काराने सलने वाले 
है। उनमे से दो अमरीकी होंगे। इसके अलावा जूट, लाख, पुर्जे जोड़ कर 
भोटर खड़ी करने, कैसिकल, रेयॉन, भेगनीज्ञ, रेडियो, दवाइयों आदि के 
उद्योगों और वैसे तथा बीमा कम्पनियों में मी अमरीकियों का हाथ दै। 
हिन्दुस्तान के प्रत्येक गाव में उनका आर्थिक प्रभाव महसूस छिया जा सकता है। 

अमरीफा के साथ भारत के आजकल जेप्े आर्थिक सम्बब हे, उनसे 
भारत के हितों को घक्य लगता है और अमरीफा को मोटे मुनाफे दोते है । 

१९५४९ में भारत, पाक्स्तान, बमो और ला मे अमरीकी रूम्पनियों की 
५ करोढ़ डालर की पूजी लगी हुई थी। उम्र पर उन्होंने 4 छरोः ६० लागस् 


त्र्७ 


का मुनाफा कमाया । इस रकम में अमरीकी बीमा कम्पनियों के मुनाफे शामिल 
नहीं है ओर न उन मुनाफों को इसमें जोडा गया है जो फिर से व्यवसाय में 
लगा विये गये । 


१९४९ के बाद से भारत और पाकिस्तान में अमरीका ने बहुत सी भौर 
पूर्जी लगायी है। तेल साफ़ करनेवाके दो कारखानों में ही ७ करोड डालर 
की पूजी छलगनेवाली है । 


भारत में लगी हुई अमरीकी पूजी क्रा हिसाब करते समय द्में उस 
पूजी का भी भ्यान रखना होगा जो अप्रत्यक्ष ढंग से, ब्रिटिश, और किसी कदर 
कनाडा की कम्पनियों के ज़रिये यहा ऊंगी है। ब्रिटेन की बहुत सी कम्पनियों में 
अमभरीकियों के दिस्से हैं--विशेष कर उन बड़ी कम्पनियों में जो विदेशों में पूजी 
लगाने की सामथ्ये रखती हें । अत ब्रिटिश कम्पनियों को द्विन्दुस्तान में लगी 
हुई पृजी से, भारतीय व्यापार से और सामान लाने-लेजाने वाले जद्दाओं से 
जो मुनाफा होता है, उसका एक भाग अमरीका के द्विसाब' में गिना जाना 
चाहिये । यदि ब्रिटिश क्षार्थिक्र व्यवस्था के इन अगों पर अमरीका का २०/८ 
'नियनण मान लिया जाय तो अग्रेज्ञ कम्पनियों के जरिये अमरीका को द्वोने 
वाला मुनाफा ३० फरोड़ रुपये साल का बैठता है । 


इसके अतिरिक्त भारत के साथ व्यापार करके भी अमरीका खूब कमाता 
है। आज प्रू्जीवादी दुनिया में अमरीका का बोलवाला है. । बहुत सी वस्तुओं 
का व्यापार तो पूरी तरह उसकी मुझ्ठी में है । इसलिये, अपनी विशेष स्थिति से 
फायदा उठा कर वह अपने यहाँ आने वाली चीज़ों के दाम कम और दूसरे 
| को जाने बाली चीज़ों के दाम ज़्यादा लगा सकता है । सयुक्त राष्ट्र सघ ने 
टाल में पिछड़े हुए देशों के आयात और निर्यात के दामों का अध्ययन किया 
था। उससे पता चला कि ये देश अमरीका और ब्रिटेन को जो माल भेजते 
८, उनक एवन्न श्र उन्हें १६०७ में १९१३ की तुलना में चहत कम दाम 
नि? । अनुमान जिया जाता है कवि इस तरह इन ठेशों को २० करोड़ से 
लेइर ३० करोंढ डालर तक का वार्पिक नुकसान हो रहा है ! इस स्थिति 
का भारत पर जया प्रभाव पड़ता है, जरा अब यह ठेखिये । 


| 


"र दाम दिये। परन्तु १९४८ मे ही, न्यू यौर्क मे अखवारी कागज्ञ का दाम 
४ 4८ डालर फी सौ पौण्ड या । 


१९४८-४९ से भारत ने अमरीका से ७,२०,००० पौण्ड पैकिंग करने 
के कांगज्ञ १,५२,००० डालर मे ख़रीदा, यानी हमने २१ डालर फी १०० 
पौण्ड की दर से दाम दिये । १९४८ में न्यू यौर्क में पैकरिग के कागज का भाव 
६ ७१ डालर फी सौ पौण्ड था। 


.. %४८-४९ में भारत ने २७,४०८ टन टीन ५३,२६,००० डालर 
भें, यानी २०० डालर फी उन के भाव पर खरीदा । १५४८ में टीन का अमरीका 
भ क्या भाव था, यह इसमे ज्ञात नहीं है, परन्तु १९८७ में उसका भाव 
१4५ डालर और १९५४९ में १५० डालर फी टन था । 


इसलिये, बहुत कमर करते हुए भी यदि हम यह अनुमान लगाये कि 
अत्तरीका ने भारत से आने वाली चीजों के एवज मे ३० प्रतिशत कम दाम 
दिये और भारत जाने वाली चीज़ों के एवज्र में ३० प्रतिशत ज्यादा दाम लिगरे, 
तो १९५० के २०० करोड़ रुपये के भारत-अमरीका व्यापार पर फेवल 
इस मद से ही अमरीका को होनेवाला मुनाफा ६० करोड रुपये वेठता है । 


इसके अछावा, अमरीका पश्चिमी जमेनी, जापान आदि देशों के 
जरिये भी भारत से मुनाफ़ा कमाता है, क्योंकि इन देशों की अर्थ-व्यवस्था 
पर उसका निय्रत्रण है। फिर, सारत से आने वाले माल पर और भारत 
को जाने वाढे माल पर अमरीका में जो छुगी रूगनी है, उससे भी काफी 
कमाई होती है। मिसाल के लिये, १५७६ में भारत ने अमरीका को जो माल 
भेजा, उस पर हमें १,३१, ४६,००० डालर चुगी के रूप मे देने पड़े थे । 


हमारे देश मे लगी हुई अमरीरी पूजी से होने वाले मुनाफे तथा 
न्यापार से होने वाले लाभ के अलावा दूसरे विभिन्न टगसे भी अमरीका 
काली कमाता है--.जैसे वीमे की फीस, जहाजों का ज्िया, फि-मों का किराया, 
रायन्टी, तनखाएँ, कर का सूद इत्यादि | विदशों री यात्रा, जहाजं या क्रिया 
भर बीमे को फीस छी मद में भारत यो ३६०६ में २८३ लाप रपये और 
वै९४७ से ४०४ छाख दुपये अमरीझा जो देने पढ़ें थे। थे रिझ्त थक के 
साक्टे हर 


लिन 
लक 
ऐश] 


इसलिये, मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि अमरीका को भारत 
से १ अरब रुपये का वार्पिक मुनाफ़ा होतो है।। इसे शोषण न कहा 
जाय तो और क्या कहा जाय * साम्राज्यवादी शोषण भर कैसा द्वोता है * 


अत यदि अमरीका को भारत में अपने स्वार्थों की रक्षा करने की इतनी 
फिक्र है तो आश्चय क्‍या है परन्तु भारत फो इस सम्बंध से सरासर 
नुकसान ही नुक्तसान है। कारण कि सारत के अमरीका से दबने का कोई 
कारण नहीं है। यदि भारत को अमरीका के कारखानों के बने-माल की ज़रूरत 
है, तो अमरीका को भी हमारे कच्चे माल की आवश्यकता है। जैसा कि 
उद्योग मत्री डॉ० स्यामाप्रसाद मुकर्जी ने ऊटी सम्मेलन मे कहा था 


“ सौदा करने की ताकत हम में भी है। यदि हमें उनसे मशीने 
चाहिये तो उन्हे हमारे जूट, हमारे रवर, हमारे टिन, हमारे टंगस्टेन, 
और दूसरी ऐसी अनेक वस्तुओं की सख्त ज़रूरत है जिनके बिना उनके 
कारणाने नहीं चल सऊते। ” ( ' हिन्दू,” ६ जून, १५४८ ) 


परन्तु इस सौदा करने की ताक़त से भारत सरकार ने और भारतीय 
प्रजीपतियों ने फोई काम न लिया। इसके बावजूद उन्होंने अमरीका के आधीन 
दोफर रहना स्वीकार किया, और अब तो वे रोज्ञ नये बंधरनों का स्वागत कर 
रहे हैं। ऐसा करते समय, जब उन्हें और कोई तके नहीं मिलता है, तो वे कहते 
हू कि सोवियत संघ ने सी नो शुरू में विदेशी सहायता स्वीकार की थी और 
चीन ने सोवियत से मदद ली है । थोड़ा सता विचार करने पर तुरन्त पता चल 
जायगा कि उन्होंने स्तिनी गलत मिसाल ढ़ढी है । 


सोवियत रुस ने झुरू में कुछ विदेशी विश्ेेपज्ञ बुलाये ज़रूर थे, परन्तु 
बाद में पता चदा कि उनमें से बहत से अपना काम करने के बजाय विदेशी 
सरझाएों डी तरफ से जासूसी फ्िया करते थे। सोवियत के अनुभव से यदि 
टुड सिद्ध होता है तो सिफ्रे थही कि साम्राज्ययादी ठेझशों से विशेषज्ञ घुलाना 
जान-पूत् कर खावरा मोल खेना है। और सोवियत ने विदेशी पूंजी क्रितनी 


८ 


यी शी ? १६२६-२७ में सोवियत में लगी हुई विदेशी पूजी कुछ औद्योगिक 


छाल 
पृराए को जेपा 4५ प्रतिगत होती थी। और भारत सरकार पंच-वर्षीय 
ज्र्ज्ज्टद ००, बा 


योजन जे ल्यि ही हगशग ४० प्रतिशत पूरी विदेशों से मगाना चाहनी दे । 


दर 
ल्थ 


+ 


अब चीन और सोवियत सघ के समझौते की लौजिये, जिस पर १४ 

फरवरी, १९०० को हस्ताक्षर हुए थे। इसके मुताविक सोवियत सध, चीन 

३० करोड़ डालर कर्ज देगा। इस समझौते में तफसील के साथ लिखा 

गया है कि सोवियत सघ क्या-क्या मशीनें और दूसरा सामान चौन को देगा 

और चौन उनके एवज्ञ में क्या चीजें सप्लाई करेया। उसमे न कोई राजनीतिक 

_ शर्ते है, और न “ देखरेख ” की किसी प्रकार की व्यवस्था का सिंक् है। 
सूद की दर केवल १ प्रतिशत है। 


२७ सार्च, १५५० को चीन और सोवियत संघ के बीच जो समझौता 
हुआ, उसके मातहत तीन सथुक्त कम्पनियों बनायी गय्री हैँ जो प्िकियांग में 
तेल और बातु के उत्पादन का प्रवेव करेगी और दृचाई यातायात का प्रवध 
करेंगी । इन कम्पनियों मे दोनों देशों की बरावर-बरावर पूजी लगी हे, भौर 
व्यवस्था तथा मुनाफे में भी दोनों का बराबर का हिस्सा है। इस कम्पनियों 
को कोई विशेष अधिकार नहीं दिये गये है। जो कानव और नियम चीनी 
कम्पनियों पर लागू हैं, वे ही इन्हें भी मानने पढ़ते हैं । इन कम्पनियों के 

, जीवन की एक अवधि बाघ दी गयी है, उसके समाप्त होने पर चीन को 
अधिकार होगा कि बिना मुआवज्ञा दिये कम्पतियों पर अधिकार कर ले । यानी, 
उनके जरिये चीन में कोई स्थायी विदेशी स्वार्थ नहीं पैदा होता । 


इसलिये, जाहिर दै कि इन समझौतों की भारत-अमरीका समझौतों से 
तुलना नहों फ्री जा सकती। कुछ प्रभावशाली भारतीय फ़िर भी क्यों 
अमरीका के जाल को हमारे ठेश मे फैलाना चाहते है“ इसका कारण आनने के 
भारत-अमरीका सम्बधों के के पहलुओं पर विचार करना परेगा। यहां 

हम सिफे एक पहलू की तरफ इशारा करेगे । 
जनवरी, १५४० की बात है।उस वक्त डी पी एस लोकनाथन 
विदढ्ा के यहाँ नौकर थे। हें। लोकनावन ने अमरीकी परकार के सामने 
रड्ाई के बाद भारत को १ अरब डालर कर्ज देने शा खवाव सखा। विदा 
के पत्र इस्टन इकोनोमिस्ट के शब्दों मे, दक्दर पार हे, 
(सता चला कि “अमरीका से भारत को सी उसी थे यदि मो ् 
कस मिलेया तो उसके साथ बहत सी राजनीतिक धर्तें लगी हट ही 

उदाहरण के लिये, आदइवासन देना द्ोगा कि करो हेनेबए : 
५१९ 
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बटर 
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राजनीतिक शाति रहेगी और क़जा ऐसे उद्योग बनाने में नहीं ऊचे 
क्रिया जायेगा जो बाद में अमरीकी उद्योगों से प्रतियोगिता करें। 
दक्षेणी अमरीका के देशों में कर्जों के ज़रिये राजनीतिक मतलब साथ 
गया है, परन्तु यदि हम इस खतरे को अनदेखा कर दे, तो भी ये 
शर्ते कर्जो को मखोल बना देती हैं। इसलिये, अमरीकी सरकार तथा 
अमरीकी व्यापारियों के प्रतिनिधियों से बहुत विस्तार के साथ व्यक्तिगत 
तप से बातचीत करने के बाद डॉक्टर छोकनाथन इस नतीजे पर पहुँचे 


है कि भारत सरफार के लिये यह उचित न होगा कि वहं सीघे अमरीका 
से कजा मांगे । 


परन्तु, आज बिड़छा अमरीका से कज्ञों छेने के कट्टर समर्थक हैं और 
लोकनाथन, समुक्त राष्ट्र सघ के एशिया तथा छुदूर पूे के आर्थिक कमीशन 
( यूनेकाफे ) के कार्यवाहक मन्नी की हैसियत से उसका समर्थन कर रहे हैं । 


यहेँ मत-परिवतेन, वास्तव मे, भारत की राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थिति 
में कुछ बुनियादी परिवर्तनों का सूचक है । 


भारत के अधिऊत्तर पूजीपति तथा व्यापारी आज्ञा लगाये हुए थे कि 
स्वृततता मिलने के बाद उनके व्यवसाय और व्यापार फले-फृलेगे । इसीलिये 
नि राष्ट्रीय आन्दोलन का साथ दिया था । परन्तु, दूसरे वर्गों के कुछ और 
हित थे ( वे न फेवल साप्राज्यवादी णोपण का अन्त करना चाहते थे, बल्कि 
पूर्ीवादी झोपण की उम्मता को भी कमर करना चाहते थे । राष्ट्रीय आन्दोलन 


जज सायक्रम 


उ जायक्रम में कुछ ह॒द तक यह बात शामिल भी थी । 


पूंजीवाद के प्रति वह अधिक उदारता का बरताव करे और वामपक्षियों के 
साथ सख्ती से पेश आये। 


परिणाम-स्वरूप भारत में तीन पूंजीवादी गुटों का एक नया संयुक्त मोचो 
पेन गया। इनमें सबसे तातक़वर भारत में व्यवसाय करने वाली अग्रेज्ञ 
कम्पनियों थीं, जिनमें से कुछ का अमरीकी कम्पनियों से घनिष्ठ सम्बध था। 
“>उनके बाद भारतीय पूंजीपतियों का वह भाग आता था जो सख्या में कम पर 
प्रभाव में बहुत शक्तिशाली था और जिसने सदा अपने को राष्ट्रीय आन्दोलन 
से दूर रखा "या | तीसरा गुट राष्ट्रीय आन्दोलन के समर्थक पूजीपतियों 
में से सबसे प्रभावशाली लोगों का था जिन्होंने पिछके चन्द्‌ वर्षों में 
विदेशी पूजी से गठबंधन कर लिया था| ये छोग भी अब पहले दो गुटों के 
साथ मिल गये थे | इस त्रिगुट को सबसे वडा सहारा विदेशी पूजी का था । 
बहुत से क्षेत्रों में उनके द्वित और विदेशी एकाधिकारियों के हित मिलकर 
एक हो गये थे । 


इस त्रिगुट की प्रबल शक्ति का अनुमान लगाने के लिये इतना कह देना 
“ फाफो होगा कि भारत के सबसे बडे पूजीपति--घनश्याम दास विड्वला, जे 
जार डी टाटा, रामकृष्ण डालमिया, वालचन्द हीराचन्द, कस्तूर॒भाई छालभाई 
र अम्बालाल साराभाई--सब किसी न किसी रूप में विदेशी एक्राधिकारी 
पजीपतियों से बे हुए हैं । और जिन प्रमुख उद्योगो पर विदेशियों का सीधा 
प्रभुत्व नहीं है, वे सब इन्हीं लोगों के हाथ में हे । 
अत इस त्रिगुट के दवाव और असर के खिलाफ वहीं सरफार सडी 
रद सकती है जिसके रहनुमा सच्चे साम्राय्य-विरोधी द्वो। कांग्रेसी सरकार 
भे यह ताव न थी कि उनकी नाराज्ञगी मोल लेने की हिम्मत कर सके । वल्कि 
वह तो पूरी तरह उनकी मुद्ठी मे थी। जैसा कि प्रसिद्ध अर्थ-शासत्री एन सी 
सोचानी ने लिखा है 
“ व्यापारी वंगे और कारखानेदार, जाहिर है रद अमरीशियों 
के साथ है। अमरीकी पूजी स्सि क्षेत्र मे लगे -- हैसे छुठ प्रन्‍्नों पर 
भछे ही उनके कुछ मतभेद हों, पर ये तो आपसी बातचीत से दल हो 
जाने वाले सवाल है । सारत सरमार भी चूक्ति लधिज्त ( होर्णों के 
असर मे है, इसलिये वह भी इसी पक्ष के साथ ॥ । 
7२२ 


भारत के बड़े पूंजीपति, विदेशी पूजीपतियों की ओर झुक रहे हैं और 
उनका अपने देश की सरकार पर बढ़ा प्रभाव है--यह अमरीका वाले भी 


भी अच्छी तरह जानते थे । फिलिप्स टेलबोट नामक एक अमरीकी लेखक ने 
यह लिखा है ५ डर 


/ कट्वर दक्षिणपथी पटेल भी पूंजीपतियों का मिन्न है। एक बार एक 
अमरीकी कूटनीतिज्ञ को पटेल ने दावत पर बुलाया । चहँ करोड़पति 
घनश्याम दास विड़ला भी मौजूद थे । वह इस विपय पर बातचीत फरने 
को बहुत उत्सुक मातम पड़ते थे कि अमरीका के साथ भारत के कैसे 
आर्थिक सम्बेव हो सकते हैँ । अमरीकी कूटनीतिज्ञ ने बाद में किसी से 
कहा डस बातचीत के दौरान में मेरी समझ में नहीं आता था कि 
( भारतीय ) सरकार की ओर से कौन बोल रहा है, पटेल या बिड़ला |” 
(“दि रिपोर्टर ?, न्यू योर्क, १८ जुलाई, १५०० ) 


आठवां अध्याय 
अमरीका की वेदेशिक नीति और भारत 


' ७ दिसम्बर, १९४७ को राजदूत एफ ग्रेढी ने कहा या 


“भारत को विर्व सधर्ष में अपने साथ रखना हमारे लिये भारी 
महत्व रखता है । ” ( न्यू यौक हेरात्ड द्रिब्यून ) 


अमरीकी सरकार के रक्षा विभाग की राय में दो बडे कारण है जिनकी 
वजह से भारत ने हाल मे अमरीकी नेताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है 


/ हिन्दुस्तान का महत्व केवल इसी बात में नहीं है कि पाकिस्तान 
को मिला कर उसका क्षेत्रफल योरप के वरावर्‌ हो जाता है और उस+ी 
जांवादी बहुत बडी है, वल्कि इस वात में भी है कि अन्तरराष्ट्रीय 
मामलों में भारत जो रज लेता है, उसका दूसरे एथियाई राष्ट्रों के रुप 
पर घड़ा प्रभाव पड़ता है।” ( अमरीकी रत्ला विभाग फ्रे प्रकाशन 
भारत-पूवे की तीसरी शाक्ति” से। यह पुस्तिका सनिको 
की शिक्षा के लिये प्रकाशित की गयी है । ) 


भारत को अपनी तरफ करने की यह अमरीकी कोशिश कई बरस से 
चल रही है। १९४० में, जब अमरीका जाने वाले दिन्दुस्तानियों ऊँ सम्बंध 
में एक बिल पर अमरीफी काग्रेस ( पालामेंट ) में बहस चल गही थी, तो उसी 
तो १० अक्तृवर को प्रतिनिधि सभा के सदस्य नोआ गेसन ने कट्दा था 


“अपने दे के हितों को ध्यान मे रफते हुए, और यद्द समयते हुए 
कि अमरीका और रुस के बीच रस्सास्णी अब धझुन्द्रों रही 7, मे 
क्द्दता हैँ कि हम लोगों को टस बिल फा समर्वन एरना चाहिये । !! 
(* हिन्दू ', १९ अकक्‍्तृचर, १५०० ) 
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हाचल 


अत भारत के प्रति अमरीका की नीति का मुख्य आधार, सोवियत सप 
करे खिलाफ लड़ने के वास्ते एक मोचों बनाने की उसकी ससारव्यापी नीति 
है परन्तु युद्ध समाप्त होने के बाद अमरीका की नजरों में भारत का महल 
कुओमिन्ताग चीन और जापान के बराबर नहीं या । 


अमरीका को भारत में बहुत मुश्करिछों का सी सामना करना पडा । 
भारतीय जनता की साम्राज्य-विरोधी परम्परा बहुत पुरानी थी और वह 
अमरीका को सी यदि साम्राज्यवादी नहीं तो कम से कम साप्ताज्यवादियों का 
मित्र जहर समझती थी । 


१९ जनवरी, १५ “७ को राजदूत भासफभली ने भारत सम्बधी अमरीकी 
आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि इस वक्त उनका देश एक “ उम्र 
राष्ट्रवादी ” अवस्था से गुज़्र रहा है । जदों कहीं से भी उसे सहयलुभूति भौर 
सहायता मिलती है, वह उसका स्वागत करता है। इस प्रकार, आप 
भला साहय, वास्तव में इस वात की सफाई दे रहे थे कि दक्षिणी अध्रीका के 
संवाल पर सोवियत सघ ने भारत का जिस तरह साथ दिया ऐ, उसके करण 
भारतवाप्ची मम के प्रति कृतज्ञ बनते दिखाई देते है । 


इसलिये, इस जमाने में अमरीका की यह कोशिश भरी कि आर्थिक 

4, किक ५ 

और राजनीतिक दबाव ठाल कर जत्द से जल्द इस “ उद्र राष्ट्रवादी अवस्या | 
का अन्त फर दिया जाय ताकि भारत बराबर अमरीका का समर्थन करे । 


१५५४६ के शुरु में, अमरीझा ने भारत पर दबाव ठाछा कि बह 
खजेनीशिया तथा दूसरे औपनिवेशिक्र ढेशों की मदद करने में इतनी बुग्ती 
ने दियाये । 

३ एनयरी, १६४३ वो इठोनीशिया के सवाल पर एक अन्‍्तरशाप्ट्रीय 
गस्यान बहाने हुए, प मेहर में पश्चिमी योरप की सरकारों तथा अमरीका को 

जाजोचना को क्यीडि थे इच साधाज्यवादियों को मदद ऊर रहे थे । 


क्ती 
2 5 पर 
गटग का कता 


द्वीप समूह को जाने वाली माशैल सहायता तो बन्द कर दी गयी है, 
पर हालैण्ड को अभी तक यह मदद दी जा रही है । ” 


प नेहरू ने माग की कि डच सरकार फौरन अपनी फौर्जे इठोनीशिया 
से हटा ले और दुनिया की दूसरी सरकारें हारैण्ड को मद्द्‌ ढेना बन्द्‌ करें। 


अमरीका में इस वयान से बड़ी चिन्ता पेंदा हुईं। अमरीकी छेखफ़ 
लौरेंस के रोजिजर के शब्दों में 


४“ वाशिग्टन और लद॒न को चिन्ता थी कि ( नयी दिल्ली मे होने 
वाले सम्मेलन में ) बातचीत पता नहीं क्या रुख अग्तियार कर ले। 
मिसाल के लिय्रे, डर या कि कहीं यह सम्मेलन औपनिवेशिक शक्तियों 
फे खिलाफ प्रव के लोगों की भावनाओं को उकसाने का काम न करे, 
कहीं ऐसा न हो कि इस सम्मेलन में एक एशियाई मोर्चे की नीव पढ़ 
जाय, और पता नहीं दुनिया की राजनीति पर इसका क्या असर पडे | ढर 
था कि कहीं यह सम्मेलन सयुक्त राष्ट्र सघ की सुरक्षा समिति पर दवाव 
डाल कर उससे कोई ऐंसा काम कराने मे न सफल हो जाय जिसके 
लिये अमरीफा और ब्रिटेन तैयार नहीं हैं । यह भी खतरा था कि कढ्दीं 
फिलस्तीन जैसे दूसरे नाजुक सवाल भी न इस सम्मेलन में उठ आये । 
इन सब बातों को ध्यान मे रख कर अमरीका ने भारत पर काफी 
फऊूटनीतिक दबाव डाछा कि नयी दिल्ली का सम्मेलन जहा तक सम्भव दो, 
एक नरम रुख अपनाये और अधिक से अधिक सीमित ज्षेत्र में मम 
करे। ” (फॉर इस्टरन सरवे, ५ अक्तवर, १९४५, एृ८ ०३१ ) 


सम्मेलन का प्रचार इस टग से क्या गया था जिससे मालम पढ़े फि 
पह पूरे एशिया का सम्मेलन है। परन्तु, सोवियत प्रजातत्रों को या वियतनाम यो 
निमनण नहीं दिया गया था, यद्यपि नयी दिल्‍ली में होने वाले पहने एशियाई 
सम्मेलन में इन ठेचों ने भाग लिया था। दूसरी ओर आस्ट्रेल्या और 
न्यू चीलैण्ड को दावतनामा भेजा गया था। ८ जनवरी, १५४६ प्रो लन्‍्दन पे 
इकोनोमिस्ट ने इस बात पर सन्तोप प्रक्षद किया क्रि ४ पटित नेहरु मे 
जिन देझों को निमत्रण भेजा है, उस सूची में कई महत्यारू्ण देशों के नम 
गायद &ं। 7 


ही 


९ जनवरी को पढित नेहरू ने एक और बयान दिया। उसमें पश्चिमी 
सघ और माल योजना का कोई जिक्र न था और कहा गया था कि एशियाई 
सोचा बनाने का क्रिसी का कोई इरादा नहीं है। इसके दस रोज बाद, भारत 
सरफार के समाक्चार विभाग ने अपने ओठाचा दफ्तर से एक बयान निकाला। 
उसम यह लिखा या 


“ पाचवीं बात ब्रिटेन और अमरीका का रुख--झ्ुहू में इन दोनों 
देशों को जो घबराहट हुईं, उसका कारण यद्द डर था कि कहीं एशियाई 
देश इरा पहले सम्मेलन के वाद समान हितों के लिये मिल कर काम 
करना न सीख ले और इस तरह कहीं वे पश्चिमी शक्तियों की आधीनता 
से मुक्त न हो जायें। इन दोनों सरकारों से जो विचार-विनिमय हुओं, 
उससे अब उनकी सद्भावना प्राप्त हो गयी है । ” 


न्यू योके टाइम्स ने २९ जनवरी को लिखा 


“ बताया जाता है कि इस सम्मेलन में भारत में अमरीकी राजदूत, 
छीय हेण्डरसन बहुत महत्वपूर्ण भाग ले रहे है। ब्रिटेन की राय से 
मिं हेण्दरसन बड़ी द्ोशियारी से भारतीय प्रधान मत्री प॑ जवाहरलाल 
नेदह वो यह सलाह दे रहे हैं कि उन्हें अमरीका और ब्रिटेन की इस 
आशा का ध्यान रखना चाहिये कि सम्मेलन नरम रुख अपनायेगा और 
ऐसे झसले करेगा जिन पर सचमुच अमल किया जा सके । ” 
इस दवाय का पहला परिणाम यह हुआ कि इस सम्मेलन में इंडोनीशिया 


ऊे निया और फ्िसी सवाल पर विचार न हआ। लौरेंत़ रोजिजर ने अपनी 
पम्लऊ भारत आर अमरीका में डठिसा है 


गयी थी कि सम्मेलन में भाग छेने वाले देश आग फिर विचार-विनिमय 
करेंगे। यह वात भी महत्वपूर्ण थी क्रि किद्ी प्रस्ताव में यह सुझाव 
मी नहीं दिया गया था कि पश्चिमी राष्ट्रों को ह्ालेण्द की मदद नहीं 
करनी चाहिये । ” ( घृष्ठ ९५५ ) 


ज़ाहिर था क्वि भारत ने अमरीका के दवाव के सामने सिर झुका दिया 
या। रोजिजर के ही छब्दों मे 
“ आने वाले महीनों मे इंडोनीशिया के सवाल पर भारत ने 
खुलेआम बहुत कमर दबाव डाला। इस प्रइन पर जो सार्वजनिक 
चाद-विवाद चल रहा था, उसमें भारत अब अधिकाविक एष्टमूमि में 
ही रहना चाहता था। वास्तव में, नयी दिल्ली और वाशिग्टन ने भत्र 
जान लिया था कि ( पूर्वी ) द्वीप समृह के वोरे में उनके सोचने के 
तरीक्रों में बहुत कुछ साम्य है ।” ( पृष्ठ १०० ) 
विचार्सें का साम्य इडोनीशिया के प्रवव तक हीं सीसित थे था। यह उस 
सम्रय प्रकट हुआ जब भारत ने मई १९०९८ में व्रिटिश कौमनवेल्य मे रहने 
। को फैसला कर लिया । जैत्षा कि इस्टने इकोनोमिस्ट ने लिखा था 


“ क्रौमनवैल्थ सोवियत रूस के मुकावले मे अमरीका के ज्यादा नज्ञदीफऊ 
है । इसलिये कौमेनवेल्य में शामिल रहने का मंतलतर असल में यद्द 
होता दै कि हम अमरीका की ओर झुक रहे हे । इस राजनीतिक सचाई 
का परिणाम क्या होगा, यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिये । छोटे सवालों 
को छोड़ कर, हम राष्ट्र सघ में, या और की, कोट ऐसी नीति नहीं 
अपना सकते जो कौमनचेल्थ और अमरीका की नीति के विपरीत हो ।” 
( ३१ द्सिम्बर, १९४८ ) 


पं. नेहरू की अमराका यात्रा 
अमरीकी कठबुतली व्याग काई-शेक वी चौन में द्वार द्वोने के वाद 
अमरीझा की नक्षरों में भारत का महत्व एडआएक बंद गया। प्रातिद् पतकर 
चाल्टर लिपमेन ने जनवरी, १६८५ में ही ल्सिा था 
“ जाहिर है हरि राष्ट्रवादी चीन, टालेग्ट और म्राम ने बद ताम थे 
नहीं कि वे एमिया में वद भूमिस प्ररी तर सहज जिएदी दम उनमे 
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आशा करते थे। तो अब हमारे मददगार फ्ों से आयेगे? एशिया में 
अमरीकी नीति निश्चित करने के लिये हमें पदले इस बुनियादी समस्या 
को हल करना होगा। 


« मेरी राय में, बहत उचित होगा यदि चीन और इडोनीक्षिया मे 

अपनी पूरी नीति ते करने के लिये हम नेहरू से बातचीत शुह्द करें। 

( न्यू योके हेरादड ट्रिब्यून, १० जनवरी, १५४५ ) 

इसके कुछ सप्ताह वाद प० नेहरू को अमरीका बुलाया गया और, ११ 
अक्तूबर से ७ नवम्बर १९४५ तक उनका अमरीका में खूब स्वागत्त हुआ । चौनें 
में अमरीका की हार के बाद भारत का मद्॒त्व क्‍यों इतना बढ गया था, 
यह अमरीकी समाचार पत्रों की टिप्पणियों से स्पष्ट हो गया। ३० भगरते, 
१९४५९ को युनाइटेड प्रेस ऑफ अमरीका ने यह समाचार भेजा था * 


४ ऐसे कूटनीतिज्ञों की सख्या बढ रही है जो समझते हैँ कि एशिया 
में अमरीका की सफल वैंदेशिक नीति की कुजी भारत .« है। 


२० सितम्बर को ओोवरसीज्ञ न्यूज़ एजेंसी के सवाददाता मैल्करौल्म हौब्स 
ने यह लिखा 


“ अमरीकी वैदेशिक नीति के विकास का अगला क्षेत्र मारत होगा। 
ब्रिटेन के विदेश मत्नी बेबिन और अमरीका के विदेश मन्नी एचीसन की 
बातचीत में यह निश्चय किया गया 


“ भरत को यहाँ एक ऐसा अपूर्व अवसर समझा जाता दै जिससे 
लाभ उठाकर अप्तरीका एशिया में अपनी द्वार को जीत में घदल सकता 
है।” ( डेली कम्पास, २६ सितम्धर, १५४५९ ) 
अक्तूबर के शुरू में, सुदूर पूवे की समस्याओं के अमरीकी विशेषज्ञ 

क्षेत्रेन लैटीमूर ने लिखा और जो ५ अक्तूबर १५४५ को प्रकाशित हुआ 


/ चीनी कम्युनिस्टों ने सारे चीन की एक नयी सरकार बनाकर 
अपना काम शुरू कर दिया है। कह 
“ इस घटना का मुकाबला करने के लिये अमरीका ने भी अपनी 
कारवाई झुरू कर दी है। बह प्रतीक्षा नहीं करना चाहता । बड़े 
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जोरों से यह कोशिश होनेवाली है कि भारत--पाक्रिस्तान नहीं--अमरीका 
की विश्व नीति का एक मुख्य अग बन जाय । यह कोशिश या तो 
प्रधान मंत्री पं, जवाहरछाल नेहरू की अमरीका यात्रा के समय था 
उसके बाद आरम्म होगी ।” ( सन्‍डे कम्पास, न्यू यौर्क ) 


१६ अक्तृवर, १५४५ को न्यू योके टाइम्स ने यद्द लिखा 

” महीनों से, चीन मे ऋम्युनिस्ट फ़ौ७सें वढती आ रही है और 
वाशिग्टन की आशाएँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्र, भारत पर और 
उसे व्यक्ति--प्रवान मनत्नी, जवाहरलाल नेहरू--पर लगी हुई हैं जो 
उसकी नीति चिधोरित करता है | अमरीका को आज्ञा है कि भारत 
एशिया में प्रजातांत्रिक तत्वों का केन्द्र-विन्दु बन सकेगा। ... 


४ अमरीका फिर से पश्चिमी प्रभाव को शक्तिशाली बनाने और इस 
प्रकार सुदूर पूर्व में कम्युनिज़्म को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहा 
है। इस उदेश्य को सामने रख कर वाभिग्दन दक्षिग पूर्वी एणिया के 
अधिकतर देशों के गैर-सरकारी प्रतिनिधि, प्रधान मन्नी नेहरू का सहयोग 
भाप्त करने की चेष्टा कर रहा है।” 

२० अक्तूबर को सेनेटर ( अब अमरीका फे विदेश मत्नी 2 डलेस 
जौन फौस्टर मे न्यू यौऊ में एक महत्वपूण भाषण दिया जिम्की रिपोर्ट अगले 
रोज के न्यू यौक टाइम्स में इन शब्दों में प्रकाशित हुई 

“ यह सोचते हुए कि कहीं चीन में कम्युनिज्म के बिछाफ अमरीका 
की कोशिशों का गलत मतलब न लगाया जाय, ( सेनेटर ठलेस ने ) 
सुझाव दिया कि सुदूर पूर्व में कम्युनिस्टों के वढाव वो रोकने दी लड़ाई 
फा नेवृत्व इस क्षेत्र के उन लोगों को करना चाहिय्रे जिनके दित इस 
लड़ाई में दोँव पर लगे हुए है । 

“पमि उलेस ने (इस लड़ाई के ) नेतृत्व का एम मरने »े व्यि 
भारत के प्रधान भंजी प जवाहरलाल नेहम पा नाम इयावा है । 
प. नेहरू आजकल न्यू यौऊ आये हुए ह।” 

२६२ अवत्बर को न्यू यौक की झाथिक पत्रिझा विज्ञनल वीफ 


श्या 


“पं नेहरू गत सप्ताह ठीक उस समय बार्शिग्टन पहुँचे जब चीनी 
। कम्युनिस्ट कैस्टन फतह करने की तैयारी कर रहे थे। यह कोर 
आकस्मिक घटना नहीं थी। चीन मे राष्ट्रवादियों की अवध्ययम्भावी 
पराजय और उससे पैदा होने बाली, भारत के साथ अमरीका के 
घनिए्ठ सम्बंध स्थापित करने की आवश्यकता ने दमारे विदेश विभाग 
को प नेहरू की अमरीका यात्रा की व्यवस्था करने के लिये प्रेरित 
किया या। 
आगे इसी पत्रिका ने लिखा था क्रि नयी दिल्ली के कुछ हल्कों का 
“ कहना है कि यूरेशिया के ज़िनारे वाले देशों कौ--जिनमे त्रिठेन से लेकर 
इंडोनीशिया तक के सभी देश शामिल है---इस भूमि-खण्ड के “द्ृदयस्थल ' के 
थानी सोवियत सध के इर्द-गिरद वाले देशों के खिलाफ मिलऊर काम करनी 
चाहिये । इन क्षेत्रों की राय मे भारत का फाम हिन्द महा सागर की रक्षा करता 
है ।” इस समाचार पर इस पत्रिका ने शीर्षफ दिया था“ अमरीका चाहती 
है कि सोवियत सघ और चीन वाले हृदय स्थल के खिलाफ़ चारों ओर समुद्री 
देशों की घेरेबन्दी में भारत को शामिल करने के लिये नेहरू की मर्देद 
ली जाय । ”” 
२३ अक्तूबर को न्यू यो टाइम्स ने समाचार छापा 
“ अमरीका के कूटनीतिक क्षेत्रों का विचार है कि अन्त में भारत 
एक ऐसी अवस्था में पहुँच जायगा कि पूर्व और पर्चिम के संघर्ष में 
तटस्थ रहना उसके लिये असम्भव द्वो जायगा । और ऐसी अवस्था में 
भारत पश्चिमी जनतांनिक देशों का समर्थन करने का निईचय करेगा । 
अत वाशिंग्टन में भारत के साथ काफी राजनीतिक सहानुभूति और 
मि० नेहरू की अपने देश की समस्याओं को हल करने में मदद करने 
की इच्छा पायी जाती है। ”! 
२७ अक्तूबर वो मागरेट पाटन ने हेरालड द्विब्यून में लिखा 
“ जैसे-जैसे कम्युनिज्म चीन में जमता जाता है और दक्षिण पूर्वी 
एशिया के लिये उसका खतरा बढता जाता है, वैसे-बैसे पूवे में भारत 
जनतत्र के सबसे ह॒ढ स्तम्भ के रूप में सामने आता जाता है । - 
“ जनतांत्रिक देशों के वास्ते एशिया में अब जितने फ्रौजी भ्ठे 
बचे हैँ, उनमें सबसे वड़ा अट्टा बनने की शक्ति भारत में है । उसकी 
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जन-शक्ति अपार है। उसके पास कोयला, मैगनीज्ञ, लोहा, अवरक 
और कुछ पेट्रोल भी हैं । उसके पास ठुनिया का एक सबसे बड़ा इस्पात 
का कारखाना है। ? 


हू फौरचून नामक पत्रिक्रा के दिसम्बर, १५४५ के अऊ में, “ सुदूर पूवे 
और अमरीका की व्यापार एवं उद्योग समिति” के कार्यवाहक उपाध्यक्ष 
- मिल्डरेड हथून ने लिखा 


“ अधिकाधिक अमरीकी लोग भारत को एशिया में बढती हुई 
कम्युनिज्म की लहर को रोकने के सबसे मज्ञबूत केन्द्र के रुप से देखने 
लगे है । मिसाल के लिये, स्वय॑ मेरा विचार द्वे कि अब से पॉच साल फ्रे 
बाद या तो सुदूर पूर्व में अमरीका के हितों का कोई झक्तिशाली रक्षक 
नहीं रहेगा, या रहेगा तो वह भारत द्वोगा।” 


के दिसम्बर १९४५९ में नयी दिछी में जो भारत-अमरीका सम्मेलन हुआ, 
उसमें अमरीका के वैदेशिक नीति सब (फारेन पौलिसी एसोसिय्रेशन) की सदस्या 
चीरा मिचेल्स डीन ने अमरीका के नये इश्टिक्रोण की इस प्रकार व्याख्या की 


“ पुक्ध धार चीन से निराश हो जाने के बाद अमरीका भारत पी ओर 
बढती हुईं दिलचस्पी के साथ देखने रूगा। ब्रिटेन से स्वतनता प्राप्त 
करने के बाद से भारत में चूक्रि तुलनात्मक दृष्टि से राजनीतिक शान्ति 
रही है, इसलिये अमरीका परी नन्नरों में उसकी प्रतिष्ठा बहुत बंद गयी 
है । प॑ जवाहरलाल नेहरू और दूसरे भारतीय नेताओं की आवाज़ को 
अमरीका में बहुत ध्यान से सुना जाता है फ्योंक्रि वहाँ वह न क्वल 
भारत के प्रतिनिधि समझे जाते हैं, वल्कि लोगों का सयाल दे फ्ि उनमे 
एक दिन सारे एशिया के प्रतिनिधि बनने की क्षमता है । अमरीका 
फे लिये आर्थिक दृष्टिकोण से भी भारत मदत्वरों है, क्योंकि बह 
लाख, जूट, अवर॒क, मैगनीज़ और ऐसी अनेक यस्तुएँ पेढा करता है 
जो मैनिक दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक्न है। उपर, भारत विचछं पैदा 
करने और औद्योगीररण पी एक बढ़ी सारी योवना तैबर कर रा 
है जिमके लिये उसे अमरीका से टेगसनिकठ और आधिद्य मदद टेनी 
पढेगी । छुठ अमरीढी लोगों को पदले यद् दर या हि भारत समसेरा 
और चोवियत सप के दीच तठस्यता का रख अपनायेगा । परस्ट जब 
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१९४८ में भारत ने उस त्रिटिश राष्ट्र समुद्र ( कौमनवेल्थ ) में रहने का 
निश्चय किया, जिसके साथ अमरीका का १५४७ से ही पूर्ण 
राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक सहयोग चछ रहा है, तो यह भय 
किसी कदर दूर हो गया।” (“ बुद्धोत्तर काडीन अमरीरी वेंदेशिक 
नीति की मुख्य प्रदनत्तियाँ ” शीरपक साइकलोस्टाइल लेख जो नयी 
दिल्ली के सम्मेलन से पढा गया ) 


८ दिसम्बर, १९५४५ के मैनचेस्टेर गाजियन में छेफ्टिनिट जनरल 
सर फ्रासिस ठुकर ने लिखा 


“ बताया जाता है कि मि० नेहरू को वार्शिग्टन आने का नि्मत्रण 
देने में अमरीकी सरकार का उद्देश्य यह था कि उनके साथ दक्षिण-पूर्वी 
एशिया की सैनिक तथा आर्थिक समस्याओं पर वातचीत कर सके | ” 
९ फरवरी, १५०० को हलन्दन के पत्र डेली ग्राफिक ने लिखा 

“ अमरीका प नेहरू से हिन्दुस्तान में हवाई भड्ढे लीज्ञ ( पढ़े ) पर 
लेने के सम्बंध में वातचीत करेगा । ” 
बिजनेस चीक ने २२ अक्तूबर, १९४५ को बताया 

“ विदेश विभाग नेहरू फो अमरीका इसलिये घुलाना चाहता था 
कि उसे इस प्रकार उनकी “ तटस्थता ? को दूर कर देने की आशा थी । 
इसी उम्मीद से मत्री एचीसन सयुक्त राष्ट्र सघ की सुरक्षा समिति में 
कनाडा की सीट को प्राप्त करने में भारत की कोशिश का समर्थन करेंगे। 


“ एचीसन सोचते हैं कि एक वार सुरक्षा समिति का सदस्य हो 
जाने पर भारत ( १ ) मास्को के तौर-तरीकों से परिचित हो जायगा 
और ( २ ) खुलेआम मास्को का विरोध करने रूगेगा 9 


नेहरू एक समाजवादी के रूप में सी मशहूर हैं, इस बात को अमरीकी 

नीति के लिये बहुत उपयोगी समझा गया। जैसा कि अमरीका की इंडिया 
लीग के अध्यक्ष जे, जे सिंह ने १३ मार्च, १५४९ में ही कहा था 

४ दक्षिणी-पूर्ची एशिया की करोड़ों करोड़ भूखी जनता के बीच 

कम्युनिस्ट नारों और कम्युनिस्ट कार्यक्रमों का मुकावछा केवल गरम 

नारों और मा कार्यक्रमों के द्वारा ही किया जा सकता है।” 
(न्यू योके टाइस्ख में प्रकाशित सम्पादक के नाम पतन्न ) 


श्३े२ 


इसलिये प नेहरू की समाजवादी शब्दावली और " तटस्थता * के दावों 
से अधिकतर अमरीकी अफसरों को कोई खास परेशानी नहीं होती थी | २८ 
नवम्बर, १९४९ को भारतीय पालछामेंट मे प नेहरू मे बताया क्वि “ अमरीका 
के जिम्मेदार छोग भारत की किसी सी गुट का साथ न देने की मौजूदा नीति 
को समझते हेँ--.और उनमें से कुछ तो उसको पसन्द भी करते हं।? 


अमरीका मे प नेहरू का जो जोरदार स्वागत हुआ, उसके जवाब मे 
उन्होंने अमरीका के साथ मित्रता प्रकट करते हुए कई बयान दिये । और जब, 
*६ अक्तूबर, १५४५ को शिकागो में बोलते हुए उन्होंने खुलेआम ““ सोवियत 
व्यवस्था ” की निन्‍दा भी कर दी तो अमरीकी अविकारियों के मन की ऊछी 
खिल उठी । 


पं० नेहरू की अमरीका यात्रा के समय भारतीय अफसरों ने अमरीकी 
अफ़सरों से महत्वपूर्ण विपयों पर वातचीत की । परन्तु प० नेहरू जानते थे कि 
उनके देश से लोगों को उनकी अमरीका यात्रा के बारे काफी सन्देह है और 
अमरीकी गुट भारतीय जनता को अधिक पसन्द नहीं है। इसलिग्रे, उन्होंने 
“ कोई साक्ष वायदा करना उचित नहीं समझ।। उधर भारतीय सन्हेद्दों फो दूर 
करने के लिये राजदूत लौय हेण्डरसन ने भी यद्द जहरी समझा कि एक बयान 
निकाछ कर यह बान साफ कर दे कि अमरीका ने प० नेहरू से कोई खुफिया 
या भुप्त वायदा करने की माग नहीं की है । 
प० नेहम के भारत लौट आने के थोड़े दिन बाद लौरेस रोजिजर ने 
अपनी किताब से छिखा कि अमी सारत-अमरीका ऊे सम्बधों ने “ छोस रुप ”! 
परण नहीं किया है। परन्तु सद्दायक विदेश मत्री जौज मय्यी ने ३- दिसम्यर, 
35४५, को ऐलान स्या कि अमरीका प० नेहरू की याता को “ हमारे साती 
नम्बधों के छिय्रे एक बहुत महत्वचूण बात समझता है। ” 


7९५०-५९ में भारत और अमरीका के मतमेद 

_..._लि० मधघी दा मत निरावार नहीं था। यद जून और चुठाईे ३९ 29] 

निद्ध हो गया जय भारत ने कोरिया के बारे में सगला समिति छे प्रस्तायों रा 

रे नरह समर्थन ऊिया। प७ मेटल ने स्वालिन और एचीयन यो हो खत 

जिले थे, उनसे अमरीरी अधिकारी इुछ नाराज तो टुए, पास्ठु बाढ़ से जा 
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गया कि नेहरू वास्तव में इन पत्रों को प्रकाशित नहीं करना चाहते थे, वह तो 
सोवियत रूप ने उन्हें छाप दिया। प नेहरू ने शिकायत की कि पश्चिमी 
ताकतें “ एशिया की असली जरूरतों और उसके लोगों के दिमाग्र को समझे 
बिना ही ” एशिया के सवालों पर फैसले कर लेती हैं | अमरीऊावाले इस बयान 


पर भी नाराज़ नहीं हुए। न्यू योके टाइम्स ने ५ अगस्त, 355९ को 
अपने सम्पादकीय में लिखा 


न्‍्ड 


“ ज्ञेहरू चूँकि एशिया के प्रमुख राजनीतिज्ञ हैँ और भारत चूँकि 
उस महंद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण मैर-कम्युनिस्ट ढेश है, इसल्यि 
हम नेहरू फे दृष्टिकोण से सहमत हों या नहीं, उसे समझना हमारे 
लिये अत्यन्त आवश्यक है ।” 


नेहरू की वैदेशिक नीति का मूल्यांकन करते हुए उसने आगे लिखा 


6 चीन में वह रूस के वाद कम्युनिस्ट सरकार के सब से बढ़े 
समर्थक हैं। चीन के प्रति भारत का यह रुख समझ में आने वाली 
चीज़ है । परन्तु हमारा कहना है कि चीन के सवाल को कोरिया के 
सवाल के साथ नहीं उलझाना चाहिये । नेहरू ने दोनों सवालों को 
उलझा कर, और चीन के सवाल का रूसियों को खुश करने के लिये 
रिववत के रूप में इस्तेमाल करके पश्चिम के लिये मुश्किल पैदा कर दी 
है और उसे कमजोर बनाया है।यह एक ऐसा मामला था जिसमे 
एशियाई' दिमाग ने पश्चिमी दिमाग को नहीं समझा, अन्यथा यह तो 
पहले से ही स्पष्ट था कि पश्चिमी ताक़तें नेहरू के प्रस्ताव को स्वीकार 
नहीं कर सकती थीं । 


“ फिर सी, प॑ नेहरू ने कोरियाई हमले की निन्‍दा की है । जैसा 
उन्होंने कल कहा कि वह औौर भारत कभी तटस्थ नहीं रहे । वे तो 
जनतत के पक्ष में हैं, जिसका मतलब यह होना चादिये कि जब कमी 
कम्युनिस्टों और पर्चिमी देशों के वीच चुनने का समय आयैगा, 
जैसा कोरिया के सवल पर आया था, तब भारत हमारा साथ देगा। 
जब तक हम स्वतत्रता और जनतत्र के लिये लड़ते रहेंगे, तब तक 
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चलने वाली कोई सरकार हमारा 
विरोब नहीं करेगी । ” श 


श्३ेछ 


अगस्त के अन्त में, अमरीझशा वो प नेहर से पी आशाए थीं। 
२५ अगस्त, १५७० के न्यू योक टाटम्स ने लिया 


/ एशिया या संघर्ष सम्भवत एक आदमी के दिमाग के अन्दर द्वारा 
या जीता जायगा--बद हैँ जबाहररारू नेहरह। चाहे आप उनके 
विचारों मे सहमत दों या नहीं--और दम में से अधिकतर उनके कुछ 
विचारों से किसी कदर हसी रहे है--फिर भी कोर उससे इनकार नहीं 
कर सकता कि एशिया की सयमे महत्वपू्त गेर-फम्युनिस्ट आवाज़ नेहरू 
की है। एक मानी में वद्द ऊम्युनिस्ट पक्ष के माओ से-तुग के मुकाबले 
में जनतम्न के पक्ष का पलद़ा बरायर झरनेवाले ह। एशिया का समर्थन 
प्रात्त ऊरने फे सघप में नेदर को अपने साव ले आना कई डिवीज्ञन 
फ्रीज़ को अपने साथ छे आने के बरायर है। ओर उनको अपना 
विरोधी या आरोचऊ बना लेना सारे एशिया में पश्चिमी जनतंत्र की 
स्थिति को सकट में ठाल देना है ॥7 


परन्तु चन्द्‌ सप्ताह के अन्दर भारत मे नयी शक्तियों ने जोर पकड़ 

2 छिया। कोरिया में अमरीका जिस निर्मेम टग से युद्ध चला रहा या, उसका 

भारतीय जनमत पर बहुत घुरा प्रभाव पढ़ रदह्दा या। भारत के लोग इस 

नतीजे पर पहुँचने लगे कि एशिया मे अमरीका ही नीति अलग-अलग आकस्मिक 

गलतियों का तेता नहीं है, बनिकि एक सनिदिचत नीति है । उसका मुख्य आधार 

एशिया के इन्सानों की जिन्‍्दगियों को दो कौऱी फ्रा समझना है। बुद्धिजीवियों के 

छोटे परन्तु प्रभावशाली क्षेत्र मु बड़ी तेजी से यह विचार फेल गया। उदाहरण 

के लिये, प्रशान्त क्षेत्र के सम्बधों की संस्था ( इस्टीच्यूट ऑफ पेसिफिक 

रिलेशन्प ) के लखनऊ सम्मेलन मे, जो अक्तूपउर्‌ १९०० में हुआ, यद भावना 
जोरों से प्रकट हुई । सम्मेलन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 


“ कई प्रतिनिधियों ने यह बात स्पष्ट कर दी कि आजकल 
एशिया में पश्चिम-विरोधी साधना ब्रिटेन के खिलाफ इतनी नहीं, 
जितनी अमरीका के खिलाफ काम करती है। एशिया के लोगों में 
नीचे लिखे विचार पाये जाते हैं अमरीका एशिया में बहुत ज्यादा 
दूर तक अपने फौजी अंडे फेला रहा है, अमरीका रूस से एशिया की _ 
भूमि पर छड़ना चाहता है, जिसकी मिसाल कोरिया है, अमरीका योरप 
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में तो नहीं पर एशिया में एठम बम का इस्तेमाल करने को तैयार हैः 
अमरीका एशियाई लोगों की जिन्दगी की कतई परवा नहीं करता--चादहे 
जितनी भी एशियाई जाने ल्डा$ में कुरबान हो जायें, उसकी बला से, 
अमरीका ने कोरिया में सथुक्त राष्ट्र सघ को इतनी चुस्ती से काम करने 
दिया क्योंकि वहाँ उसके सैनिक हिर्तों का सवाल या । ” 


भारतीय प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में जो राय ज्ञाहिर की, उससे 
प. नेहरू ने अपने को अलग कर लिया, परन्तु आसानी से समझा जा सकता 
है कि उसका भारत सरकार पर असर पडा और कुछ दिन वाद उसने एशिया 
के सघर्ष को शान्तिपूर्वक सुलझाने का प्रस्ताव पेश क्रिया । 


अमरीकावाले तो उससे एकदम बौखला उठे । उन्हें सबसे ज्यादा 
शुस्सा इस बात पर था कि नेहरू सरकार ने भारतीय जनमत को “सही 
दिश्वा में मोइने की कोशिश करने के वजाय, खुद सी उसके सामने सिर 
झुका दिया। भारत के रेये का एशिया के दूसरे देशों के रवैये और स्वय 
अमरीका के जनमत पर असर पड रहा या । इस गुस्से को ज्ञाहिर करते हुए 
१९ अक्तूबर, १५५० को न्यू योके टाइम्स ने एक सम्पादकीय लेख 
में लिखा 


“४ इंस्टीच्यूट ऑफ़ पैसिफ्रिक रिलेशन्स के लखनऊ सम्मेलन में 
भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों ने अमरीका पर जो हमले किये 
हैं, उन्हें सहन करना ऋठिन है--विशेष कर ऐसे समय जब एशिया 
की रक्षा के लिगय्रे और उसका जीवन रुतर ऊेचा उठाने के वास्ते 
अमरीकी खून बहाया जा रहा है और अमरीका के सभी कर देने वालों 
का रुपया पानी की तरह खर्च किया जा रहा है । 


“ यदि ऐसा होता कि केवल अपने अज्ञान और उससे उत्पन्न 
जात वारणाओं के कारण कुछ व्यक्तियों ने यह आरोप लगाया था कि 
आर्थिक सद्दायता का उद्देइय साम्राज्यवादी है, ते कहना पड़ेगा कि दोष 
नयी दिल्लो और कर्सची की सरकारों, वाशिग्टन में उनके राजदूतावारसों 
और भारत तथा पाकिस्तान के अखबारों का है । विश्वास नहीं होता 
कि इन सरकारों के अफसरों में इतनी भी बुद्धि नहीं कि उन्हें अपने 
बुद्धिजीवियों और पत्रकारों को इस श्रम में नहीं रहने ढेना चाहिये था कि 
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अप्तरीका एशिया को आर्विझ सहायता जेयल डपलिये मेज रहा हे ताकि 
एशिया बाले बेलि रद्ीट के गुलाम बन जाये । 


/ भारत से मित्रता रापने जाझे एक यम्राचार पत्न की एऐवियन से 
हम अपने कतेन्य री अपदहेल्ना उरेगे यदि हम यह स्पष्ट न फर्‌ ठ कि 
फौरिया के सम्नध में प्रधान मंत्री नेहृर जिन नीतियों पर चल रहे है, 
उनपे अमरीस्यों के नी घोर निराशा 75 ऐ 


“प्‌ नेहरू एशिया की ओर से बोलने फा ठावा फरते ह, परन्तु 
यह तो सन्यास-यृत्ति की आयाज्ञ हे । व आलोचना करते ह तो 
विनाशकारी । वह नीति निर्धारित करते हू तो भ्रु को उन करनेब,ली । 
सब से घुरी बात यह है कि उनके झस से यह भी नहीं माहूम होता कि 
वह किस नेतिक सिद्धान्त के आधार पर अपना सत निः्चित करते 
हू। ब्रिदवास के साथ कहा जा सकता है ऊफ्रि नेहरु की नीति पर 
इतिहास का निर्णय यही होगा कि उसका उद्दयय अच्छा था, परन्तु वह 
एक उ्मज्ञोर, ढीली, अद्रदर्शी ओर गैर-ज़िम्मेदार नीति थी। 
स्वतमता, एशियाई राष्ट्रवाद आर न्याय तथा सत्य के पक्ष को नेहर 
हानि पहुँचा रहे है । ?” 


इसी बीच में भारत ने अमरीऊा से कर्ज पर गेहूँ मागा तो गालियो के 
पाव-साथ दवाव भी इस्तेमाल किया जाने छूगा। दिसम्बर, १९५० में विदेश 
भत्री एचीसन ने श्रीमती पंडित को बताया ज्रि बह ऐसा कोई प्रस्ताव अमरीकी 
कमेस के सामने लेकर गये तो उसका अच्छा स्वागत नहीं होगा | यू. एस 
न्यूज़ एण्ड बल्डे रिपोर्ट पत्रिका ने १५ जनवरी, १५०७१ यो लिखा 


/ नेहरू बीस लाख टन अमरीकी अनाज भेंट के रूप में चाहते हैं । 
उसे पाने के लिये उन्हें सम्भवत बहुत दिन इन्तर्ज्ञार करना पडेगा। 
कोरिया में चीन के आक्रमण के प्रति भारत ने जो रख अपनाया है, 
या छुरक्षा की व्यवस्था में उसने जितना सहयोग दिया है, उसका इस 
देश के अधिकारियों पर अच्छा असर नहीं पड़ा है ।” 


दो दिन बाद एसोसियेटेड प्रेस ऑफ अमरीका ने यह समाचार 
प्रकाशित क्रिया 
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“ अधिकारियों का कद्दना है कि सयुक्त राष्ट्र सघ में चीन के दाखिले 
की बार-बार मांग करके, कोरिया में समझौते पर ज़ोर देकर, और 
आक्रमणकारी के रूप चीन की निन्‍्दा करने का खुछमख़ुछा विरोध करके _ 
नेहरू ( अमरीकी अधिकारियों की) उनकी मंदद नहीं कर रहे हैं, 
बल्कि उल्टे मुश्किल पेदा कर रहे हैं ।” 


सेनेट की वैंदेशिक नीति सम्बधी समिति के अध्यक्ष, टौम कौनोली ने 
२० जनवरी को ऐलान किया कि भारत की दरखास्त पर उस समय तक कोई 
कारवाई नहीं क्री जायगी, जब तक कि एक उपसमिति “ भारत के साथ 
अमरीकी सम्बधों के पूरे श्ररन पर विचार ” न कर ले। 


अन्त में, १२ फरवरी को अमरीकी राष्ट्रपति ने अमरीकी कंग्रेस के सामने 
प्रस्ताव रखा कि वह बीस छाख टन गेहूँ भेजने की इजाजत तो दे दे, परन्तु 
रुपया अमी दस लाख टन के लिये ही छे। न्यू यौर्क के डेली कम्पास 
ने इस पर १८ फरवरी को लिखा 


“राष्ट्रपति ने जो शर्ते लगा दी है, उसफा और कोई स्पष्टीकरण 
अभी नहीं दिया गया है, इसलिये उसका यही मतलब लगाया जा / 
सकता है कि उसके द्वारा भारत को यह चेतावनी दी गयी डे कि अब 
उसे सयुक्त राष्ट्र सघ में अमरीका के कहे पर चलना चाहिये | “ 


परन्तु चीन के सवाल पर अमरीका के दबाव के सामने भारत नदी 
झुका । नतीजा यह हुआ कि अमरीकी अखबारों ने और भी ज़ोरों से गालियी 
देनी शुरू कर दीं। २४ जनवरी, १९०१ को न्यू यौके के डेली मिरर ने 
सयुक्त राष्ट्र सत्र के भारतीय प्रतिनिधियों के बारे में कहा कि वे “ सोवियत रूस 
के हिन्दू दछाल ” हैं । जब अगस्त, १५०५१ में भारत सरकार ने जापानी 
सवि के अमरीकी मसविदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया तो अमरीकी 
पत्रों की चौखलाहट सीमा पर पहुँच गयी । २७ अगस्त को एसोसियेटेंड श्रे 
ने वागिस्टन से यह समाचार भेजा 


“ जापानी शान्ति सधि का बहिप्कार करके भारत अपनी ओर 
अमरीका की नीति जो और सरत वना देगा | ? 


>«८ अगस्त को डेली मिरर ने नेहरू पर आरोप लगाया कि वह 
/ एथियाट्ट सज्ञिण ” कर रहे हैं और ऐलान किया फ्रि “ इस देश का एक 


१३८ 


न ९ 


शतरु नेहरू का हिल्तुस्तान है।” न्यू योके टाउस्स ने / पव बट नेता 
शीर्षक से एक सम्पाद दिये झेस मे यह हिया 

“४ जपाइरछाक नेहर बहुत तेसी से युदीतर-यातीन युग की एक 
परम निराशाजनक घटना बनते जा रहो ह.। (चनन्‍्द वष हुए) 
पश्चिम समता था हि लाजिमी तौर पर बह एफ सवनय, जनवारी, 
कम्यनिस्ट-विरोधी एशिया का समर्थन बरेंगे और उनके नेढूत्व गे 
भारत एशिया का नेनृत्व करेगा । 

८ एशिया के से के छिय्रे उसता नेतृत्व अपने हा। में ऐने के 
बजाय नेहरू अपनी जिम्मेशारियों से छूट गे उन्होंने सारत की 
उदासीनता की घोषणा पी और एफ ' स्वतन ” तीसरी शक्ति वाला 
भारत बनाने की चेष्टा की जो एमारे यूग के दो निणोयरु भन्दोलनों 
--उम्युनिज़म जिसका नेता हम है, और जनतम जिसका सुए्स समर्थक 
अमरीका ऐ--के बीच हवा में लटका रटेगा। 

४ परिणाम यह हुआ कि नेहरू और भारत दोनो धन्य में मग्न 
ही गये । उन्होंने महदानता वो ठुकराया ऐ--भौर इतिहास ध्सके ल्यरि 
उन्हें क्षमा नहीं करेगा । ?! 

२५ अगस्त को प्रतिनिधि सभा के सदस्य वेसछी डेचाटे ने सप्ाव 
पेश किया कि जब तक भारत “ क्रेमछिन का उल्ल सीधा करता है ” तव तक 
अमरीका को उसे किसी तरह की मदद नहीं देनी चाहिये । रिक्रिप्स दौवर्ड 
गुट के अखबारों में नियमित रूप से छिखने वाले पत्रकार लड्बेल डेनी ने 
नेहरह को “ अन्दर से तोद-फोड़ करने वाला ” कहा। 

६ सितम्बर फो, पत्रऊ/र जौज सोकोल्स्की ने यहां तक कह डाछा कि 
नेहह की वनियों जैसी मनोद्वत्ति है और “ कम्युनिज्म के साथ उनका कम से 
मी १६२९५ से सम्बंध है।” यू एस न्यूज़ एण्ड वबढडे रिपोर्ट जैसे एक 
उम्मेदार समझे जानेवाले पत्र ने १७ अगरुत और ३१ भगस्त को लिखा कि' 
प नेहरू छेही माउट्यैटन के असर में आकर अमरीका का विरोध करने लगे हैं। 


पुनरर्मिलन 


परन्तु अतेक प्रभावशाली अमरीकी यह बात समझने लगे थे कि 
पमकियों और गालियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि उल्ठे उनसे एशिया में 
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अमरीका की स्थिति के बिगड़ जाने का खतरा है। वाहिंग्टन में कुओमिंताग 
समर्थक अमरीकियों ने भारत के साथ अमरीका के सम्बंध विगाइने के लिये 
कुछ उठा न रखा था । परन्तु १९७१ के मध्य से एक उलट आन्दोलन वहीं 
शुरू हुआ । भारत पर दबाव तो ज्ञारी रहा, पर साथ द्वी कुछ मित्रता को 
प्रदशन भी होने छगा । अमरीकी अधिकारी मतभेदों पर कम और समान बातों 
पर ज़्यादा ज़ोर देने लगे ॥ 


उप-सह्यायक विदेश मंत्री बटन जेरी ने २८ फरवरी, १९५०१ को कहा 
८ पाकिस्तान और भारत दोनों हमारी ओर मित्रता का भाव 
रखते हैं | हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है । . 


“ भारत जिसकी आबादी ३५ करोड़ है, बुनियादी तौर पर हमसे 
दोस्ती रखता है । मि नेहरू ने जरूर कुछ ऐसी वारतें कही हैं और कुछ 
ऐसे काये किये हैं जिनको हम उचित नहीं समझते, परन्तु ऐसी चीज़ों की 
वजह से हमें यद नहीं भूल जाना चाहिये कि भारत को जनतात्रिक 
देशों के परिवार का सदस्य बनाये रखना हमारे लिये कितना आवश्यक 


है । 43 


सहायक विदेश मंत्री मघी ने सी २८ जुलाई, १५५१ को भारत 
की नीति का कुछ इसी तरह का मूल्याकन किया 


“ गोक्रि भारत की सरकार और उसके अधिकतर लोग घरेछ 
मामलों में तानाशाही और कम्युनिज्म के कट्टर विरोधी हैँ, किन्तु सोवियत 
सघ और उसके आधीन देशों के खिलाफ पश्चिमी देशों का 
भारत ने इढता से साथ नहीं दिया है । दूसरी ओर, भारत स्वेच्छा से 
ब्रिटिश राष्ट्र समृह कासदस्य है; सथुक्त राष्ट्र सघ का सक्रिय सदस्य है, और 
उसकी स्थापना के समय से ही, एक चीन के सवाल को छोड़ कर, प्राय 
सी प्रइनों पर गेर-कम्युनिस्ट देशों के साथ वोट करता आया है । « 
ऋम्युनिस्टों के साथ, जो भारत की वर्तमान सरकार फे सब से कहर 


आलोचक हैं, भारत सरकार और प्रदेओं की सरकारें बहुत सख्ती से 
पेश जाती हैं |”! 


भारत े बारे में इतनी “ समझदारी? अव क्यों बरती जा रही थी 
भदेनजून १५७१ में, वेदेशिक सम्पधो के विषय में एक ग्रुप्त और बहुत ही 
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महत्वपूणे कनाडा-अमरीका सम्मेलन हुआ था। उसकी ऊार्रवाई की रिपोर्ट 
में इस प्रदन का उत्तर मिल जाता है 

“ एक फनाडा-वासी ने यहा कि सारत अपनी सीमाओं के अन्द्र 
तो कम्युनिज्म का विश्रेप ह#प से विरोधी हे, परन्तु वाहर वह उसकी 
ओर से एक अजीब ढग से उदासीन रहता है । उसकी राय में इसके 
दो कारण हो सकते है । एक तो सारत-वासी चीन मे “ जनता की जीत ! 
को पश्चिम की हार समगते है । दूसरे, भारत थोरप में कम्युनिज्म 
के वदाव पर और कम्युनिरटों के आधीन देशों पर उसके बुरे प्रभाव 
की ओर उचित ध्यान नहीं ठेता | कोई बहुत जोरदार बक्का लगने 
पर ही भारत के इष्टिजोण में कुछ अन्तर पड़ सकता है--ऐसा वक्का 
उसे लग सकता था यदि पश्चिम वाले तिव्वत में कम्युनिस्टों के घुसने 
का पूरा-पूरा इस्तेमाल फर पाते । 

“ सम्मेलन की राय थी कि “साम्राज्यवादी ” अमरीका के विरोध 
की भावना का गढ़ भारत है. । 
हर “ कनाडा-चासियों फा खयाल या फि एणिया से अपने लिये सहानुभूति 
पैदा करने और कम्युनिज्म का मुक्तावला करने की पश्चिम की कोशिशों की 
सफलता था असफलता बहुत कुछ भारत पर निमेर करेगी। भारत न 
सिर्फ एशिया का प्रमुख जनतांतिक देश है, बल्कि उसने चूँकि अग्रेज़ों 
के राजनीतिक तरीकों और शामन प्रणालियों को विरासत में पाथा 
है, इसलिये वह एशिया का सबसे हठ और मज़बूत भाग भी है। 


“ कनाडावासियों का कहना है कि अमरीका को मि० नेहरू की 
कठिनाइयों को समझना चाहिये, और उनसे यह आशा नहीं करनी 
चाहिये कि वह एक अमरीकी राजनीतिज्ञ की तरह काम करने लगेंगे। 
नेहरू के सुझावों का इस प्रकार स्वागत नहीं करना चाहिये जैसे “एक 
तीसरे दर्जे के दोस्त की दूसरे दर्जे की सलाह ” का स्वागत किग्रा जाता 
है । इससे वद हम लोगों के विरोधी बन जायेंगे। एशिया में एक जनवादी 
नेतृत्व फे विकास के लिये आवश्यक है कि परिचिमी ताक्ततें एशियाई 
नेताओं के साथ बराबरी का व्यवद्वार करें, उनकी राय सनें और 
यदाकदा उनकी सल्छाह पर चलना भी स्वीकार करें | 
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“ कम से कम एक अमरीकी भी ऐसा था जो इन तरक्की से सहमत 
था । उसने कहा कि मि नेहरू सौ प्रतिशत तो सही नहीं हैं, पर 
“ काश चीन में भी हमारे पास एक नेहरू होता, यदि कोरिया में आधा 
नेहरू होता, और इडोनीशिया में चौथाई नेहरू ही होता” तो कितना 
अच्छा होता |” ( टर्नर रोबर्ट की क्रिताब, पृष्ठ ५५-६० ) 


सक्षेप में, मतलब यह या कि भारत जैसे महत्वपूर्ण देश को - 
जल्दबाजी में छोड़ा नहीं जा सकता। भारत सरकार, बुनिय्रादी तौर पर 
अमरीका कौ समर्थक है, और यदि कभी उस अपने देश के लोकमत को 
खयाल करके कुछ कहना पडता है तो हमें उसे -पर नाराज़ नहीं दोना 
चाहिये । मार्शल योजना के भूतपूर्व व्यवस्थापक पौल हौफमैन ने भी यही 
राय प्रकट की। उन्होंने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय मामलों में विल्कुठ अधकचरे 
अमरीकी यह चाहेंगे कि भारत को जो गेहूँ दिया गया है, उसके बदले में 
भारत के स्कूली बच्चे हर रोज्ञ अमरीकी झण्डे को सलामी दिया करें । 


भारत के प्रति यह नया, “ ज्यादा समझदारी का ” रुख कुछ सरकारी 
अधिकारियों और प्रोफेसरों तक द्वी सीमित नहीं था । रिपब्लिकन पार्टी के नेता, 
हैरोत्ड स्टैसेन ने ५ अक्तूबर, १५५१ को सेनेट की विदेश विभाग समिति 
के सामने कहा कि “ सारत के साथ उठने वाले खास-खास सवालों पर हमने 
इस प्रकार का व्यवहार किया है. कि उसके साथ हमारे सम्बंध और शिगढ़ 
गये हैं ।” स्टैसेन ने विदेश विभाग पर आरोप लगाया कि वह ऐसी नीतियों 
पर चल रहा है जिनसे भारत में कांग्रेस पार्टी और पं० नेहरू की जड़ कमज़ोर 
हो रही है और भारत कम्पुनिज्म की गोद में जा रहा है। मतलब यह था कि 
भारत पर इतना अधिक दबाव न डालो कि उसका उल्ठा असर पढ़े । 


कुओमिन्ताग के समर्थक अमरीकी राजनीतिज्ञों के नेता, विलियम बुलिंट 
ने लाइफ पत्निका के १ अक्तुबर, १९०१ के अक में लिखा कि भारत को 
“ अग्रेज़ों के साथ और हमारे साथ सैनिक बातचीत करके पारस्परिक सुरक्षा 
का इन्तज्ञाम करने की कोशिश करनी चाहिये। ”! 


इस नयी नीति का तुरन्त अच्छा फल मिझा। २० दिसम्बर, १५५१ 


फो न्यू योके थाइस्स ने भारतीय आम चुनाव के -बारे में समाचार 
भेजते हुए लिखा 
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“अन्दरनी जानऊाती रसने पाठे दल नो से सचना पा ठुरे है कि शीद्र 
ही भारत ( सरकार ) और भी स्पष्ट रूप से रतन जनाानिए ह््णा का 
साथ डेने लगेगा, वर्योफि अब ऐसी नीति या ऐश की अन्दर युरे 
राजनीतिक परिणाम होने का 7र नहीं रहेगा । 

० जनवरी, १९०२ यो भारत और शअमरोहा मे वीच पारस्परिक 
चरक्षा समझौता दो गया, जिससे प्रत्ट हुआ हि दोनों परदार अय फिर 
एक दूसरे से सहयोग करने छगी है । २६ जनवरी मी स्यू योके टाइम्स 
ने इस वात पर सतोप प्रकट स्थि कि 

“ आज हमारे दोनों #शों के सम्यध ६ मद्दीगें या ताल भर पहले 
पी तुलना में चेहतर और मिप्रतापूर्ण ट. 

“ जब हमारा भारत से बोर घगद्मा द्ोता ऐे, या भारत का हमसे, 
तो वह नफ़्सीड की बातो को छेशर होत! हो, बुनियादी बातों 
पर नहीं... । ”” 

२७ फ़रवरी १५५० यो राजदृत चेस्टर वाऊतस ने ऐलान किय। 

“ पुराना बातावरण अब छेंट रद्दा है और भारत की राफलताओं 
की (अमरीका के ) छोग अधिकाधिक तारीफ कर रहे हे। 
इस प्रकार, चन्द मद्दीने के बाद, भारत ने अमरीयी योजनाओं में फिर 

वही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। फिर अमरीकी शासक चीन का काम 
भारत से लेने की सोचने लगे। हाल के कई बयानों में तो मौजूदा हिन्दुस्तान 
की चीन से तुलना भी की गयी है । 


१४ जनवरी, १९५२ को न्यू यौर्क पोस्ट ने लिखा 


“ शीन में तो हम असफल रहे, पर भारत में असफल रहने का 
इुस्साहस हम नहीं कर सकते । च्यांग की हवती नॉव में तो हम दौलत 
डालते जा रहे हैं, पर भारत की मदद करना. ज़्यादा अथे रखता है।” 
राजदूत चेस्टर बाऊल्स ने १५ जनवरी, १५५२ को ऐलान किया | 

“यदि भारत में प्रजातांत्रिक सरकार असफल रही, तो सम्पूण स्वतंत्र 
ससार वो एशिया भर में भारी धक्का लगेगा | जब कम्युनिस्टों ने चौन 
को जाता था, तब स्व॒र्तव ससार को धक्का लगा था, उससे यद्द परवादा 
बड़ा धक्क्रा होगा 
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“ चीन के सवक्त से हमें चेतावनी मिली थी कि भारत में क्या हो 
सकता है | यदि हम इस सबक से भी फायदा नहीं उठा सकते तो 
निश्चय ही भविष्य अधकारमय है |” 


“ हमें इस सचाई का सामना करना ही पढ़ेंगा कि हमें भारत की 
और जधिक मदद करनी है । ” (“अमृत बाजार पत्रिका,” २० जनवरी) 


न्यू योके टाइम्ख के कूटनीतिक सम्बाददाता जेम्स रेस्टन ने २४ 
जनवरी, १९५२ को समाचार मेजा 


“ टूमन सरकार भारत और जापान को केन्द्र बना कर एशिया में 
अपनी नीति का फिर से निमोण कर रही है। ” 


न्यू रिपब्छिक के ४ फरवरी, १५०८२ के अक में उसके वाशिंग्टन 
सम्बराददाता टी आर वी ने लिखा 


“ पिछले दो सप्ताह से राजदूत चेस्टर बाऊल्स कोहरे की तरह 
चार्णिग्टन पर छाये हुए हैं | चाहे किसी कमिटी की बैठक हो, चाहे 
समाचार पत्र वालों की दावत हो, या कोई प्राइवेट सभा हो -कह्दीं सी 
जाइये तो कोई ऐसी जगह न मिलेगी जहाँ बाऊल्स आपको बोलते नज़र 
नआायें। उनका सन्देश बहुत सरल और बहुत महान है। वह 
यह कि जनतन्न के लिये भारत और एशिया को वचाने के वास्ते हल 
मशीनगन से कद्दीं अधिक महत्ववूण है. । 


“ सच्ची वात यह है कि आज १५८२ में भारत, १९४० के चीन 
की अवस्था मे है । कम्युनिज्म अपनी पूरी मोहिनी डाल कर भारत 
तथा सुदूर पूर्व को मायाजार में फैसाने की कोशिश कर रहा है | यह 
केंमलिन और “चौथे सूत्र” की टक्कर है और दॉव पर आधी दुनिया 
लगी हुईं है। अमरीका ने च्याग की सेनाओं को ढाई अरब डालर 
घोल कर पिला दिया, पर चीन उसके हाथ से निकल ही गया । सवाल 
यह है कि क्‍या अमरीकी कामग्रेंस के रिपच्छिकन सदस्यों ने सचसुच इस 
अनुभव से कुछ सीखा दै--और क्या वे झत चीन की ओर से अपनी 
मांस इणु कर जीवित भारत की ओर निगाह डाल सकते है । ” 
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नोवां अध्याय 


[#न 


अमरीका के प्रति भारत की नीति 


अमरीका से धनिष्ठ सम्मध स्थापित करने की इन्छा सारत की वेदेशिक 
नीति की एक अत्यत महत्वपूर्ण विशेषता रही है। » दिसम्बर, १५४७ को 
विधान पारेपद में वैदेशिक मामलों पर पहली बहस चल रही थी, तो प० नेहरू 
ने ऐलान किया था 


“हम अमरीका के साथ सहयोग करना चाहते हैं और सदा 
उसके मित्र रहेगे।?? 
अमरीका के सरकारी तथा व्यापारी क्षेत्रों मे सहानुभूति प्राप्त करने की 
भारत सरकार ने अनथक कोशिश की है। १५४५ में प० नेहरू ने अमरीका 
की यात्रा की तो इसी प्रयत्न के एक अग के रूप में । सरकार के बडे अधिकारियों 
पै भेंट करने तथा व्यापारिक सगठनों के सामने भाषण करने के अलावा उन्हेंने 
ऐेशनल सिटी चेक के उपाध्यक्ष फे साथ रात का खाना खाया और चेज्ञ 
शनल वेंक के ढायरेक्टरों के बोर्ड के अध्यक्ष के साथ दोपहर का भोजन 
कैया। ये दोनों अमरीका के सबसे बड़े बैंक हैं । 


भारतीय अधिकारी इस बात से अच्छी तरह परिचित रहे हैं कि 
मरीकी सरकार को सबसे ज्यादा दिलचस्पी कम्युनिज्म से लड़ने में है । 
शिग्टन में भारतीय राजदूत के दफ्तर से भारतीय अफसरों के कम्युनिस्ट- 
रोधी बयान और यहाँ तक कि सन्देद्वास्पद समाचार भी अक्सर प्रकाशित 
ते रहते हैं। उदाहरण के लिये, १० मई, १५४८ को भारतीय राजदूतावास 
एक विशेष समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें हिन्दू के नयी दिल्ली 
म्वाददाता की भेजी हुईं एक रिपोर्ट के आधार पर यद्द कहा गया था कि 
हैद्रावाद का शासक कम्युनिस्टों को अपना मित्र बनाने की कोशिश में 
गहै।” यह भी शायद आकस्मिक घटनान थी कि पंडित नेहरू के 
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अमरीका पहुँचने के ठीक बारह दिन पहले भारत सरकार के श॒ह विभाग ने 
“ भारत में कम्युनिस्ट हिसा ” नामक एक पुस्तिका प्रकाशित को थी और 
उसे भारतीय दूतावास ने वा्शिग्टन में खूब बॉटा था। 


भारत के जो दूत अमरीका की सरकार से कोई मदद या कज्ो मांगने 
जाते हैं, वे भारत में कम्पुनिज़म के “ खतरे ” का जिंक करना. कभी नहीं 


भूलते। २० अक्तूबर, १५४८ को राजदूत सर बी. रामा राब ने अमरीका हे 
कज्ो मांगा तो कहा 


“पूवे में क्म्थुनिज्म के मुक्ताबले में सतुलन क्रायम रखनेवाली 
एकमात्र शक्ति,, भारत है।” 


।. वि. ५ 
२४ दिसम्बर, १९५० को श्रीमती पंडित ने एक प्रेस कार्स्फेस भे कम 
पर गेहूँ पाने की भारत की इच्छा को समझाते हुए कहा '.' 


“,, जिस हद तक भारत अपना पेट मर सकेगा और अपना 
जीवन स्तर ऊपर उठा सकेगा, उसी हद तक घह् वर्तमान सेंट: | 
कम्युनिज्म--का मुकावला करने में भी सदद दे सकेगा ।” है 


अमरीका की दोस्ती पाने के लिये भारत सरकार ने कुछ और भी 
असाधारण उपाय काम मे लाये हैं । प्रचार करने के छिये उसने छ महीने के 
लिये एक अमरीडी विशेषज्ञ को नौकर रखा और उसके ऊपर ५० हज़ार डालर 
खर्च किये । माहवारी तनखा के रूप में यह ४० हज़ार रुपया मासिक वैठता है। 
जैसे सिगरेट या किसी और वस्तु का वात्नार में विज्ञापन होता है, वेसे ही ईप 
विशेषज्ञ को भारत का अमरीता में विज्ञापन करने कहां गया था। ' 


असलियत तो यह है कि अमरीका की मित्रता प्राप्त करने की अ्रंवर्ल 
इच्छा का भारत की पूरी वेदेशिक नीति पर प्रभाव पड़ा है । 


भारत की वेदोशिक नीति के पिद्धान्त 


सरकार की ओर से कहा गया है कि भारत की चैदेशिक नौति एक 


स्ववत् नीति है। परन्तु इस मोटी परिभाषा का कोई विश्ेष अये नहीं होगा । 
जसा कि स्वत पडित नहृरू ने कहा है 
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“ समार से बहुत से देश ८ ,, जो उहने को यो फोससी स्वतंत्र 
और ब्यदद्वार मे सौ क्रीसरी परसय हे, क्योंकि उनने उतनी शक्ति नहीं 
कि अपनी इच्छा के अनुसार ऊार्य ऋर सोफे, क्योंकि राजनीनिक, 
आर्थिक, अयवा फिप्ी और दृष्टि से थे हनी टसगरे देश वी टन्छा पर 
निभर करते है। ” ( सतमना और उससे याद, ए ११०५) 


... भारत की वैदेशिक नीति दी एक और व्याख्या उग पकार की यगी है 
के हक भौर स्व॒तनता का समर्थन करने बाली नौति हैं । परत्तु उसका 
भी के विद्येष अर्थ नहीं दोता क्योंकि पुन परित नेहरू के ही झब्दों म 

“ यह बडी सुन्दर बात है जय्र हम ऊद्तते ह कि हम शरास्ति और 
स्वितजता का समर्थन करते €, फिर भी उससे एक जोरी सदिच्छा से 
अधिक कुछ विग्येप मतलब नदी निझतता । 

( “अस्पष्ट टय से यट कहना हि दम शान्ति चोर स्ववत्नता के 
समर हैँ. कुछ साने नहीं रपता क्योंकि यह तो हर देश कह सकता 
है, चाहे उसका अमली उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो। ” ( बही पुस्तक, 
धष्ठ २१०१ ) 
इन दो हवाई बातों के अलावा यह फद्दा जाता है फ्रि भारत की 

वैदेशिक नीति तीन बुनियादी सिद्धान्तों पर आवारित है। 
पदला सिद्धान्त यह कि भारत किसी “गुट ” मे शामिझ नहीं होगा। 
5 नेहह ते कहा है कि हम “इस बड़ी शक्ति या उस वड़ी शक्ति के साथ 
मिल कर इस आशा से उसके पिछलग्गू नहीं बनाना चाहते क्रि उसकी थाली फे 
न्‍न्‍्द बचे हुये हुकड़े हम भी मिल जायें।” परन्तु भारत को ब्रिटिश 
शोमनवेल्थ का सेम्बर बनाये रखने के फैसले के समर्थन में उन्होंने कद्दा था 

“ यदि हम कौमनवेल्थ से अपने को बिल्कुल भलग कर ले तो हम 
इुनिया में एकद्स अकेले पढ़ जायेगे। हम एकद्म अकेले नहीं रह 
सकते और इसलिये हमें किसी न किसी दिशा में झुझना ही पड़ेगा। 

९ यह किसी दिशा में झुऊना आदान-प्रदान के आधार पर ही 
होगा ...। दूसरे शब्दों में, उसकी वजह से हो सकता है कि हमें 

आज की तुलना में कहीं ज्यादा जिम्मेदारियोँ अपने ऊपर छेनी पढ़े |” 
( वही पुस्तक, पृष्ठ २७९ ) 
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अत भारत सरकार ने ब्रिटिश कौमनवेल्थ की ओर झुकने का निश्चय 
किया जिसके दो सदस्य अटलान्टिक समझौते पर दस्तख्तत कर बे हैं और 
दो प्रशान्त समझौते पर । अर्थात , भारत सरकार एक ऐसे गुट की ओर झुकी 
है जिसका अमरीका से घनिष्ठ सम्बध है । 


दूसरा बुनियादी सिद्धान्त औपनिवेशिक देशों कौ मदद करना बताया 
जाता है। २६ सितम्बर, १५४६ को प॑ नेहरू ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा 
था कि “ भारत पराधीन देशों की स्वतंत्रता के सिद्धान्त का दढ़ता से समर्थन 
करेगा।” १५ दिसम्बर, १९४८ वो उन्होंने अखिल भारतीय काग्रेस कमिटी के 
अधिवेशन में कह्दा “ हमारी वैदेशिक नीति यह है कि किसी विदेशी शर्कति 
को किसी एशियाई देश पर राज नहीं करना चाहिये । ”” इसका मतलब है कि 
अमरीका के गुलाम पुअरटो रिको, आदि देझ प॑ नेहरू के इस सिद्धान्त की 
सीमा के बाहर पढ़ते हैं। स्वय एशिया में, मछाया पर अग्रेज्ञों का राज है 
और हिन्द चीन में फ्रास एक खूनी युद्ध चला रहा है और प० नेहरू ने अमी 
तक इन दोनों देशों के स्वतंत्रता सप्नामों की मदद के लिये कुछ भी नहीं 
किया है। अत भारत की नीति की कुछ इस प्रकार व्याख्या की गयी ऐ 
और उसे इस तरह कार्योन्वित किया जाता है जिससे अमरीका को कोई 
परेशानी न हो । 


तीसरा सिद्धान्त रगभेद का विरोध करना है। परन्तु हम शायद यह 
भूल जाते हैं कि रगभेद दक्षिणी अफ्रीका भे ही नहीं, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया 
और कई अन्य देशों में मी है। परन्तु इन देशों का तो पं० नेहरू इस सम्बंध 
में अमी जिक्र तक नहीं करते । 


आर्थिक और सैनिक स्थिति न्‍्न 


ड दिसम्बर, १५४७ को प० नेहरू ने विधान परिषद के सामने भाषण 
करते हुए क्‍्द्या था 
“ अन्तिम रप में, वदेशिक्र नीति आर्थिक नीति से निकलती है, 
सौर जय तक भारत अपनी आर्थिक नीति को पूर्ण रुप से निधोरित नहीं 
क्र लेता, तव तक उसकी वेंदेशिक नीति किसी कदर धुधली, अस्पष्ट, 
और राह खोजती हुईं मी मालूम पडेगी। मुझे दुख है कि हमने अभी 
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तक कोई रचनात्मक आर्थिक योजना या आर्थिक नीति नहीं निश्चित की 

जब हम यह फाम कर लेगे तब हमारी वेदेशिक नीति इस सभा के 
सामने दिये गये तमाम भाषणों से उतनी निधोरित नही होगी, जितनी 
वह हमारी आर्थिक नीति से होगी ।” ( वही पुस्तक, पएछ २०१) 


तव से, भारत की आर्विक नीति सी स्पष्ट हो गयी है। हमारा व्यापार 
7 “अधिकतर ब्रिटिश कौमनवेल्व और अमरीका से द्वोता है। हमारी आर्थिक 
विक्रास की योजनाएं विदेशी, विश्येप कर, अमरीकी पूजी पर निर्भर करती हैँ । 
अग्रेज़ और अमरीकी पूजी भारत की आर्थिक व्यवस्था के निर्णोयक्र आर्गो 
पर छायी हुई है। भारत सरकार की आर्थिक नीति अमरीकी जर्रतों के अनुसार 
बनायी जाती है । ७ जुलाई, १५०० जो स्वय पडित नेहरू ने स्वीकार क्रिया 
था कि “ हमारी आर्विक व्यवस्था, ज़ाहिर टे क्रि इगलेण्ड और दूसरी पश्चिमी 
ताकतों से बची हुई है। ” इसके वाद उन्होंने जत्दी से यह भी कह डाला 
था कि “ राजनीतिक नीति में यह वात नहीं है।” लेफिन उन्होंने यह नहीं 
बताया कि १९४७ में उन्होंने जो यद्द सिद्धान्त स्थापित किया था कि वैदेशिक 
2 गीति आर्थिक नीति से निऊलती है, वह १५०० में कैसे झूठा हो गया | 


इसलिग्रे, अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक प्रइनों पर, भारत प्राय अमरीका के साथ 
रहता है। कभी-कभी तो इससे बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो जाती है। १९ 
सितम्बर, १९७१ को सयुक्त राष्ट्र सघ डी आर्थिक और सामाजिक समिति में 
भारतीय प्रतिनिधि टी० टी० ऊृष्णमाचारी ने “ व्यापार को रोकने वाले 
नियमों ” पर बोलते हुए पहले यह्द कद्दा कि “ उनके मन में अमरीकी प्रस्तावों 
से कोई उत्साह नहीं पैदा होता,” और वाद में बोले कि भारत सरकार के 
भादेश के अनुसार वह उसका समर्थन करेंगे। अमरीकी प्रस्ताव में कहा गया था कि 

सरफार को बाहर से आने वाले माल पर छुंगी या टैक्स आदि लगा कर 
स्वतंत्र होड़ को नहीं रोकना चाहिये। पिछड़े हुए और कमज़ोर देशों का 
फेहना था कि उन्हें अपने उद्योगों को विदेशी, विशेष कर, अमरीकी 
दोड़ से बचाने के लिये इस तरह के टैक्स लगाने ही पढ़ेंगे । 


जहाँ तक सामरिक प्रइनों का सम्बंध है, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण 
में भारत के पड़ोसी अमरीका था ब्रिटेन से घनिष्ठ रूप से सम्बंधित हैं। 
दौंगकौंग, मलाया, अदन, और फ्रारस की खाड़ी की शेखों की रियासते अग्रेज्ञों 
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की गुलाम हैं। लंका, ईराक़, और जौ्डन, मिश्र से प्रिटेन के फौजी समझौएे 
है जो इन देशों की पराधीनता का दूसरा नाम है। दक्षिणी कोरिया और 
प्रशान्त महासागर के अनेक द्वीप अमरीकी फौजों के कब्जे में हैँ। जापान, 
फार्मोसा, फिलीपाइन और सऊदी अरब में अमरीका के फ्रौजी भई हैं। 
एक भारतीय छेखक विद्या प्रकाश दत्त के शब्दों में 


“अत पश्चिमी और “ पूर्वी  ताक़तों के बीच यदि युद्ध छिड्ठा तो 
एशिया के, विशेष कर प्रशान्त महासागर क्षेत्र के अधिकतर देश पायेंगे 
कि वे पहले से ही एक पक्ष के साथ बचे हुए हैं क्योंकि उन्होंने पश्चिमी 
योरप के देशों के साथ फौजी समझौते कर रखे हैं ।?” 


अत हमने भी अगर पहले से ही यह ते नहीं कर लिया है कि हम 
इर हालत मे अग्रेज्-असरीकी गुट का ही साथ देंगे, तो भारत सरकार को इन 
फौजी समझौतों को देख कर गहरी चिन्ता में पढ़ जाना चाहिये । 


परन्तु, असलियत तो यह है कि स्वयं भारत अपनी फौज के लिये 
हथियार और सामान और ट्रेनिंग देने वाछे अफसर ब्रिटिश कौमनवेल्थ या 
अमरीका से मगाता है। भारत की सेनाओं की शिक्षा-दीक्षा, व्यवस्था व 
संगठन सब अग्रेज़् अफसरों की सलाह से द्ोता है। भारतीय सेना अग्रेज़ सेना 
के साथ मिल-जुल कर मोर्चेबन्दी का अभ्यास करती है । जैसा कि अमरीकी 
कूटनीतिश विलियम घुलिट ने हाल में कहा या 


” दुसरे महायुद्ध में भारतीय सेना बीस लाख सिपाद्ियों की एक 
शानदार फौज थी । परन्तु उनके हथियार सब ब्रिटेन या अमरीका के 
बने हुए थे । भारत खुद एक जीप तक नही तैयार कर सकता था। ” 


और तच से अमरीका के साथ हमारे देश का फ़ौजी सहयोग और 
बदता ही गया है | 


सितम्बर, १५४८ से अमरीका के समुद्री बेढ़े का एक सदूभावन। मण्डल 
एक क्रज्गर और दो हिस्ट्रौयर जहां के साथ वम्बई में आया । एडमिरल रिचट 
ऋनोली टस मण्डल का नेता था। बम्बई के प्रधान सन्नी वालासाहव खेर ने 
उसका स्वागत करते हुए कद 
एक शक्तिशाली समुद्री बेड़ा बनाने के काम में हमें आपके जसे 
देशों की मदद की आवदयकना है. 
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१६ जनवरी, १९४९ पे न्यू योके टाइम्स के सासरिक लाछोचक 
हैन्सन बाल्डविन ने समाचार दिया कि भारतीय और पाडिस्तानी फ़रौजों के 
/ अफसर लीवेनवर्म के अमरीकी फौजी कालिज में भिक्षा पा रहे ६ । 


अप्रैल, १५४५ में एक भारतीय फ़्ौजी मिशन अमरीका गया । इसमे सेना 
तथा समुद्री बेढ़े के चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल थे । उसका उद्देश्य अमरीका 
४ - में क्ौजी सामान सरीदना और बहों बढ़े भारतीय अफमरों की शिक्षा का प्रवध 
करना था। जुलाई में भारतीय सेना के कनेल के एस काटोच और कनेलछ 
एस. पडित को अमरीका में ऊँची फ्रौजी शिक्षा पाने के छिये भजा गया। 


५, १४५९ के अन्त में एक और भारतीय फोजी मिशन अमरीओआ गया। 
इसमें रक्षा विभाग के मंत्री एच एम पटेल, फौज के चीक ऑफ स्टाफ सेजर 
जनरल कलवन्त सिंह और समुद्री बेटे के सेनापति वायस-एडमिरल पैरी 
भी शामिल थे । 


३० जून, १९०० को लीवेनवर्थ कालिज्ष (अमरीका ) के गीक्षान्त 
पमारोह में कुछ भारतीय और पाकिस्तानी अफ़मरों ने भी भाग लिया । 


१९७१ के शुरू में, दक्षिण भारत में वेलिंग्टन के सयुक्त सैनिक स्टाफ 
कालिज में कुछ अमरीकी अफसरों ने भी भाग लिया। 
लेकिन, अमरीका में फ़रीजी सामान परीदने मे काक्नी कठिनाई पड़ी । 
+० मारे, १५४० के न्‍यू यौके टाइम्ल ने समाचार भ्रकाशित किया 
“भारत और पाकिस्तान दोनों अमरीका में हथियार खरीदना 
चाहते हूँ और इसके लिये डालर खर्च करने फो भी तैयार हैं । परन्तु, 
- अमरीकी विदेश विभाग इसकी इजाज़त नहीं देता । और यह रोक 
उस समय तक लगी रहेगी जब तक दोनों डोमीनियनो फे बीच 
जूदा तनाव क्रायम रहेगा | 
“ परन्तु, सुदूर पूर्व में तैनात अमरीकी अफ़सर...चीन के बिखर जाने 
के कारण, भारत और अमरीका के बीच अधिक से अधिक घनिष्ठ 
सम्बध स्थापित करने को वैयार हैं। ” 
इसके लगभग एक साल बाद अमरीका के न्यूजर्सी श्रदेश में दक्षिणी 
एम्बौय नामक स्थान में एक बड़ा भारी विस्फोट हुआ। उससे प्रकट हुआ कि 


श्णश्‌ 


रा 


पाकिस्तान को अप्तरीका जदह्ाज्ञ भर-सर कर गोला-बारूद, बम और दूसरा 
फौजी सामान भेज रहा था, जब कि हिन्दुस्तान को उसने क्रीजी सामान बेचने 
से इनकार कर दियाथा। १५ जून, ३९०० को श्रीमती पंडित ने विदेश 
विभाग के अधिकारियों से मिल कर इस घटना घर अपनी “ विन्ता ” अगट 
की भौर कुछ गोला-बारूद और शेर्मन टेंक भारत के लिये मांगा) 


मार्च १९०१ में भारत सरकार ने अमरीका से फौजी सामान खरीदने 
के सम्बंध में एक समझौता किया और उसमें अमरीका के पारस्पिक घ॒रक्षा 
सहायता क्वानून ( १५४९ ) की शर्तें मान ली। मगर इस समझौते की खबर 
प्रकाशित नहीं की गयी--शायद्‌ इस खयाल से कि कोई यह न समझे कि 
अमरीका से गेहू कर्ज पर लेने के एवज में भारत को इस समझौते पर दस्तंखत 
करना पडा है। 
अमरीका मे भारतीय अफसरों की शिक्षा होना और अमरीकी सामान 
पर भारतीय सेना का निर्भर रहना--ये दो ऐसी बातें हैं जिनके कारण भारत 
कभी पूरी तरह स्वतंत्र नीति पर नहीं चल सकता । भारत और अमरीका 
के लेखक लौरेंस के रोजिजर ने लिखा हे 
/ जब कोई कमज़ोर सरकार किसी बड़ी ताकत से फौजी मंदद 
पाने की कोशिण करती है, तब उसका कम से कम इतना मतलब तो 
होता ही है कि यह मदद ऐसे ढग से इस्तेमाल नहीं की जायगी जो 
बड़ी ताकत फे बुनियादी सामरिक दृष्टिकोण से ठकराता हो । और एक 
बार ऐसा सम्बंध कायम हो जाने पर दोनों पक्ष जानते हैं कि यदि 
उनके बीच कमी कोई तीत्र राजनीतिक या आर्थिक मतमेद वैदा हुआ, 
तो उनका यद्द सहयोग ज्ञारी न रह पायेगा। यदि विदेशी सलाहकारों 
को बड़ी ताकत मे वापिस बुला लिया, या फौजी सामान भेजना बन्द 
अथवा ऊम कर दिया तो कमजोर देश की सेना और सरकार संकट में 


पड़ जायगी। इसल्यि, एक बार ऐसा समझौता करने पर, कमग्जोर 
सरकार को बड़ी त्ताकत से राजनीतिक सम्बंध बनाये रसने के लिये एक 
फौजी कारण भी मिल जाता है । ” ( पृष्ठ १३१-३३ ) 


सुदूर पूत्र के सस्बंध में अमरीका से मतमेंद 
ट्र्न आर्थिक झौर सनिक कारणों जो ध्यान में रखते हुए किसी को इस 
बान पर आइजव नहीं दोना चादिय कि वैटेशिक मामलों में अक्सर भारत की 
श्ज्र 


हैँ 


राय अमरीका से मिलती रही है। भारत सरफार ने माशेछ योजना की खूब 
अशेसा की है। भारत सरकार ने माया और टडोनीमिया के कम्मुनिस्टों की 
निन्‍्दा करके और बर्मा सरफार को को देकर अमरीकी सरकार का मतरूब 
साधने में मदद की है | अक्तूबर १९८८ की दौमनवेल्व कान्येंस में भारत 
पेरकार ने फिर से हथियारवन्दी करने और पस्चिमी योरप की ताकतों का गुट 


. गाने का समर्थन किया था। रोजिजर ने १५७० के झुर मे ही अपनी पुस्तक 


में यह लिखा था 


४ निस्सन्देर, कुछ अन्तरराष्ट्रीय सवालों पर नयी दिल्ली ने 
अधिकतर कमज़ोर शक्तियों की तुलना मे अविक स्वतत्र रुख अपनाया है । 
परन्तु, यह स्वतत्रता समय बीतने के साथ कम होती गयी है। जैसे-जैसे 
बडी शाक्तियों के बीच और भारत के अन्दर विरोधी तत्वों के बीच तनाव 
चढता गया है, वैसे वेंसे भारत सरकार धीरे-भीरे व्रिठेव और अमरीका 
की ओर बढती गयी है, यद्यपि स्वतत्ञ बैंदेशिक नीति की शब्दावली 
को उसने अभी नहीं छोड़ा है ।” (“ भारत और अमरीका,' एष्ठ ३७) 


छेकिन, १९५०-०१ में चीन, कोरिया, और जापान के सवालों को छेफर 
भारत और अमरीका की सरकारों के बीच तीत्र मतमेद उठ खड़े हुए । 


ब्रिटिश सरकार से परामर्श करने के वाद, ३० दिसम्बर, १९४९ को 
भारत सरफार ले चीन फ्री जनवादी सरकार को मानता दे दी। उस समय 
अमरीका ने उसकी इस कार्रवाई का कोई उग्र विरोध नहीं किया था। 
तु, जिटेन की तरह भारत केवल कागज़ी तौर पर मानता देकर ही सरतुष्ट 
नहीँ हो गया। उसने चीन के साथ पूण कूटनीविज्ञ सम्बंध स्थापित किया 
और वह खुलेआम इस बात का समर्थन करने लगा कि अन्तरराष्ट्रीय 
पेस्थाओं में चीन की जनवादी सरकार को स्थान मिलना चाहिये । यदि 
भारत सरकार चीन की अनुपरिथिति में मी सयुक्त राष्ट्र सथ की छरक्षा समिति 

लो को मानती रही, फिर भी वाशिग्टन के च्यांग-परस्त अमरीकी 
राजनीतिज्ञों ने कल-कस कर भारत पर चोट करना झुछ कर दिया । 


आम तौर पर कोरिया के सवाल पर भारत की नीति अक्तूबर १५५० 
0 असरीका के साथ रही। सयुक्त राष्ट्र सघ के जिस अस्थायी कोरिया कमीशन 
5४८ में दक्षिणी कोरिया में अलग से चुनाव कराने की इजाजत दी थी, 


१५३ 


उस कमीशन के अध्यक्ष एक भारतीय अफसर श्री के पी. एस मेनन ये। 
उसके बाद सयुक्त राष्ट्र सघ ने कोरिया के बारे में जो कमीशन बनाया, उसमें 
भारत की ओर से डा० अनूप सिंह शामिल थे । 


२० जून, १९५० को अमरीका ने सुरक्षा समिति से शिकायत की कि 
उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर हमछा कर दिया है। इसके बारह घंटे 
के अन्दर भारतीय प्रतिनिधि ने, जो उस समय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष था, 
अमरीका की शिकायत पर विचार करने को वैठक बुला भेजी । बैठक के अन्दर 
उसने अमरीका के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि दक्षिणी कोरिया के 
प्रतिनिधि की वात सुनी जाय, पर उत्तरी कोरिया के श्रतिनिधि को बुलाया न 
जाय । इसके बाद सारतीय प्रतिनिधि ने अमरीका के उस अस्ताव का समर्थन 
किया जिसमें उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया गया था और 
उससे ३८वें अक्षाश के पीछे अपनी फौज हृटा ले जाने के लिय्रे कह्दा गया 
था। उसने उत्तरी कोरिया के इस कथन को अनसुना कर दिया कि हमला 
वास्तव में दक्षिणी कोरिया ने किय्रा था। उसने अखबारों में प्रकाशित इस 
समाचार की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि दक्षिणी कोरिया की फौज कुछ 
इलाकों मे उत्तरी कोरिया के अन्दर घुस गयी हैं । औौर जिस तेज़ी के साथ 
मुरक्षा सांमेति के अन्दर एक के बाद दूसरा सवाल उठ रहा था, उसे देखते 
हुए यह सम्भव नहीं दिखता था क्रि भारतीय प्रतिनिधि दर सवाल पर नयी 
दिल्‍ली से सलाषट्ट ले रहा था। रूगता है कि उसे एक आम हिंदायत दे दी 


गयी थी कि कीरिया के मामछे में अमरीका का समर्थन करो और बढ उसी 
पर्‌ अमल पर रहा या । 


२७ जन को, उत्तरी कोरिया का जवाब आने के पहले ही और कोरिया में 
मैंनिक दृस्तक्षेप करने के अमरीडी फैसछे के चन्द घटे वाद ही सुरक्षा समिति 
बह अमरीडी प्रस्ताव पास कर दिया जिसमे सभी देझों से दक्षिणी कोरिया 
मदद करने को कद्दा गया था । नयी दिल्‍ली से हिदायत आने में देर हो 
है के कारप भारतीय प्रतिनिधि दस प्रस्ताव पर समिति की बेंठक में वोट 
सता । छेक्नि, खाद में भारत सरकार ने ऐछान कर टिया कि बढ़े इस 
प्रस्ताव का समर्थन करनी दे और उसने ३०० कआदमियों की एक डाक्टरी 


इक भी दरक्षिए ऋगिया में भत्र दी । 


ँ 


४४ 


नर 


पु 


न 


श््ण्छ 


था 


४ छेंलाई को सुरक्षा समितिमे अमरीयांते रहा हि या दक्षिणी 
रियर में लस्ने बाठी सभी पिद्वेशी फौ्तों दी एक ख्युह जम्ान बनाये 
यातत ने इस प्रस्ताव पर बोट नहीं हिया। लेफिन, बाद में साएत सरकार 
इस अस्ताव के मानमे गा भी ऐलान पर उिना । 


>क ... पम्बर यो कोरिया कमीशन से अपनी वार्धिझ रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र 
थी साधारण बैठक ( जनरल अस्रेम्बरी ) के सामने रणी। उसमे वीशेप हप से 
रिया में अमरीक नीति का समर्भमन हिया गया वा । इसके उछ दिन पहले 
#रत सरकार सिंपमन री सरफार की और अमरीकी नीति की दृछ 
आलोचना बर चुछे थी, पर भारतीय प्रतिनिधि ने बिना किसी भी तरह की 
पर जिच्चे रिपोर्ट पर दरतखन कर दिया । 


५ सितम्बर को भारत ने सुरक्षा समिति से सोवियत के उस प्रस्ताव 
हे विरोध किया मिपतमें युद्ध के कानूनों को तोद कर गैर-फौजी आबादी पर 
अपायुंध बम वरसाने की निन्‍दा की गयी थी । प्रस्ताव पर बोलते टुए सर 

एन, राव ने कहा . 


“ मुझे मानना पड़ेगा कि बोरिया में बढ़े पैमाने पर चमबारी की 
पबरें मारत में काफी फैली हुई है और उनसे भारतीय जनता को 
भारी वक्‍क़ा लगा है। ”? 


अमरीकी फौजी कमान के बयानों में भी यह तसलीम किया गया था 

कि क्रिया के शहरों, गधों, और कारखानों पर अधा-घुघ वमबारी दी जा 

है। पर भारतीय प्रतिनिधि ने इस आधार पर सोवियत प्रस्ताव का 

विरोध किया कि अभी इस आरोप की जांच नहीं हुई है। किन्तु उसने स्वयं 

- है सुझाव नहीं रखा कि इसकी जोंच होनी चाहिये । 

अक्तूबर १९०० तक सारत ने कोरिया के सवाल पर कमी अमरीका के 

खिलाफ वोट नहीं दिया । इस बात का भद्दत्त कम नहीं समझना चाहिये । 
जैसा कि अमरीकी रक्षा विभाग ने हाल में कहा था 


7 ... एक ऐसी घड़ी में, जिसे युद्ोत्तर ससार के पक की सबसे 
गोजुक घड़ी कहा आयगा, भारत अमरीका के साथ वा। 


श्ष्ण 


२ 


७ अक्तूबर, १९५०० को सयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण वेठक ने एक 
प्रस्ताव पास किया जिसमें एक तरह से जेनरल मैकार्थर को उत्तरी कोरिया पर 
हमला करने की इजाज्ञत दे दी गयी थी। भारत इस बिना पर तटस्थ रहें 
गया कि ऐसा करने पर चीन के लड़ाई में आ जाने का अन्देशा है । वहीं से 
अमरीका और भारत में मतभेद्‌ आरम्भ हुआ । इसी समय से भारत सदा 
वातचीत के द्वारा कोरिया के झगड़े को घलझाने का प्रयत्न करने लगा और 
अमरीका किसी शान्तिमय हल के रास्ते में अड़गे लगाने लगा । अमरीका ने 
प्रस्ताव रखा कि चीन को आक्रमणकारी घोषित कर दिया जाय और उसके 
साथ किसी प्रकार का व्यापार न किया जाय । भारत ने इसका विरोध किया। 
ग्रे सतभेद मई १९५१ तक इसी तरह कायम रहे । जब मई मे कोरिया में 
सुलह की बातचीत शुरू हुई तो इस मतमेद पर थोड़ा पर्दा पडा गया। 


जापानी शान्ति सधि के अमरीकी मसविदे पर भारत ने दस्तखत करने 
से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें जापान मे अमरीकी फौज रखने और पारस 
के द्रीपों पर अमरीकी अविक्रार रखने की वात कही गयी थी । वैसे भारत इन 
बातों के खिलाफ नहीं था, पर उसका कहना या कि उनके बारे में अमरीका 
को जापान के साथ अछगग से कोई समझौता करना चाहिये। इस आशय का भारत 
सरकार ने एक नोट भी अमरीकी सरकार को लिखा, पर उसकी यह हिम्मत 
नहीं हुईं कि वह खुछ़मखुछ अमरीका का विरोब करे । इसीलिये, उसने सान 
फ्रासिस्को के शान्ति सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वहाँ उसे इस बात 
का अवसर मिल सकता था कि अमरीकी मसविदे मे सशोधन करने पर भारत 
जोर व सके । 


सुदूर पृर्व की समस्याओं पर भारत और अमरीका के मतमेद, वार्स्तेव 
मे, चीन + प्रति उनके मिन्न दृष्टिकोण से उत्पन्न हुए है। चीन के प्रति भारत 
दो भावना शताद्दियों से गहरी सहानुभूति की भावना रही दे और एक समान 
शत्रु के मप में साम्राज्यवादी झोपण का मुकाबला करने के कारण आधुनिक 
कह में ट्स भावना ने हद श्रालृत्व को रूप बारण कर लिया है। दूमरी 
कप झमरीझा का दृष्टिकोण प्रयानत टस बात से वना है कि एक सौ बरस 
मेंबतट चीन जा रहिस्मानॉट करके गोपण ऊरने में भाग छेता रहा है । अत! 
जी हयात के योग मानते है हि चौनियों को अविसार दे कि वे जैसी 
शयकार परशान्द्र के, अपने बहा बनाये, वहाँ अमरीडी शासक उनका यह 
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“ जेकार मानने को तैयार नहीं हैं--विशेप+र तर जब क्रि चीनिर्यों वी पसन्द 
की नापसन्द हो । 


सरकारी तौर पर भारत और अमरीफा के भ्रीच जो भी मतभेद पेंदा 
/ वें क्षणिक और कुछ विश्येप प्रग्नों पर थे। वे प्राय उन्हीं सवालों पर 
( उसी समय उठते थे जिन सवालों पर और जब कभी त्रिटिेन ओर अमरीका 
बीच मतभेद पैदा होते थे। अयपि यह भी सच है कि भारत की तरह ब्रिटेन, 
3के प्रति एक दृढ़ नीति पर न चल सका, कोरिया के सवाल पर वह 
मसमपेण कर बठा और उसमे जापानी सधि पर भी दस्तस्तत कर दिया । 


भारत अमरीकी मतमेदों की ओर समार का ध्यान १९५०-०१ में 
' आकर्षित हुआ जब कि उनकी वजह से चीन के खिलाफ अमरीका एक सयुक्त 
वी ने बना सका । अख़बार पढने वाले भारत के लोग जानते हैं कि भारत 
कार ने यह नीति प्रवानत जनमत फे प्रभाव के कारण द्वी अपनायी थी । 


एत् का जनमत 


भारतीय जनमत सदा अमरीकी ग्रुट में शामिल होने का दृढ़ विरोधी 
२ चीन से मित्रता रखने का प्रवल सम्थक रहा है। एशिया में विदेशी 
क्यों के हस्तक्षेप की उसने हर कदम पर निन्‍्दा की है । जब अमरीका ने 
रैया में हस्तक्षेप किया तो भारतीय जनमत और समाचार पत्रों की प्रतिक्रिया 
| विरोध की थी । भारत सरकार द्वारा अमरीका का समर्थन किये जाने के 
२ कुछ समाचार पत्र ढीछे पड़ गये, पर जब एचीसन ने प० नेहरू के सुझाव 
मानने से इनकार कर दिया और सोवियत प्रतिनिधि सुरक्षा समिति में 
: आग्ये तो सभी भारतीय समाचार पत्र फिर बडे जोरों से अमरीका की 
लोचना करने लगे । 


रौवर्े टूम्बल ने इस' विषय में नयी दिल्ली से एक समाचार मेजा था जो 

[ योके टाइम्स के ७ जुलाई, १५७० के अक में छपा था 
“ कूटनीतिज्ों और यहाँ के दूसरे पर्यवेक्षकों की राय है कि भारतीय 
जनमत की नाजुक दशा को देखते हुए प्रधान मन्नी प जवाहरलाल 
नेहरू के छिये यह एक बहुत हिम्मत का काम था कि उन्होंने सरक्षा 
समिति का वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जिसमें उत्तरी कोरियाई 


श्णज 


आक्रमण की निन्ठा री गयी थी और उसफ़ा मुकाबला करने के उप 
निश्चित किय्रे गये घे 


“४. उस मामले में प॑ नेदन ने ,, यह रायरा मौठ छिया था *ि 
हिन्टस्तान के लोगों का एक बढ़ा दिस्‍्सा उनसे नाराड दो जाग! गे 
हिस्सा बह हे जो पूर्व और पश्चिम है प्रन्‍न से बात जत्दो प्रभावित 
जाता हे। यही फारण हे कि मेहर के काये की प्रथमा बहुन साहुर 
का कार्य कद्द कर वी जाती 

“ कोरिया में युद्ध शुरू दोने पर बटुत से प्रभावशाली दिन्दुस्तान॑ 
अखबारों ने कद्दा था कि वहाँ या सपर्ष एक अन्दरनी मामला टे जें 
अपने-आप छुलस् जायगा और जिममें किसी चाहरपयाछे हो द्वाथ नहें 
डालना चाहिये । राष्ट्रपति ट्रमन के ऐंठान और फोरिया में तार 
अमरीकी फौजों के कूद पढ़ने वी राग्त शब्दों में निन्द्रा की गयी थी 
और कहा गया था कि- देखो, फिर परिचम बाले एक झुद एशियाई 
मामले में हस्तक्षेप कर रहे है । 

“/ प्रधान मन्नी ने बहुत ध्यान पूर्वक प्रइन का अध्ययन और विचार 
-विविमय करने के बाद कोरिया पर अपना मत स्थिर किया । अपने 
संत्रिमण्डल की बैठक बुलाने के पहछे थे जिन लोगों से मिले, उनमें 
अमरीका के राजदूत लौय हेण्डरसन भी थे जिन्होंने प्रधान मंत्री को 
अमरीका का इष्टिकोण समझाया । 


“४ मि हेण्डरसन ने प, नेहरू के सामने अमरीकी दृष्टिकोण का साफ़ 
शब्दों में और पूरा स्पष्टीफरण किया जिसे नेहरू ने बढ़ी उत्सुकता और 
दिलचस्पी के साथ सुना । - 

“ परन्तु, ठीक मत्रिमण्डल की बेठक के दिन मि., हेण्डरसन से 
नेहरू की बातचीत हुई--इस वात को लेकर भारतीय अखबारों में ऐसा 
प्रचार हुआ कि राजदूत तथा भारत सरकार दोनों को बयान देकर यह 
स्पष्ट करना पड़ा कि मझिमण्डल ने जो निरवय किया है, उसमें भमरीकी 
“ दबाव ? का कोई द्वाथ नहीं है । ”? 


२० अगस्त, १९५७० के योके टाइस्स' में रौबर्े टूम्बल ने 
फिर छिखा हे 


श्ण्ट 


“ यद्यपि भारतीय पालामेट प्रस्ताव पाप बरफ्रे कोरिया के सम्बंध 
में नेहह की कार्वाईयों पा समन यर चुद्टी है, परन्तु असलियत 
कुछ और हैं । पार्लमेंट को नज्ञरीक से उेपने वाले महसूस करते हूँ 
कि यदि कांग्रेस पार्टी अनुझआसन ऊा पयोग न सती ओर सदस्यों 
को सचमुच हन्छानुसार वोट यरने वी स्वत॑तता होती तो नेहह के 
जीतने डी सम्भावना पचास प्रतिणशन से अधिक न रह जाती । /”” 
आगे आने वाले मद्दीनों मे भारत सरकार ही नीति पर इस स्थिति 

प्रभाव पड़ना अवस्यम्भावी था । 
॒ जैसा फ़ि प नेहरू ने २९ मार्च, १९८५ को “इडियसन काउंसिल ऑफ 
डे अफेयर्स * के सामने मापण करते हुए कहा या 


“यदि हमारी त्तरफ से, यानी सरकार वी तरफ से, किगी एक 
विशेष दिशा में बहुत जुयादा बढ जाने बी कोशिश होगी तो खय्ये 
हमारे देश के अन्दर कठिनाइयों पैदा हो जायेंगी। उसका विरोव 
होगा और हमारे अपने देश के अन्दर ऐसे झगडे उठ खड़े होंगे 
जिनसे न हमारा फायदा होगा, न किसी और देश का। ” 


प नेहरू यह किसको सफाई दे रहे ये उन्हे यह सब कहने की क्यों 
रत पढ़ी £ ज्ञाहिर है कि इन शब्दों के द्वारा प नेहरु उन विदेशी शक्तियों 
पक्ताई दे.रहे थे जिनका कहना भारतीय लोकमत के कारण भारत सरकार 
शुरा नहीं मान पा रही थी । 


लन्‍्दन के इकोनोमिस्ट ने प नेहरू की समस्याओं का इस मकरि 
नि क्रिया था 


“ इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पं, नेहर अच्छी तरह यद्द जानते 
हैं कि अप्रेत्न और अमरीका वालों का भारत की समृद्धि मौर खर्वश्रता 
में अपना हित है, उनकी सहानुभूति भी जनतात्रिक देशों के साथ दे 
और वह समझते हैं कि भारत का भाग्य जनतांतिक देशों के साथ 
बधा हुआ है। परन्तु, इस वात को भारतीय जनता को साफ़-साफ्र 
समझा देना उनके लिये उतना ही सुश्किल काम है, जितना सुश्तिल 
काम अग्रेज़ पाठकों को नेहरू की इस कठिनाई को समझाना है । 


१७५९ 


४“ समाजवाद की शोर घटना बन्द फरके मे, नेहए ने जिम तरह 
अपनी सरकार के फट्मों को एक्ट पछट दिया और प्राउथेंट पूंजी और 
व्यवसाय के हित में वातावरण तीयार हरना झु्् किया, उससे काम्रेत्त 
के कार्यकर्ताओं में बड़ी बेनेनी और अचम्मा फैला हुआ है । उस स्थिति 
में यदि नेहरू उन नीतियों दी सभी में वैडेशिक नीति को और नहीं 
जोड़ना चाहते जिनके बारे में उन्होंने और गरदार पढ़ेल ने पिछले तीम 
वर्षों तक अपने समर्थकों के बीस प्रचार झिया है, और जिनमें से 
प्रत्येफ़ नीति वो अय ये उल्टी दिशा में घ॒ुमा रहे हैँ, तो दसमे आइचर्य 
की कीन सी बात है। ? 


अमरीकी लेसक लौरेंस रोजिजर ने भी कहा है 


“ यदि भारत सरफार ने अन्‍्तरराष्ट्रीय सप्राों पर जहरत से 
ज्यादा साफ रुख अपनाया तो उमके लिये मुद्िकल पैदा हो सकती हैं ।' 


प नेहरू ने खुद अपनी अमरीका याता के दौरान में एक जगह कहा 
था “ मुझे अपनी जनता को भी अपने साथ रुसना है ।”! 


इस प्रकार, आर्थिक एवं सैनिक दृष्टियों से जहाँ भारत ब्रिटेन और ' 
अमरीका फे साथ वंघा हुआ है, वहों जनमत भारत सरफ़ार को खुद नेहरू 
के शब्दों में “ एक रिशा में बहुत अधिक नहीं ”” बढने देता । इस स्थिति में 
स्वभावत पश्चिमी देशों की ओर झुकने की, किन्तु खुडेआम उनके साथ ने 
मिलने की नीति सामने आती है । 


भारतीय वैदोशिक नीति की हाल की ग्रवृत्तियाँ 7 


परन्तु इसमें सन्ठेह नहीं किया जा सकता कि बुनियादी तौर पर भारत 
की वैदेशिक नीति अग्रेज्-अमरीकी ग्रुंट का पक्ष लेने की है। जब आलोचना 
किये बिना काम नहीं चलता, तब बहुत ही नम्न शब्दों में, हज्ञार माफ़ी मांगते 
हुए, अमरीका की थोड़ी बहुत आलोचना भी कर दी जाती है । 

३० अगस्त, १००१ को भारत सरकार ने जापानी सधि के बारे में 
अपने नोट में कद्दा था 


“ भारत सरकार आशा करती है कि ऊपर के पेराओं में जो भावना 
जादिर की गयी है, और जिसका एशिया के लोगों और पूरी मानवता के 


१६० 


भविष्य पर प्रभाव पढ्मेगा, उस सम्यय में हमारे आर अमरीरी सरफार 

क् इृष्टिफेण की एकता साहिर द्वोवी ए। यो मतभेद दानों के नीच में 

हैं, वे तरीकों और उपायों के अन्तर यो रेकर है। ! 

१९ सितम्बर, १५७१ ऊो श्रीमती पडित ने उद्दा था 

० जहां त्त चीन यो मानता डेने या सम्वध रे, तमारा विचार 

है ऊि हमारे ऐसा करने से “ र्वतन राष्ट्री  गी सेवा होंगी। हम मानते 

ह कि इस मामले मे कुछ सतभद मालूम हो उक्तता है, परन्तु वास्तव 

में, एक ही उद्देश्य वो प्राप्त करने के लिये हम फेबल एक अन्य उपाय 

का प्रयोग कर रहे है।, ” (“डी स्टेटसमन ', ६० सितम्बर, १5४ १ ) 

“ इंडियन काउसिल ऑफ वाई अक्रेयस ! के सेकेटरी जनरल, श्री 
अप्पादोराई ने सुझाव रखा था कि यदि भारत केवल वेंटमिक नीति सुम्बंधी 
बयान ढेना कुछ कम कर ढे, तो भारत और अपरीका के सम्बंधों मे भारी 
सुधार ह्दो जायगा । 

कुछ लोग मतभेदों ड्रो ऊम करके दिखाते €, तो कुछ दोनो देखो के 
समान हितों की वात करते है । बेंद्रेशिफ विभाग के सेक्रेटरी जनरल सर 
गिरिजाशफर वाजपेयी ने कोरिया का युद्ध शर दोने के कुछ दिन पहले यू 
यो टाइम्स के मिं सी एल सुल्जव्गर से ऊद्दा था कि “ हमारी अपनी 
समस्याएँ इतनी है ” कि हम किसी गुट में शामिल नहीं हो सकते, परन्तु 


“ यदि तनाव कम नहीं हुआ और दूसरे युद्ध का जत्तरा पैदा हो 
गया तो हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि अपनी आशाओं के चावजूद 
युद्ध से अलग रहना हमारे लिये मुश्किल हो जायगा । हम अभी कहना 
नहीं चाहते कि तब हम फ़िंस पक्ष का साथ देगें, पर मेरा खयाल है 
कि आप खुद समझ सकते है कि इस प्रइन"का क्या उत्तर है।” 
और जैसे कुछ गलतफहमी रह गयी दो, इसलिये उन्होंने आगे यह 

भी फ़रमा ही दिया कि : 

“सोवियत सघ की तुलना मे पश्चिम और हमारे बीच कहीं 


अधिक आर्थिक और अन्य ढंग के सहयोग का क्षेत्र खा हुआ है।” 


अक्तूबर, १५५० में लखनऊ में इंस्टीच्यूट ऑफ पेसिफ़िक रिलेशन्स 


का जो सम्मेलन हुआ था, उसके प्रतिनिधि इस राय पर पहुँचे थे कि 
१्व१ 


ब/ 


गारत और पराक्िस्यान और छका अपने फो पहले से दम 
बात हे लिये बाघ तेना नदी चाहते हि हर हालन में से अमरीका का 
ही साथ डेगे। यदों पक दि कार्मोसा जसे गयालों पर भी वे ऐसा 
करने को तैयार नहीं है। परन्तु मुरग सवादों के बारे मे, ऐसे सवालों 
के बारे में, जिन पर स्वनंत्र संसार का भीष्य निभेर है, इन देशी 
की समान परम्परा उस बात की गारस्टी है और पिउले तीन वर्ष का 
अनुगव इस बात या सबूत है हि अन्त में दक्षिणी एशिया और 
अमरीफा एक ही पश्ष मे दिखायी ठेगे।!! 


१९ सितम्पर, १९७३ यो श्रीमती पडित ने न्यू यौक में एक 
महत्वपूर्ण बयान दिया था और उसमे साफ ऐलान किया था ऊ्रि भारत की 
नीति “ सयुक्त राष्ट्र सप का समर्थन करने और स्वत राष्ट्रो का समर्थन करने ” 
की नीति है। आधुनिक अमरीकी शब्दावऱी में स्वत॑त्र राष्ट्रों का मतलब 
दोता है वे देश जो अमरीका के साथ हें, भछे ही वे स्तन द्वों या ग्रलाम, 
साम्राज्यवादी हों या सामन्तवादी । श्रीमती पडित ने कहा था 


“/ सयुक्त राष्ट्र सघ वी हाल की सावारण वैंठरों में हमने ३२८ बार 
आप लोगों के साथ वोट दिया, ११ वार हम तटस्थ रहे भौर केवल दो 
बार आप से हमारा मतभेद रद्दा।” उनमे यह भी जोड़ दिया था कि 


“ पिछले वर्षों के हमारे अनुभव ने क्म्थुनिस्ट आक्रमण के प्रति 
हमारे विरोध को और भी उम्र बना दिया है। ”” 


लेकिन, यह कौन सा अनुभव था, यह दुर्भाग्य से मालूम न हो सका [ 


अत भारत की पूरी वेंदेशिक नीति को यदि लिया जाय तो कहना 
पड़ेगा कि फ्रौजी तथा आर्थिक कारणों से हमारी नीति घीरे-घोरे अमरीका 
“पक्षी बनती जा रही है। अमरीझी विशेषज्ञ फिलिप्स ठेलवौट के शब्दों में - 


“ भारत की बवैदेशिक नीति की सबसे प्रवल प्रद्नत्ति पहले ब्रिटेन का 
साथ देने की थी, परन्तु अब वह क्षीण पड़ गयी है। उसका सबूत यह 
है कि आज अमरीका में अभूतपूर्व सख्या में भारतीय और पाकिस्तानी 
डाक्टर, इजीनियर और विद्यार्यी दिखाई देते हैं । * 


श्देर 


दसवां अध्याय 


पाकिस्तान की वैदेशिक नीति पर एक बोट 


ऊपर हमने अमरीका के प्रति भारत ही गाति औः नारत फे प्रति 
अप्रीका की नीति के बारे में जो कुछ कद्दा, व” सादे तोर कर पकिस्तान पर 
भी लागू द्वोता है । 


भारत की तरह पारिस्तान की भी सरझार यदरी दवा करता है कि वह 
एक स्वृतत नीति पर चलती है और किसी गुट के सात मिलन! नहीं चाहती । 
१७ अगस्त, १५४७ को प्रधान मत्री लियाकृत अर्जी या ने ऐलान क्रिया धरा 
दि पाकिस्तान ने अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में रिना छिती पुन के पर्वेश ऊ़िया हे 
और वह राष्ट्रों के बीच विचारधारा के स्धे में फ्रिसी का पक्ष नहीं लेंगा। 
परन्तु, अमल में पाकिस्तान भी ब्रिटिश कौमनवेल्थ का मेम्नर बना डुंओ है 
भौर आम तौर पर, अग्रेज-अमरीकी नीति का वह समर्थन करता है । वल्कि 
तचतो यह है कि अन्तरराष्ट्रीय मामलों गे पाकिरतान ने हिन्दुस्तान से 
भविक हृढता से अमरीका का साथ दिया ऐ । 


पाकिस्तान की अर्थ-व्यवस्था पश्चिमी गुठ, और विशेष कर ब्रिटेन, 
पप्तरीका तथा अमरीका द्वारा नियमित जापान के साथ वधी हुई है । 
मे सैनिक दृष्टि से पाकिस्तान, अग्रेज-अमरीकी शर्कतियों पर निर्मर करता 
शव उसकी सेना में अप्रेज अफ़परों की एक वडी मख्या है | पाकिस्तान में 
र और दूसरा सामान और शिक्षक सी पश्चिम से ही आते है | 
के एक सरकारी प्रकाशन में बताया गया था कि १९४९ में पाकिस्तान 
करे सैनिक अफसरों को अमरीका में शिक्षा मिल रददी थीं। ; 


१९४८ और १९५० में अमरीका के समुद्री बेंढे के कई जहा 
पैदृभावना प्रकट करने के लिये कराँची आये। रक्षा मत्री इस्कदर मित्रो 


१द्शे 


जून १६०९ में अमरीया गये। उद्देश्य यह बताया गंगा था ह / भविष्य 
में और घनिप्ठ सहयोग स्वापित यरने की ”एि से याद अमरीडी सेना पे 
सम्पर्क कायम करने के ठिये वहाँ गये हैं। ” अपना हाम दालेम करने पर 
उन्होंने एक बयान में कहा वा 


प ०0 जा 

"४ हम पामर्स्तानी, टुनिया मे भान्ति दी आधा करते ह और 38 
कायम रहेगी यटि अमरीरोी सेना सदा तैयारो मरी द्वालत भे रखी 
जाये । ?! 


पाकिस्तान को वहुत बड़ी तादाद में फौजी सामान अमरीहा से मिला 
है । यह, असल में १९६ मई, १९५०० ग्रे प्रकट हुआ जब दक्षिणी एम्बॉय मे 
फौजी सामान से भरे एक जहाज्ञ में अकस्मात विस्फोंद हो गया। 
४ मई, १९७० को प्रधान मत्री लियाऊत अली खरा ने वार्शिग्टन में नेशनल 
प्रेस क्लब के सामने भाषण फरते हुए बताया कि उनकी अमरीका यात्रा की 
एक उद्देश्य “अपनी सेना के लिये आधुनिक सामान हासिल करना ” हे । 
दिसम्बर, १५५० में पाकिस्तान ने पारस्परिक सुरक्षा सहायता फानून के मातहत 


हंथियार और फौजी सामान खरीदने का वाकायदा एक समझौंता अमरीका के 
साथ कर लिया । 


” १५७० से ही अखवारों में घार-बार ऐसे समाचार निकल रहे हैं कि 
पाकिस्तान ने उत्तरी-पश्चिमी सीसाप्रान्त और कश्मीर मे. अमरीका को फौजी 
थड्ढे धनाने देने का प्रस्ताव किया है । 


इसलिये, स्वभावत पाकिस्तान की वेदेशिक नीति पश्चिमी ग्रुट की 
नीति के साथ चलती है । सारत से कद्दीं आगे बढ, कर पाकिस्तान ने अमरीका 
की खुश करने की कोशिश की । 3२ अप्रैल, १९७० को प्रवान मन्नी लियाकत 
अली खाँ ने सुझाव रखा कि अमरीका को कोशिश यह करनी चाहिये कि 
ब्रिटेन, भारत और पाकिस्तान की भौगोलिक सुरक्षा की गारन्टी दे दें। 
अक्तूबर, १०५० में पाकिस्तान के प्रतिनिधि-सडल ने सथुक्त राष्ट्र सघ में 
इस आहाय का एक प्रस्ताव पेश किया कि मैका्थर को उत्तरी कोरिया के 
इलाके में घुसने की इजाज़त दी जाय। भारत ने कोरिया कमीशन में 
आमिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन, पाकिस्तान ने उसमें 
सम्मिलित द्ोना स्वीकार कर लिया । जनवरी, १५०१ में प्रधान मत्री लियाकत 


श्द्छ 


अली खॉँ ने विदेशी सेनाओं को कठ्मीर में आने ऊा निमंत्रण दिया । सितम्बर, 
१९५१ में पाकिस्तान ने जापानी सवि के अमरीकी ससबिटे पर दस्तझत कर 
डिया । जून, १५०२ मे पारिस्तान ने वियतनाम मे करठपुतछी वाओ ढाई की 
सरकार को मानता देने का फैसला जया । 

पारिस्तान तेज्जी के साथ अग्रेजों के असर से मिक्रठ कर अमरीका के 
असर में जा रहा है । इसका सबूत यह हो ऊ्रि बाहर से आने वाली वस्तुओं 
पर चुगी लगाने के मामले में त्रिटिग फौमनवेट्व को जो सुविवाएँ मिली हुई 
थीं, चहुत सी वस्तुओं के लिग्रे वे रह कर जी गयी हैँ । १९०० में लियाफ़त 
अली खाँ की अमरीका यात्रा, पाक्रिस्तान-अमरीफा के सम्पर्धों मे एक विशेष 
परिवर्तन की सूचक थी । उसी वर्ष एक अग्रेज छेगाऊ ने लिखा था 

“ ब्रिटेन से कुछ दूर हो जाने के कारण पाकिस्तान दोस्ती और 
मदद के लिये अमरीका की ओर देखने लगा है | एडमिर्‌ल निमित्ञ्ञ 
के कब्मीर में मतगणना संचालक के रूप में नियुक्त किये जाने का 
बड़ा स्व्रात हुआ और डॉन ने लिखा है फ्रि अग्रेज्ञो की जगह 
अमरीकी टेफनीशियन भरती क्रिय्रे जाने चाहिये । ”” ( रिचई सिमण्डस 
की पुस्तक “ पाकिस्तान की रचना ” से, छरठ्ठ १७३) 

का अमरीकियों ने इन नीतियों तो पसन्द क्िय्रा । सद्दायक विदेश मंत्री 
जौज मत्री ने २० जुलाई, १९०१ को ऐलान किया 

“वे छोग (पाकिस्तान फे रहने वाले) बहुत हृढता के साथ 
परिचिम की ओर, और विशेष कर अमरीका की ओर झके हुए हैं . 

“ पाकिस्तान सरकार ने घरेछ कम्युनिस्ट कार्रवाई को कुचलने के 
लिये सक्रिय कदम उठाया है । पाकिस्तान सरकार ने चीन की कम्थुनिस्ट 
सरकार को तो मानता दे दी है, परन्तु वह कम्युनिज्म के आक्रमणकरारी 
उद्देश्यों को अच्छी तरह समझती द्वे और अमरीका तथा गर-कम्युनिस्ट 
देशों से दोस्ती रप़ना चाहती है। ” 
न्यू योक टाइम्स ने सितम्बर, १५५१ में लिखा था 

“ कम्युनिज्म और जनतत्र के सघर्प से भारत अपने को सदा अरूग 
सा रखता है, परन्तु पाकिस्तान तो पश्चिमी ताकतों का नतिक समर्थन 
करने के मामले में मानो लड़ाकू रुख अपनाये हुए है। ” 

श्द्ण 


पाकिस्तान सरफार जो अमरीकी अपना एक ऐड समर्थक मानते हूँ 
वे समझते हैं कि पाकिस्तान में आगे चल कर दूसरी ' मुटिलिम ” सरकार्रो 
का नेता बनने की सामन्‍्य है । परन्तु पासिस्तान का जनमत भारतीय जनमर्ते 
जैसा ही है । उसने चीन और कोरिया के सवालों पर अपनी सरफार को 
मजबूर कर दिया कि वह भारत सरकार जैसा ही रुख अपनाये । प्रधान मंत्री 
लियाक़त अली खो और उनऊा मंनिमण्दल पाठिस्तानी कौजों री कोरिया 
भेजने को तैयार था। परन्तु प्रबल जनसत के विरोध के कारण उनके लिग्र 
ऐसा कर सकना सम्भव न हुआ । 


परन्तु, पाकिरतान और अमरीका के बीच यदा-कदा जो मतमेंद उठ 
खड़े द्वोते हैँ, उनको बहुत महत्व देना भी ग़लत होगा । 

१९४८ के वसन्‍्त में, पाकिस्तान ने सोवियत संघ के साथ राजदूतों 
की अदछा-बदली करने का फैसला किया। ऐसा करके वह “ कइ्मीर के 
बारे भे सुरक्षा समिति के फैसलों के खिलाफ अपना क्रोब ” ज़ाहिर करना 
चाहता था । एक वर्ष वाद, जब प नेहरू को अमरीका से निमंत्रण मिला तो 
प्रधान मत्नी लियाक्तत अली स््रों ने ऐलान कर दिया कि वह सोवियत संघ 
जाने वाले हैं । परन्तु, फिर उन्होंने वह यात्रा स्थगित कर दी और अन्त में तो 
इरादा दी त्याग दिया और उल्टे वह अमरीका तशरीफ ले गये । पाकिस्तान 
सरकार ने इसकी ज़िम्मेदारी सोवियत सरकार पर डालने के लिये अजीब-अजीब 
किस्से अखवारों में छपवाये । पर अन्तरराष्ट्रीये मामलों-के पाकिस्तानी विशेषज्ञ 
के सरवर दसन ने द्वाल में उनका पर्दाफाश कर दिया। उसमे लिखा 

“ बह ( लियाक्तत अली ख्रों ) यथाथंवादी थे | उनका उद्देश्य अपनी 
गरीब जनता का जीवन स्तर ऊपर उठाना था । यद्द केवल बड़ें पेमाने 
पर आर्थिक विकास के द्वारा दी सम्भव था, जिसके लिये पाकिस्तान के 
पास न पूंजी थी, न मशीनें और न तकनीकी दक्षता । ये चीयें। सिफरी 
पर्चिम से ही आ सकती थीं। इसलिये, वास्तव मे, वह देश की 
बुनियादी आर्थिक आवश्यकताओं के लिये भी पश्चिम पर उसी प्रकार 
निर्भर करते थे--जैसे वह कश्मीर के सवाल को सयुक्त राष्ट्र सध के 
जरिये छखुलझाने के लिये उस पर निर्भर करते थे । 
| ““मि लियाक्रत अली खो की प्रस्तावित रूस यात्रा के लिये पाकिस्तान 
में बड़ा उत्साह था । उसे स्थगित करके---वल्कि कहना चाहिये कि. 
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उसका इरादा छोड़ कर यदि उल्टे उन्‍्ह अमरीफका चाना पड़ा, ते सिर्फ 

ऊपर लिखी महत्वपूर्ण आवध्यकताओ क फारण ही । ” ( पाकिस्तान 

होराइ्जन के दिसम्बर, १९०१ ये आअऊक में “मि० ठलियाक़त 

अली सौ की वेदेशिक नीति ” जशीर्गक ठेस से ) 

सच वात यद दे कि पाकिस्तान सरकार को सद्दा यद्द उर लगा रहता है 
कि अमरीका कहीं भारत को एशिया में अपना प्रधान अद्य न बचाया ते कर छे 
और उस कारण कहीं भारत को पादिस्तान से ज्यादा “टुकड़े ” न मिलने लगे, 
और अमरीकी सरकार पर दबाव डालने के लिये उसे देशी जनसत और 
अन्तरराष्ट्रीय पैंतरेबाजी क्रा इस्तेमाल करने में भी कोई हिचक नहीं होती है । 

न्यू योके टाइम्स ने १५ सितम्पर, १९७१ को छिन्वा था 

“ पाकिस्‍्तानी अब अपने से सवाल करने लगे हैं कि सयुक्त राष्ट्र 
संघ में और अन्यत्र, अमरीका तथा ब्रिटेन की नीति का लगातार हृढता 
से समर्थन करके उन्हे कोई फायदा सी हुआ हे या नहीं 2 और वया 
भारत की तरह तटस्थता का खेल खेलना ही पाकिस्तान के लिये 
अधिक लाभदायक न होगा -? 

“वे कहने छगे हैं कि भविष्य में पाकिस्तान को भन्तरराष्ट्री 
क्षणर्डों पर अपना रुख ते करते हुए इसका ज्यादा खयाल रखना चाहिये 
कि इसमें मेरे लिये क्‍या है |” 
इस तरह के दबाव के साथ-साथ पहले से अधिफ “ सहयोग ” के 

चायदे भी किये जाते हैं.। प्रधान भत्री ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने २९ अक्तूबर, 
3९०१ को कहा था 

“ कश्मीर की समस्या सुन्दरता के साथ हल हो जाय तो हमारी फ्रौजें 
खाली हो जायेंगी, और तब कोरिया को फौज भेजने के सवाल पर दम 
गम्भीरता के साथ विचार कर सकेगे। ”” 
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ग्यारहबां अव्याय 
५ 3 दराबाद 
दक्षिण अफ्रीका, कश्मीर ओर हंदराबाद 


सहयोग और पराधीनता में क्या अन्तर है? यही कि सहयोग मे दोनों 
पक्षों को लाभ होता है और पराघीनता मे केवल एक पक्ष को । भारत और 
पाकिस्तान ने अपनी बैदेशिक्र नौति के द्वारा प्राय. अमरीकी हितों को मज़बूत 
क्रिया है । अमरीकी हितों पर उन्होंने चोट कमी नहीं की । इसलिये, आशा की 
जा सकती थी कि भारत या पाकिस्तान के बुनियादी हितों का सवाल उठने 
पर अमरीका भी यही रुख अपनायेगा। इस अध्याय में हम ऐसे तीन सवालों 
पर अमरीका का रुख देखेंगे । 


दाक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानी 


१९४६ में अविभाजित हिन्दुस्तान की अन्तरिम सरकार ने सपुक्त राष्ट्र 
सघ से अपील की थी कि दक्षिण अफ्रीका मे हिन्दुस्तानियों के साथ बेर 
व्यचद्वार बन्द हो | अमरीका ने दक्षिण अफ्रीका के रगभेद्‌ की भावना में अधे 
बने शासकों का साथ दिया और भारत का विरोध किया । 


अमरीका ने दक्षिण अफ्रीका के गोरे शासक्रों का साथ देना पसन्द 
किया क्योंकि उसे इन छोगों की कद्दर प्रतिक्रियावादी नीति में, भारत की 
तटस्थता की नीति से अधिक विश्वास था। रगमेद की नीति का अमरीका 
समर्थन करता है क्योंकि उसे डर है कि इब्शियों और एशियाइयों के साथ 
वह ख़ुद जो भेदभाव वरतता है, कहीं उसके बारे में मी किसी अन्तरराष्ट्रीय 
मच से सवाल न उठा दिया जाय । इस प्रकार अमरीकी सरकार ने भारतीय 
तथा अफ्रीकी जनता के छात्रु का पक्ष लिया है और भारत की वैदेशिक नीति 
के एक चुनियादी सिद्धान्त का सख्त विरोध किया है । 


श्द्द 


कश्मीर 


दूसरा सवाल जो भारत और पाकिस्तान दोना से सग्नधित हे और जो 
संयुक्त राष्ट्र सघ के सामने पेश है, वह ऊ्मीर का मसठा है । इस सवाल पर 
सेयुक्त राष्ट्र सघ की बहूमों में अमरीका सबमे आगे बढ कर हिरगा लेता (हा 
। संयुक्त राष्ट्र सब की ओर से फ्रेंक ग्रहम यो ऊब्मीर के सामछे में सम्यरथ 
भौर एडमिरल चेस्टर निमित्ध् को मतगणना संचालक निवुक्त ऊिया गया है । 
ये दोनों सज्जन अमरीकी है और उनके जरिये अमरीका इस सामलछे से बहुत 
कोरार टग से हस्तक्षेप कर सकता है । 
परन्तु, यह समझना गलत होगा फ्लि अमरीका ने कश्मीर में केवछ 
जनवरी, १९४८ से, यानी सिर्फ तभी से दिलचस्पी छेना झट किया, जब क्रि 
फेश्मीर का मामला सुरक्षा समिति के सामने आया। ३७ अक्तूबर, १९४७ 
को रौवर्ट ट्रम्बल मे नयी दिल्ली से समाचार भेजा था 
। “सिखों (फौजियों) को श्रीनगर छे जाने के ठिये जो हवाई 
जहाज किराये पर लिये गये थे, उनमे से एक पर दो अमरीकी अन्वेषक 
नयी दिल्ली आये--१५० स्ेण्टूल पार्क साउथ, न्यू बौ् का रहने वाला 
लेखक और भाषणकर्ता निकल स्मिथ और शिकागो का फोटोग्राफर 
लोरेन टूटेल ,। 

/ प्रि० स्मिथ और मि० टूटेल अपने साथ १८,००० फ्रीट लम्बी 
एक चलती-फिरती फिल्म, जिस पर उन्होंने कश्मीर और पश्चिमी 
तिब्बत के चित्र खींचे थे, तो बचा कर के आये, पर ६,००० डालर के 
मूल्य का कैमरा आदि उन्हे वहीं छोड़ देना पढ़ा.) 

/ मि० स्मिथ द्वाल के उपद्रद काल में बहुत दूर-दूर तक कश्मीर में 
घूमे । उन्हें पता चला कि यदि कोई बढ़ा उपद्रव झुरू हुआ तो स्थानीय 
शासक उससे फ़ायदा उठा कर महाराजा के खिलाफ़ बगावत का झण्डा 
चुलन्द्‌ कर सकते हैं ) लदाख में . मि० स्मिथ ने देखा कि स्वतत्रता 
की भावना आम तौर पर लोगों में फैली हुई है । ” 
दूसरे दिन टूम्बल ने फिर लिखा 

“ज्यू यौर्क के लेखक और साषणकर्ता निकल स्मिय, जो कल 
ओनगर से लौटे, ख़बर लाये हैं क्रि लदाख प्रान्त की राजधानी छेह 
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में रस के समर्थन में कुछ कार्रवादया द्वो रही हूँ । लदाख के पड़ोस मे 
चीनी तुर्किस्तान है । मि० स्मिय ने देखा कि गोकि बढ एक चीनी प्रान्त 
है, फिर भी घहो रसियों का बहुत असर है | ” 


ये दो अमरीकी कौन थे और कस्मीर में क्‍या कर रहे थे 


मेजर टूूठेल ने पिछले मह्दायुद्ध में पाचवीं लड़ाकू कैमरा ठुकडी के कमाइर 
की द्दैसियत से प्रशान्त के युद्ध क्षेत्र म काम किया था। निकल स्मिय सुफ्रिया 
विभाग का ग़ुर्गा या और विदेशों में जासूसी का सचालन करने बारे अमरीकी 
सरकार के विभाग ( ओवरसीज स्ट्रैटेजिक सर्विसेज्ञ ) की ओर से फ्रास, स्थाम, 
भारत, रुका और चीन मे काम फर छुका था । हाल में प्रकाशित अपनी 


एक किताब तिब्बत का सुनहरा छार में उसने कश्मीर यात्रा का उद्देश्य 
बताते हुए कहा है 


“& मेरे मन में एक विचार चक्कर लगा रहा था। दूसरे महायुदध 
में मैं अक्सर पूर्ची तिब्बत के पहाड़ों के ऊपर सी-४७ हवाई जहाज में 
वेठ कर उड़ा हैं और हर बार मेरे मन में यह डरावना विचार मडराता 
रहा है कि हमारे नीचे इज्ारों मील तक समतल जमीन का एक भी 

“ ठुकद़ा ऐसा नहीं है, जिस पर हवाई जहज़ उतर सके । सवाल यद्द था 
कि क्या पैगोंग झील का इलाका भी नीचे उतरने के लिये इतना ही 
खराब है * में किसी तरह इस सवाल के जवाब का पता लगाना चाहता 
था।?” ( पृष्ठ १३४ ) 


परन्तु, बीमार पड़ जाने के कारण स्मिथ पेगोंग झील की यात्रा न करे 
- सका और टूटेल अकेके द्वी वहाँ गय्या । ग 


“ लोरेन ने जो कुछ देखा, उससे मुझे यह विश्वास हो गया कि 
झील का उत्तरी भाग बीस- मील की लम्बाई तक कम से कम दो मील 
चौड़ा है और किनारे के पास भी उसकी गहराई बहुत काफी है । 


“ लोरेन ने अपनी जेव से डायरी निकाली और उसने मुझे 
दिखाया कि झील के इस छोर पर हवाई जहाज़ों के उतरने के लिये कई 
मील रूम्वा स्थान मिल सकता है। बल्कि, उसका तो कहना था कि 
यहाँ ऐसे कई स्थान मसिऊ सकते हैं। उत्तर-पश्चिम की ओर पहाड़ 
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भी इतने नीच हं फि झ्लील से उपने वाठा झोए भी हवाई जहा 
जासानी से उन्हें पार कर सकता है । 
“हम खामोश सड्े-्सदे एक्दूसरे को देधते एट गये । 
( वही पुस्तक, पृष्ठ २४८ ) 
_.._. अमरीकी अखयारों ने फरवरी १०४८ में पमाचार छापा हैं हट नामक 
'क अमरीकी ने आज्ञाद कश्मीर फौज में कठे मद्दोने तऊ ब्रिगेटियर-जनरल की 
हैतियत से काम किया है और उसका दावा है हि उसने बहुत से हिन्दुओं 
की अपने हाथ मे भारा हैं। + 


ग्ससे जाहिर होता है फ्ि कम्मीर में अमरीका की दिलचस्पी बहुत 

परानी थी और उसकी सबमे बड़ी वजह ऋश्मीर की भौगोलिक स्थिति थी । 

पका सैनिक दृष्टि से बड़ा सहत्व है। रोजिजर ने अपनी पुस्तक थ्रारत 

और अमरीका में लिया है 

/ कश्मीर, सोवियत सघ का पढ़ोसी हे और उसकी सीमा ्फगानि- 

स्तान, चीनी तुर्किस्तान ( सिंकियाग ), तिव्यत, भारत और पाकिस्तान 

की सीमाओ से मिलती है। शायद इसीलिगरे, अमरौका को कश्मीर मे 
इतनी दिलचस्पी है।” ( पृष्ठ १०५), 

भारत सरफार भी यह अच्छी तरह जानती थी कि चीन और सोवियत 

खिलाफ युद्ध चलाने के केन्द्र के रूप में करंमीर मे अमरीकियों 

ही बढ़ी दिलचस्पी है। २५ अक्तूबर, १५४७ को रौबर्ट टूम्बल ने चयी 

दिल्ली से न्यू यौरक टाइस्स में लिखा था 
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+# सर वी० एन० राव ने फरवरी १५५० में सुरक्षा समिति के सामने 
इस बात का जिक्र करते हुए कहा या “भारत चढह्दे तो इस मामले से 
सख्ती से पेश आ सकता है और ह्वेट की कार्रवाइयों से उसे जो सुक्ैसान 
पहुँचा है, उसका मुआवज्ञा अमरीका से तलब कर सकता हैं। इसमे 
जिन लोगों को हेट ने मार डाछा, सिफी वे ही नहीं आते। मार्त चार 
इस लड़ाई का पूरा खर्चा मांग सकता है, क्योंकि हेट द्वारा जाए 

कश्मीर फौज का सगठन किये जाने के कारण ही भारत को यह 

« कगा पड़ा!” (“हिन्दू // १४ फरवरी, १९५०० 


श्ज्र 


“,, भारतीय अधिकारियों का रपष्ट मत दे कि भारत की सुरक्षा 
के लिये कश्मीर पर अधिकार रखना बहुत आवश्यक है। सरकार के 
जिन बड़े अधिकारियों से मैने आज बाते की, वे सोवियत सध के बारे 
में सोच रहे थे जो उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर गिलगरिट के पास कब्मीरे 
को छूता है । 


“/ एक भारतीय अफसर ने मुझ से कहा “इस इलाके की ह्सी 
प्रजा चूकि मुसलमान है, इसलिये पाकिस्तान को इस सीमा की रक्षा 
की उतनी चिन्ता नहीं है जितनी हमे है ।” इस अफमर के विचार भें 
कर्मीर के पहाड़ों को सुरक्षा का पर्याप्त साधन नहीं माना जा सकता | 


इस प्रकार, बडे भारतीय अक्सर अमरीजा को यह समझाने की कोशिश 
कर रहे थे कि सोवियत रूस के खिलाफ दोनों सरकारों के द्वित एक है । हस 
का हौआ खड़ा करके और उससे लड़ने के लिये मदद का आइवासन देकर 
चे पाकिस्तान से होड़ करना चाहते थे । 


१ जनवरी, १९४८ को भारत सरकार ने सुरक्षा समिति से कामीर में 
-पाकिस्तान के हस्तक्षेप की शिकायत की | पाऊिस्तानी विदेश मत्री ने जवाब 
में माग की कि भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी भी वातों पर मतभेद 
है, उन सब पर सुरक्षा समिति सौर करे । अमरीकी और अग्रेज्ञ प्रतिनिधियों के 
रुख़ से लगता था कि वे भी इस प्रस्ताव को पसन्द करते हैँ। जहों तक 
कश्मीर का सम्बंध था, उन्होंने भारत की शिकायत को अनसुना कर दिया और 
भाग रखी कि घुरक्षा समिति के मातहत चदों “ तठस्थ ” शासन कायम किया 
जाय और करंमीर को उसके हाथ में सोंप दिया जाय । ज़ाहिर है कि 
“ तटस्थ ” शासन का मतलूब अग्रेज़-अमरीकी थुटठ के भेजे हुए विदेशी 
अफ़सरों का शासन है | ब्रिटिश और अमरीकी प्रतिनिधियों को कश्मीर में 


स्वतत्र मतगणना कराने की इत्तनी चिन्ता न थी, जितनी वहाँ अपना शासन 
स्थापित करने की थी । 


२० जनवरी, १५०८ को सुरक्षा समिति ने एक जाँच ऊमीशन नियुक्त 
करने का नि३चय किया । उसमें एक मेम्बर भारत का चुना हुआ रखा जानेवाला 
था, दूसरा पाकिस्तान का चुना हुआ और तीसरे सदस्य को पहले दो मेम्बर 
चुनने वाले थे। सुरक्षा समित्ति के बहुमत से भारत नाराज्ञ था, उसने 


श्छर 


तेकेस्लोबाकिया को उुना। पारिस्तान ने थप्ना सदरब चुन्मे मे न्‍ेगी की | 
अग्रेज-अमरीकी गुट वो मौका मिला, उसने टो महीते * लिये म्सीशन के काम 
साई में ढाल दिया | चुरक्षा समिति का अन्यत हर मतीने बदलत्ग 
रहा। वह अमरीका से राय लेऊर भारत आर परारिन्नाद | प्रतिनिष्नियाँ 
आ बातचीत के लिय्रे बुछाता रदहा। अन्त में, पास्म्ति ने ने भजेन्टाइना को 
_ मत का सेम्बर नामजद फर दिया । 
२१ भग्रेछ को अमरीका और ब्रिटेन ने क्राम ज्ञादा होन का बहाना 
_ना कर चुरक्षा समिति से कमीशन के सदस्यों की सगया वो वढ। कर पॉच कर 
शे। ३ व के की । दो नये स्थान चेविजियम और डम्बिया दो द्यि 
“+॥ थे दोनों ढेश अमरीका के आवीन ह। साथ टी प्रस्ताय से यह नी औोड 
+ न गया क्ि यदि भारत और पाजिस्तान द्वारा नामजद दो सेम्बर तीसरे 
“मप्र को दस दिन के भौतर छुनने में असमर्थ रहने ह, तो फ्रासीसी प्रतिनिधि 
रेप स्थान के छिये क्लिसी को नामज़द कर देगा। इस तरह अमरीका खुद भी 
फेमीशन मे घुत्त गया । 
भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही इस प्रस्ताव पर एतराज़ ड्िया शु, 
'र कप्रीशन को शुविया देने के लिये दोनो ही तैयार हो गये। भारत ने 
उठ विशेष प्रवध भी किया । जैसे 
* गेख अब्दुछ के समर्थकों से सम्ती मे कहा गया कि वे कोई 
विरोध प्रदर्शन न करें। ( टाइम्स, बन्‍्दन, ११ जुलाई, १९४८) 
अमरीका के शामिल हो जाने के बाद कमीशन तुरन्त काम करने छगा। 
*० जुलाई को उसने त्रिग्वी छी से कहा कि एक बड़ा फ्रोजी अफसर सैनिक 
गठाहकार बना कर कमीशन की सदद्‌ के लिये भेजा जाय। २४ जुलाई को 
टाइस्स ने समाचार छापा : 
कमीशन को भारत सरकार से इजाज्ञत मिल गयी है क्रि वह 
सामरिक परिस्थिति की प्रारम्भिक जोंच करने के लिये एक अमरीको 
फौज क्षे मेजर और एक बेल्ज़ियन प्रतिनिधि दो संदस्यों की एक 
>पसप्तिति को कश्मीर भेजे। ?! रु 
सैनिक परिस्थिति की यह जाँच कमीशन के अमरीकी सदस्य के सैनिक 
'उडाहकार मेजर ऋंखिस एम स्मिय और बेल्जियम के अस्थायी सदस्ण 
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देरी आफे ने की । कमीशन सचिवालय का अप्रेम सदस्य रिचड तिमाइस भी 
इन लोगो के साथ गया था । 


कमीशन ने विस्तृत पैमाने पर राजनीतिक और आर्थिक जाच करते 
के लिये भी कई जत्ये कश्मीर भेजे | परन्तु पाकिस्तान और भारत के बीच 
समझौता कराने के लिय्रे उसने कुछ न किया । उल्टे, उसने दोनों सरकारों 
से परस्पर विरोधी बाते करके उन्हे आपस में छड़ाने की कोशिश की और 
सितम्बर, १५४८ से फ़रवरी १९४९ तऊ वह योरप में जाकर बैठ गया । , 


कश्मीर में पिछले साल फे वसन्त से ही लड़ाई वत्द थी। इस भीजी 
सीमा को भारत और पाकिस्तान ने १ जनवरी, १६९४५ को बाकायदा समझौता 
करके पक्की: कर दिया। दूसरे रोज़ मौरिस देलबौय नामक एक बेल्जियन 
जनरल कश्मीर तशरीफ छे आया । फरवरी तक ३६ सैनिक दर्शक वहाँ पहुंच 
गये थे। इनमें छे १७ अमरीका से आये थे, ६ मेक्सिको से, ७ बेल्जियम से, 
४ कनाडा से और ४ नॉरवे से । अमरीका ।और उसके ग्रट वाले कश्मौर में 
सजवूती के साथ जम गये । 


फिर कमीशन ने छ्माव रखा कि सयुक्त राष्ट्र सघ के प्रधान मत्री को 
कश्मीर के लिये एक मतगणना सचालक नियुक्त कर देना चाहिये जिसके दीभ 
में शासन के विस्तृत अधिकार रहे । ६ मार्च, १५४५ को प नेहरू ने बताया 
कि इस पद्‌ के लिये जनरल वाल्टर बेडेल-स्मिथ को चुना गया है। स्मिय 
चूंकि बीमार पढ़ गये, इसलिये २२ मार्च को त्रिग्वी छी ने फ़्लीट एडमिरल 
चेस्टर निमित्न् की नियुक्ति का ऐलान कर दिया। यह बात महत्व से खाली 
नहीं है कि इस पद्‌ के लिये चुने गये दोनों नाम भमरीकी अफसरों के थे | 
बेडेल-स्मिथ एक जनरल था जो वाद में अमरीकी सरकार के ससारबव्यापी 
केन्द्रीय ख़फ्रिया विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। निमित्ज्ञ समुद्री बेड़े 
का बढ़ा अक्सर था। मतगणना सचालक की तनखा ४०,००० डालर वार्षिक 


रखी गयी । इससे ज्ञाहिर होता है कि इस पद्‌ को कितना भारी महत्व दिया 


गया है । 


गोकि कमीशन पहले मध्यस्थता या बीच बचाव कराने घाला कमीशन 
कहलाता था, पर वह दोनों पक्षों को कभी एक साथ चेठाने की बात मे करता 
यथा। अगस्त, १९५४५ में वडे अधिकारियों की एक सयुक्त बैठक द्वोने वाली थी । 


श्छ्छ 


मु 


कप्ीशन ने उसे मसूल्त कर दिया और उल्टे, अमरीकी सदस्य के छुझाव पर , 
प्रस्ताव रखा कि एडमिरल निमित्त को पंच बन कर झगड़े का फेसछा दे ठेना 
चाहिये । राष्ट्रपति टूमन ने (और स्वयय निमित्त ने भी) भारत ओर 
पाकिस्तान पर यह प्रस्ताव मान लेने के लिये दबाब डाला । परन्तु भारत ने 
इनकार कर दिया | इस समय तक कमीशन और उतके सनिक दर्शकों वी 
* निगरानी ” के बावजूद आज़ाद कस्मीर की फीज चढ कर ३२ बटालियन 
हो गयी थी और वह पूरी तरह इथियारों से ठँस थी । 


अमरीका अब कश्मीर की पूरी जिम्मेदारी लेने मो तेयार था। वह 
एडमिरल निम्मित्न को सर्वोच्च शासक और पंच वना कर भेजना चाहता था| 
परन्तु भारत सरकार के विरोध के कारण उसे एक बीच का रास्ता निकालना 
पडा । १४ मार्च, १९०७० को क्यूथा, नॉरवे और ब्रिटेन के सहयोग से अमरीका 
ने सुरक्ष समिति से एक मध्यस्थ नियुक्त करा लिया । इन चार सरकारों ने एक 
राग से सर ओवेन डिक्सन को इस पद के लिये चुना जो युद्ध काछ मे 
वाशिंगटन में आस्ट्रेलिया के राजदूत थे और यह सकेत फिया कि यदि भारत 
और पाकिस्तान ने इस नाम्र को स्वीकार नही किया तो भी नियुक्त उर्न्हे द्वी 
किया जायगा । १३ अप्रैल को स॒रक्षा समिति ने डिक्सन का नाम मजूर किया 
और भारत तथा पाकिस्तान दोनों ने उप्ते मान लिया। प्रधान मत्नी ली ने , 


एरत पेशनयाफ़्ता अमरीकी जनरल कुईने एच हौजेज़ वो डिक्पन का सैनिक 
पलाइकार नियुक्त कर दिया । श 


कुछ महीने बाद डिक़्सन ने रिपोर्ट पेश सी कि वह अपने ,काम में 
अतफल रहा है और सिफ़ारिक्त की क्िकश्मीर का चेंटवारा कर देना चाहिए । 


जनवरी, १५७१ में जो कौमनवेल्थ कान्फेंस हुईं, उसमें आस्ट्रेलिया और 
न्यू-जीलेण्ड के अमरीक्रा-परस्त प्रधान मत्रियों ने कश्मीर में अपनी फ्रौजें भेजने . 


हे झझाव रखा। पाकिस्तान सरकार ने इस सुझाव को भी स्वीकार कर लिया, 
पर भारत ने उसे नहीं माना । 


फरवरी १९०१ में, अमरीका और त्रिटेन ने सुरक्षा समिति से एक दूसरा 
/ मध्यस्थ ” नियुक्त करने की इजाज्ज़त के ली। जनरल आइज्नहीबर का नाम 
भी आया, पर बाद में अग्रेज़-अमरीकी प्रतिनिधियों ने डा प्रैहम को खुना । 
भारत सरकार ने फरवरी वाले प्रस्ताव का विरोध किया था, परन्तु अमरीकी 


+> 
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वैदेशिक विभाग का दवाव पढ़ने पर ग्रेहम का उसने स्वागत किया। एक 
साल की मेहनत के वाद ग्रहम महाशय ने २० अप्रैल, १९८६ को रिपोर्ट 
दी कि अब एडमिरल निमित्न को भी इस मामले में डाल देना चाहिये । 


इस प्रकार हम देखते हं कि पिछले पांच साल से अमरीका लगातार 
कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है । वह सयुक्त राष्ट्र सघ में चौधरी 
वना हुआ है। उसने बार-वार ऐसी मांगें पेश की हैं जो सवंवा अज्ञवित 
थीं। बार-बार भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने डुनिया के सामने यह 
वादा किया कि वे कश्मीरियों को इन “ पर्चो ” की बातें मानने के लिये मजबूर 
करेंगे, गोफ़ि कस्मीरी जनता ऐसी वार्तो के सख्त खिलाफ थी । 


सुरक्षा सम्रिति का बहुमत अमरीका की मुट्ठी में है। उसका प्रयोग 
करके अमरीका ने भारत और पाकिस्तान की सरकारों को विवश कर दिया कि 
उस बहुमत का समर्थन' पाने के छिये वे अमरीका की खुशासद्‌ करें । इसका 
परिणाम यह हुआ है कि कश्मीर अनिश्चित काल के लिये दो ठुकढ़ों मे बट 
गया है और कश्मीरी स्वयं अपने भाग्य का निर्णय नहीं कर सकते । 


भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने प्राय यह स्वीकार किया है कि 
कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार है। उदाहरण के लिये, १३ जुलाई, 
१९०१ को प नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सामने कहा था 


“कश्मीर को, गलती से भारत या पाकिस्तान को मिलने वाला इनाम 
समझा जाता है। मारछूम होता है कि लोग यह भूल जाते हैं कि 
कश्मीर कोई वाज़ार में बिकने वाली चीज्ञ नहीं है । कश्मीर का अपना 
व्यक्तिगत अस्तित्व दे और वहा रहने वाले ही अपने भाग्य का अन्तिम 
निर्णय कर सकते हैं।” 


परन्तु सुरक्षा समिति की बहसों में हमेशा यह मान कर चला जाता है कि 
कश्मीर को भारत या पाकिस्तान में से क्रिसी एक में शामिल दी जाना पड़ेगा । 
जेसा कि शेख अब्दुला ने २८ अप्रैल, १५५० को कहा था 


.- ज्व कि अत्पेक रियासत को यह अधिकार दिया गया या कि 
वह या तो दोनों में से किसी एक डोमीनियन में शामिल ही जाय यथा 
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कि 
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स्वतंत्र रहे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सघ हमे मजबूर कर रहा है. कि हम 


भारत या पाकिस्तान, स्सी न ऊिसी जेमीनियन में अप्इग झामिल 

हो जाये। ” 

इसीलिये, मत्तगणना पर जोर दिया जा रहा हे और विदान परिप्रद का 
विरोध हो रहा है। विधान परिषद्‌ यह ते कर सकती है छि र।ज्य रपतत रहे 
था किसी सघ में शामिल्ठ हो जाय, बल्कि वह शामिल होने # शत पर सी 
बातचीत चला सकती है। और अमरीका तो कव्मीरी कोम से मतगणना में वोट 

को साधारण हक्क भी छीनने को तैयार बैठा है । वह ऊठमीर झा विभाजन करा 

देना चाहता है । मई्के, १९५० मे एडमिरल निमित्ज गे ऐलान किया था कि 
कसीर के सवाल को बातचीत के जरिये हल किया जा सकता है। ३ सकतृवर, 
५५१ को दिल्ली के अमरीकरा-परस्त साप्ताहिक शा ने सुझाव रखा था कि 
कअझीर को एक संयुक्त भारत-पाकिस्तानी शासन के द्वाथ में सोप देना चाहिये 

भातहत कश्मीरियों को केवल स्थानीय स्वायत्त शासन का अधिकार 
हासिल द्दी। 

असल से कश्मीर के सवाल पर अमरीका अपनी समार व्यापी नीति का 
ही अनुसरण कर रहा है। शेख अब्दुल्ला ने अप्रेड, १५४८ में ह्वी कहा था 


४ (सुरक्षा समिति के ) अधिकतर सदस्य करंगीर को केवल झुस के 
एक पड़ोसी देश के रूप में ही देखते हैं और उसे भविष्य सें हूस पर 
आक्रमण करने के लिये एक महत्वपूर्ण फौजी अट्ज समझते हैं। ” 
प॑ नेहरू ने ६ फरवरी, १९५० को कहा या फ्ि भारत पर जो दबाव 
5 रहा है, उससे प्रकट होता है कि कश्मीर के सवाल पर विचार बरते 
पमय कुछ बाहरी प्रइनों को अधिक महत्व दिया जा रद्दा है। २८ अक्तूबर, 
)+१० को उन्होंने कहा कि अग्रेज्-अमरीकी शक्तियों “रगे हुए चह्मों ' 
पे कमर को देख रही हैं। और वे अक्सर अपने दृष्टिकोण से कश्मीर की, 
शेक्षा और कसमीर में फौजी अड्ढे बनाने फी वात सोचती हैं । 

इंप अकार, अमरीका वालों के हाथ में पद कर कश्मीर का स्थानीय 
भगढ़ एक गम्भीर अन्तरराष्ट्रीय प्ररच बन गया है । इससे नुकसान कहमोरी 
जनता का ही हुआ है । श्राज हालत यह हो गयी है कि अगर शेख भब्दुल्ला 
उडमीरी क्ौम के आत्मनिर्णय के अधिकार और प्रभु-सत्ता का जिक्र तक कर 
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देते है--जैसा उन्होंने १० अप्रैल, १९०२ के अपने बयान में किया था--तो 
भारत, पाकिस्तान और अमरीका के अधिकारियों में बौखलाहट पैदा हो जाती 
है । इस स्थिति को पैदा करने की मुख्य जिम्मेदारी अमरीकी सरकार पर है । 


हैदराबाद 


जब निजाम और उसके गुट ने हैदराबाद को भारत से अलग 
करने के उद्देश्य से उरक्षा समिति से हस्तक्षेप करने को कह्दा तो अमरीका 
फौरन उनकी मदद को उठ खडा हुआ । अमरीझी प्रतिनिधि जेसप ने वोट 
दिया कि निज्ञाम की शिकायत पर अवश्य विचार करना चाहिये। जब भारत 
ने हैदरावाद पर चढाई झुरू कर दी तो उसने भारत की निन्‍्दा की । अमरीबी 
अखबारों ने एक स्वर से भारत को गालियों सुनायीं । 


बाद में पता चला कि निज्जाम सरकार ने अमरीकी सेना के तीन हृवा- 
बाजों को नौकर रखा था। उनमें से एक साहब कनक्टीक्ट के कोलोनछ जौन 
मौन्टे कौब थे । इन लोगों से कहा गया या कि चालीस भण्डरवोल्ट (पी-४७) 
और पाच डी सी-३ के हवाई जहाज्ञ वे निज्ञाम सरकार के लिये खरीदें। इसके 
अलावा निज्ञाम ने अमरीका में प्रचार करने के लिये एक अमरीकी प्रचारक _ 
क्रम को कई बड़ी रकमें दी थीं । 


मार्च १९५० में, हैदराबाद के भूतपूर्व प्रधान मंत्री मीर लायक़ अली 
'पाकिस्तान भाग गये। कहद्दा गया कि बी सी मेयर नामक एक अमरीकी 
इंजीनियर और व्यापारी ने भागने में उनकी मदद की थी । 


चूँकि निज्ञाम की सेना की बहुत जल्दी हार दो गयी, इसलिये, शायद ऐसी 
अधिक गम्भीर घटनाएँ न हो पार्यी जिनमें अमरीका का हाथ नज़र आता। 
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चारहवां अध्याय 
अमरीका की “ हिमालय सम्बंधी ” तीति 


युद्ध के बाद से ही अमरीका द्विमालय के इलाफ़े में विशेष दिलचस्पी 

रहा है। इस इलाक़े में अमरीका जो कुछ करता है, उसका हारे 

पढ़ोसी देशों पर गहरा असर पड़ता है । इसलिये, उसके इन वा्मों पर भारत 
तथा पाकिस्तान की जनता को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । 


अफगानिस्तान 


अमरीकी वैदेशिक विभाग की नजरों में अफगानिस्तान “ एक महत्वपूर्ण 
और सैनिक दृष्टि से वडी छाभदायक्र स्थिति वाला देश ” है | १७ दिसम्बर, 
१५४८ को क्रिश्चियन साइंस मोनिटर ने यह समाचार छापा था 


“ सोवियत सघ, और भारत तथा पाकिस्तान के बीच का पहाड़ी 
सरहदी इलाक़ा--यानी अफ़गानिस्तान उन देशों में है जिनमें अग्रेज़ों 
का असर घटने के साथ-साथ अमरीकी असर बढ़ता जाता है। 


८४ ,अफ़गान सरकार अधिकाधिक अमरीका की समर्थक बनती 
जाती है। उसने अनेक अमेरीक़ी व्यापारियों और टेकनिकल विशेषज्ञों 
को अपने यदों बुला लिया है। अफ़गानिस्तान से हाल में आने वाले 
मुसाफ़िरों ने बताया है कि अफगान राजधानी में आजकल ४०० 
विदेशी रहते हैं और उनमें से लगभग आधि अमरीकी हैं । 


८ क्षफरगानिस्तान के नियीत व्यापार में अमरीकी फ्र्मी का ह्स्सि 
बढ़ता जाता है। वहाँ के अधिकतर कराकुल की अमरीका रोएंदार 
कपड़े बनाने के लिये खरीद छेता हैं। कराईल अफगानिस्तान हा 
मुख्य नियत है। दूसरी ओर, अफ़गानिस्तान में जो विदेशी पूंजी और 
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इस्तेमाल की चीजें बाहर से आ रही ह, उनका अधिकतर भाग 
अमरीका से जाता है । 


“ कुछ समाचारों के अनुसार, यदि कुछ अमरीकी कम्पनियाँ नये 
जद्योर्गों मे पूजी लगाने को तेयार होंगी, तो अफगानिस्तान सम्भपेत 
अमरीकी कम्पनियों को खान खोदने के विशेप अधिकार देने से इनकार 
न करेगा । ” 
न्यू योके टाइम्स ने २० मई, १५४५९ को लिफा था 
“ लड़ाई खतम होने के बाद से अफ़गानिस्तान “ अमरीकी बनता 
जा रहा है । ” 
युद्ध के बाद से अफ़गानिस्तान के व्यापार में सबसे प्रमुख स्थान अमरीका 
का है। १५४६ में, न्यू यौक और ब्वाज (इडाहो ) की मौरिसन-क्लुडसन 
कम्पनी को बाध, पुल और सडकें बनाने का ठेका दिया गया। १९४५ मे 
अमरीकी भूगभेशास्रियों के एक दल ने देश की जॉँच-पड़ताल की। सोवियत 
समाचार पत्रों ने बार-बार आरोप लगाया है कि अमरीकावाछे अफग्रानिस्तान 
में आर्थिक विकास के कार्यकर्मों के बहाने फौजी सडकें वना रहे हैं और 
सैनिक मद्देत्व की दूसरी चीज़ों के आँकड़े जमा कर रहे हैं। - 

खुद अमरीकी अखवारों में बहुत री ऐसी बातें छपी हैं जिनसे सोवियत 
पन्नों द्वारा लगाये गये आरोप सद्दी साबित होते हैं । १७ दिसम्बर, १५४८ 
को क्रिश्चियन साइंस मौनिटर ने लिखा था 

“ अफ़गानिस्तान में अमरीका की द्लिचस्पी मुख्यतः राजनीतिक 
और सेनिक कारणों से बढ रही है ! ” 
आगे उसने लिखा था - _ 

, “ अफ़गानिस्तान के हाल के इतिहास में सोवियत का कहीं सख्त 
दबाव नहीं मिलता, । 5 

“ इसके अलावा कोई सगठित कम्युनिस्ट पार्टी या उम्रवादी दल 
भी अभी अफगानिस्तान में नहीं पैदा हुआ है । 

“फिर भी, अफक्रमान सरकार का खयाल है क्रि रसी असर का 
मुकाबला करने के ल्यि उसे वाहरी मद्द की आवश्यकता है।”' 

(८० 


रन 


.. हैई मई, १६४९ को ल्‍्यू योके टाद्रस्ख ने ससाचार परालित 
किया या 

“दो हफ्ते तक जोरदार सवाल करने पर ही कानुठ मे सोवियत 
वालों की किसी असावारण कारवाई का पता नहीं चला । 

“ फिर भी, कुछ विदेशी कृटनीतिजों ने इस शा का अय प्रकट 
किया है कि भविष्य में यह सम्भव हैं कि सोबियत रूघ इस देश में 
दिलचस्पी लेना शुरू कर ढे. 
पुराने जमाने मे इसी तरह के कारण बता कर तीन यार अफगानिस्तान 

पर अग्रेज्ञों ने चढाई की थी | अफगान सरफार अमरीका चातो से फसे के 
पूरी तरह राजी माह्म पढ़ती है । १८ नवम्बर, १९४५ को डी कोल 
स्मिथ ने हिन्दू में लिखा था 

“ अफगान सूचना मश्नी, रिध्या के सयेद सुहम्मर सौँगे सुझे 
वताया था कि उनका डठेश बोल्शेविज्म का प्रेल्लाब रोऊने के लिये 
पश्चिम से सहयोग करने को तैयार है. ।” 
अक्गानिस्तान में अमरीकी नीतियों के कारण यदि कह्दी उसका सोवियत 

पष था चीन से कोई झगड़ा हो गया, तो ज्ञाहिर है कि भारत और 
पाकित्तान के लिग्रे उसका परिणाम गम्भीर होगा । 
अमरीका कितना खुल कर इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने छगा है, इसका 
>क सबूत यह है कि उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा के 
सपड़ों मे भ्षी ठाग अड़ाना शुरू कर दिया है । मार्च १९५०० मे, अमरीका के 
उनन्‍्तू राजदूत जेसप ने दोनों देशों की यात्रा की । जून मे, अमरीका ने इस 
सम्प्र4 में एक नोट अफगानिस्तान सेजा। दिसम्बर में, उसने 
रस्सी तौर पर कुछ प्रस्ताव दोनों देशों के सामने रसे | जनवरी १५०१ 
» वैदेशिक विभाग का एक विश्येप प्रतिनिधि नोठ के आधार पर आगे 
'तचीत चलाने के लिये काबुल गया। मार्च में सद्दायक विदेश मत्री जाने 
मेथी काबुल और करोची तशरीफ छे गये । 
कश्मीर के मामछे को छेकर अमरीका जिस तरह भारत और पाकिस्तान 
| दूबाता आ रहा है, ठीक उसी प्रकार सीमा के झगडे को लेकर उसे 
पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दवाने का मौका मिल गया है । 
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पिंक्रियांय 


अफ़गानिस्तान के पूर्व की ओर हिमालय के क्षेत्र में भारत की सीमा 
चीन को छूती है । इन दो देशों के आपसी सम्बंध पर एशिया का भविष्य 
निरमर करता है । इसलिये, भारत-चीन सीमा पर अमरीकी कारवाइयों की 
सारे एशिया और पूरे ससार के लिये महत्व है । 


अमरीका कई साल से सिंकरियाग के प्रान्त में वहुत ज़्यादा दिलचरपी 
दिखा रहा है। सुद्र-पूर्व के मामलों के अमरीकी विशेषज्ञ ओवेन लैटिमृर ने 
सिकियाग को “ दुनिया की धुरी ” कहा है। लडाई के बाद से सिंकियाग 
जानेवाले अमरीकी पत्रकारों की सख्या बहुत बढ गयी है। सार्च १५४५ 
में न्यू यौंके टाइम्स के सम्बाददाता वाल्टर सुलिवेन ने उसमान बेठर 
नामक उस नामी डकैत से सुलाकात की जिसे चीन की जनवादी सरकार ने 
युद्ध अपराधी धोषित कर रखा था। उसमान ने उससे कट्दा कि वह चीनी 
आज़ाद फौज को सिंकियांग में घुसने नहीं देगा और अपनी ७,००० की 
फीज लेकर उसका मुक्काबला करेगा । 


१५७०-०१ में चीनी आकज्ञाद्‌ सेना ने उसमान और उसके सगी-साथियों 
को गिरफ्तार कर लिया । उन पर सुक्रदमा चला जिसमें उन पर १,१७५ 
हत्याओं और २३० डकैतियों का आरोप लगाया गया। उसमान ने अपने 
बयान में कद्दा कि अमरीकी कूटनीतिज्ञ उसकी मदद किया करते थे। चीनी 
अधिकारियों ने तिहुआ में अमरीकी सहायक-दूत और ब्रिटिश दूत के घरों की 


तलाशी ली। उससे -इन साज्ञिशों का भण्डाफोड़ करने बाली और सामग्री 
मी मिल गयी। 


इस सामग्री से पता चला कि अमरीकी सहायक दूत डगलस मेकियरनन 
अपना अधिकतर समय जासुसी करने और सिंकियांग में क्रान्तिकारी आन्दोलन 
पर हमले कराने में खचे करता था। १९४७ में, उसने मगोलिया जनतन्न की 
सीमा पर झगड़े कराने के लिये कुछ झगड़े कराये थे और उनमें खुद भाग 
लिया था। जुलाई १९४८ मे, उसने उसमान और एक दूसरे डकैत जानिम 
खो को अपने जासू्सों में मरती कर लिया था | सितम्बर १९४५९ में, जब 
कि सिंकियांग की फौजों ने कुओमिन्तांग के खिल्मफ़ विद्रोह कर दिया या, पर 
नयी जनवादी सरकार अमी अपने को वहां जमा नहीं पायी थी, तो मेकियरनन 


श्टर्‌ 


्> 


रेडियो के-दो सेटों को लेकर पूर्वी सिंक्रियाग की ओर साग गया। वहाँ 
चह उसमान और जानिम खाँ वगैरा से म्रिला। उसने उन्हें सोना और 
गोला-बारूद दिया तथा सिंकियाग में तोड़फोड़ का कास जारी रखने की 
हिदायत दी । 


इसके बाद भेक्रियरनन के दल ने तिव्यत होकर भारत आने की चेश 


“ की। २९ जुलाई, १५०० को अमरीकी वेदेशिक विभाग ने ऐलान फ़िया कि 


मैक्रियरनन को १३ अप्रैल, १५०० को सीमा पार करते समय कुछ तिब्बती 
सतरियों ने गोली मार दी । कुछ सप्ताह वाद रायटर ने समाचार मेजा कि 
मैकियरनन के साथ दो इवेत रूसी और मारे गये थे। उसने यह भी बताया 
कि तिव्बत सरकार ने एक विशेष दूत भेजकर सतरियों को आदेश दिया 
था कि एक अमरीकी दल सीमा पार करने वाला है और उस पर गोली न 
चलायी जाय | दूत तीन दिन ढेर से पहुँचा । उस दूत को और गोली चलाने 
वाले सतरियों की गिरफ्तार कर लिया गया है । 


अमरीकी राजदूत इत्यादि जिस बददवासी के साथ तिहुआ से भागे, वह 
भी सन्देह पैदा करने वाली बात है, क्योंकि दूसरे चीनी शहरों में वे 
कुओमिन्ताग के पतन के बाद भी जमे हुए थे। तिहुआ वालों के भागने 
के लिय्रे जो लम्बा-चौड़ा इन्तज्ञाम किया गया था, उससे पता चलता है कि 
अमरीकी सरकार इन लोगों के सरक्षित ढग से भाग आने को बहुत महत्व 
देती थी। चीनियों द्वारा जाँच किग्रे जाने पर यद्द सन्देह सच निकला । 


मैकियरनन के घर की तलाशी ली गयी तो १७३ पेटी विस्फोटक 
पदार्थ, बहुत सा गोला-बारूद और जासूसी का काम करने के लिये विशेष 
तौर पर बना हुआ एक रेडियो सेट वहाँ से मिला । 

दिसम्बर, १९०० में ब्रिटिश राजदूत जी० कौक्स-होम्ल के घर की 
तलाशी ली गयी तो पता चला कि मेकियरनन के साथ उसकी सॉक्नगोठ 
थी। तलाशी में गोछा-बारूद की दो बढ़ी-वड़ी पेटियों, एक खबरें मेजने और 
खबरें नोट करसे वाल रेडियो सेट, और कुछ कागज़ मिले जिनसे मैकियरनन 
और उसमान के सम्बधों पर प्रकाश पढ़ता था। फौक्स-दोम्ज ने अमरीकी 
दूतावास की जासूसी की कुछ रिपोर्ट छिपा दी थी। सिंकियाग में तैनात 
कुओमिन्ताग की ५ वीं घुड़नवार फौज के कर्मोंडर मा चेग-सियाग और 
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चार अन्य युद्ध अपराधियों को भारत भाग जाने के लिये पासपोर्ट उसने 
दिया था । 


इन समाचारों से ऐसा माढ्म होता है कि सिंकियाग में अमेरीकियों की ये 
सरगर्तियों भारत सरकार की रज़ामन्दी के बिना नहीं हो सकती थीं। इनसे 
यह वात भी साफ हो जाती है कि हाल में कस्मौर में बहुत से कज्ञाक भगोडे 
किस तरह आ गये हैं और उनके कारण भारत और चीन के वीच बदमजगी 
पैदा हो गयी है । 


सिक्रियांग में अमरीकी सरगर्मियों से कश्मीर के सवाल पर भी रोशनी 
पड़ती है और यदद माद्म दो ;जाता है: कि आखिर वहा अमरीका क्यों इतने 
, ओोरों से दिलचस्पी ले रद्या है । सिंकियांग में किसी भी तरह की कार्रवाई करने 
के लिये कश्मीर एक केन्द्र के रूप में काम देता है । 


नेपाल 


दूसरे मद्दायुद्ध से एक सौ साल पहले तक नेपाल का बाहरी दुनिया से 
कोई सम्बंध न था। यह अलगाव अमरीका ने तोढ़ा । २४ मई, १९४५ को 
न्यू यौक टाइम्स ने सम्पादकीय लेख में लिखा था 


“ युद्ध के बाद अमरीका का असर नेपाल के राजनीतिक हुगे में 
घुसने में कामयाब हुआ और अमरीका की कोशिशों का वहाँ स्वागत 
क्रिया गया । |; 


सितम्बर, १५४५ में नयी दिल्‍ली स्थित अमरीका के विदेशी आर्थिक 
व्यवस्था विभाग के कुछ विशेपज्ञ नेपाल गये । कहा यया कि ये लोग "' नेपाल' 
के आर्थिक विकास और झमरीका से सीथे-सीखे व्यापार करने की सम्भावना 
पर गैर-रस्मी तौर पर बातचीत करने” के लिये बहों गये हैं। लगभग 
इसी समय लन्दन स्थित नेपाछी राजदूत वाशिंग्टन गया और वहाँ अमरीही 
राष्ट्रपति और दूसरे बढ़े अमरीकी अधिकारियों से मिला। जुलाई और अगस्त 
१९४६ से, कमांडिंग जनरल बावर शमझेर जंग बहादुर राना के नेतृत्व 
में एक नेपाली सदुभावना-म्रण्डल अमरीका की यात्रा को गया। यह मण्डल 
अमरीका के वैदेशिक एवं युद्ध विभागों का भेदमान था । नवम्बर, १९७६ में 
नयी दिल्ली स्थित अमरीकी दूत जौजे मेरेल नेपाल के प्रधान मंत्री को एक 
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अमरीकी पदक से विभूषित करने के लिये काठमाण्ड़ गया । अग्रैल १५४७ में, 
सात आदमियो का एक अमरीकी कूटनीतिक मिशन जोसेफ सी० सैटर्थवेट के 
नेतृत्व मे भिन्नता के समझौते पर हस्ताक्षर करने ओर विभिन्न आर्थिक 
समस्याओं पर विचार करने के लिये नेपाल गया। रोट्वेट ने नेपाल के राजा 
को ट्रूमन का एक खत दिया जिससे नेपाल जी स्वतनता स्वीकार की गयी थी। 


फरवरी १९४८ में, नेपा७ और अमरीका ने राजदूतों ही अदला-तदली 
करने के बारे में समझौता क्विया। मई में राजदूत हेनरी येडी अपनी पत्नी 
और पॉच कर्मचारियों के साथ राजा के सामने अपना प्रमाण-पत्र पेश करने के 
लिये काठमाण्डू गये। ओडी के उत्तराधिकारी लौय हेण्डरसन ने भी कई बार 
फोठमाण्ड्ू की यात्रा की । 


१८ फरवरी, १९०० को लन्दन के टाइम्स ने यह समाचार 
छापा कि नेपाल सरकार ने सड़कें वनाने, ब्रिजली के स्टेशन बनाने, 
बिना तार के तार का प्रबंध करने, खाने खोदने और सिंचाई की योजनाएँ 
बाद करने के लिये ब्रिटेन और अमरीका दोनों से मदद मांगी है। 

: ३१ जुलाई, १९७० को न्यू योर्क टाइम्स ने समाचार छापा कि राना 
सरकार किसी भारतीय, स्विस था अमरीकी कम्पनी को खनिज पदार्थों की 
जाँच-पढ़ताल का काम देने के प्रइव पर विचार कर रही है । 


इस प्रकार रानाशाही बहुत-तेजी के साथ अग्रेज-अमरीकी गुट में मिलती 
जा रही थी । प्रोफेसर दिल्लीरमण रेग्मी ने १५५० में ही कहा था कि नेपाल 
का महाराजा निकट भविष्य में एक तीसरे महायुद्ध की आशा लगाए हुए ह्ठै 
ओर उसके विचार में इस युद्ध मे नेगाल और भारत अग्रेज-अमरीकी गुट 
को साथ देगे । 

७ नवम्बर, १९५० को हिन्दू ने समाचार भेजा कि राना सरकार के 
विरोधियों का कहना है. कि रानाओं ने “ ब्रिटेन के छोटे साझीदार--थानी 
भारत के सहयोग से ” नेपाछ को “ अग्रेज्र-अमरीकी ग्रट का भट्ठा ” बना दिया 
है । नेपाल में अमरीकी यात्री बढ़ी मख्या में समर आये हें । ऊपर से कहने 
को तो ये लोग पक्षी, पौचे और फल-फ़्ल जमा करने भाये है, पर अन्दर-अन्दर 
ये कुछ और ही खिचड़ी पढ्ा रहे हैं। रानाशाही के विरोधियों का कहना था 
कि ये आप्ार अच्छे नहीं हैं । 

श्टण 


असरीका के येल विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय भूगोल समिति और र्मिव- 
सोनियन इस्टीच्यूट ने एक वैज्ञानिकों की दुकढी नेपाल मेजी थी। इसके नेता 
डॉ० सिडनी डिलन रिपडे थे । रिपडे साहब की जीवनी पर नश्गर डाल्बि तो 
पता चलता है कि १९४२ में हरवर्ड विश्वविद्ाऊय की पढाई खतम करने के 
बाद उन्हें ऑफिस ऑफ स्ट्रैठेजिक सर्विसेज (केन्द्रीय जासूसी विभाग) 
ने दक्षिण-पूर्वी एशिया में जासूसी के कार्मों का सचालक नियुक्त कर दिया 
या और युद्ध के अन्त तक वह इसी पद पर बने रहे थे । १९४६ में उनकी 
येल के पीबढी अज़्ायबधर का सहायक्न सचालक नियुक्त किया गया और उसके 
बाद फौरन ही उन्हें नेपाल भेज दिया गया । 


अमरीकी योजनाओं में नेप|छ का महत्व उस समय माद्म हुआ जब 
चीन के साथ तिब्बत के सम्बंधों का सवाल सामने आया। ९४ चवम्बर, 
१९४९ को हिन्दू ने समाचार छापा था 


“ ब्रिटिश दृष्टिकोण के अनुसार एकमात्र सम्भव नीति यही हो सकती 
है कि तिब्बत को अपने घोषित स्वायत्त शासन के अधिकार पर जे 
रहने के लिये प्रोत्साहित किया जाय और काठमाण्ट्ू स्थित ब्रिटिश ” 
राजदूत के ज़रिये कोशिश की जाय कि तिब्बती सरहद से कम्युनिज्म 
को दूर रखने की ६च्छा से प्रेरित द्वोकर नेपाल दरबार छासा के लामा 
शासन का बराबर समर्थन करता रहे ।””? 


अमरीकी भी वराबर इसी ढंग की बातें कर रहे थे और रानाओं को भी 
ये बाते अच्छी लगती थीं। जुलाई, १५७० में नेपाल के मद्दाराजा ने 
न्यू यौंके टाइम्स के सम्वाददाता से कद्दा कि उसे “यह देख कर बड़ी 


ख़ुशी है कि कोरिया में सयुक्त राष्ट्र सघ की कारचाई को इतना अधिक समर्थन 
प्राप्त हुआ है ।” 


६ नवम्बर, १५५० को युनाइटेड प्रेस ऑक अमरीका ने कलकता से 
समाचार भेजा कि नेपाल के प्रधान मत्री ने बढ़ी घबराहट में अमरीका से 
अपील की एे कि तिब्व॒ती सरदद पर सुरक्षा की व्यवस्था करने के छिये वह 
जल्द से जल्द काफ़ी हथियार नेपाल मेजे । नयी दिल्‍ली में नेपाली दूतावास 


ने तो इस समाचार का सण्डन किया, पर रानाश्ञाही के नेपाली विरोधियों 
का कहना था कि यह समाचार यही है । 


र्<द 


रानाशाही पर अमरीकी अप्तर को बढ़ते हुए देख कर भारत के 
सरकारी हल्क़ों में भी चिन्ता पैदा हुई क्योंकि यहों नेपाल को भारत के 
प्रभाव क्षेत्र में समझा जाता था। जिस रोज नेपाल के प्रधाव भन्नी द्वारा 
अमरीका से हथियार मागने का समाचार निकला था, उसी रोज्ञ यानी ६ नवम्बर 
की नेपाल के राजा ने काठमाण्डू मे भारतीय राजदूतायास में शरण ली। 
पक सप्ताह के भीतर नेपाली कांग्रेस की फौजों ने भारत से नेपाल पर चढाई 
कर दी। अग्रेज़ और अमरीकी अखप़ारों को आशा थी कि विश्ोह बहुत जनद्‌ 
अचल दिया जायगा। इसलिये, उन्होंने ऐलान कर दिया कि राजा शासन करने 
के अयोग्य है, और पद्चिमी सरकारों को उसके तीन वर्य के चालक को राजा 
मान लेना चाहिये । प्रधान मंत्री ने इस बच्चे को गद्दी पर बैठा दिया था । 


परन्तु तराई में राना-विरोधी शक्तियों बल पकडती गयीं और जनवरी 
रानाशाही ने घुटने टेक दिये । उधर भारत सरकार को डर था क्रि विद्रोह कहीं 
पहेत आगे न चढ जाय। उसने नेपाली कांग्रेस के नेताओं पर रानाओं से समझौता 
करने के लिये जोर दिया। समझौता हो गया और रानाओं तथा कांग्रेसी 
नेताओं की सयुक्त सरकार कायम हुई । ते अत आर्ट तिल के आक आप मे 
सघर्ष ज्ञारी रखा । इसे कुचलने के लिये भारतीय फ्रौजों को नेपाल सरकार से 
सहयोग करने का हुक्म दिया गया। जब यह कोशिश नाकामयाब रही तो 
रानाओं का पक्ष और कमज़ोर हो गया । 


पर नेपाल में अमरीकियों की सरगर्मियों नहीं रुक्की । ३३ जनवरी, 
3५७१ को राना-काग्रेंस समझौता होने के कुछ दिन बाद, अमरीका और 
नेपाल ने “चौथे सूत्र” के समझौते पर दस्तखत कर दिये । खनिज 
पदार्थों का एक विश्ेषज्ञ प्राथमिक जौँच करने के लिये तुरन्त नेपाल पहुँच 
गया । २७ अप्रैल, १५७१ को दोनों सरकारों ने अपने-अपने दूतों का 
पद बढा कर उन्हें राजदूत वना दिया । अमरीका बार-बार काठमाण्ड में अपना 
_ अदूतावास खोलने के लिये इजाज्ञत मांग रद्दा था। परन्तु प नेहरू ने 

सरकार को सलाह दी कि उसे ऐसी इजाज़त नहीं देनी चाहिये क्योंकि 

चीन सरकार भी काठमाण्टट में दूतावास खोलना चाहेगी । 


ठीक इन्हीं दिनों भारतीय समाचार पत्रों मे खबरें छपी कि अमरीकी 
पादरी भारत-नेपाल सीमा के निकट कुछ अनुचित कार्यों मे व्यस्त है । 


श्ट७ 


[| 


परन्तु वर्ष के अन्त तक, रानाओं की भॉति कांग्रेसी सरकार थी कम्युचिस गों 
का द्वौआ खड़ा करने लगी। दिसम्बर १५७१ में, एम० पी० कोइराला ने न्यू 
योक टाइरुस के सम्बाददाता को बताया कि नेपाली फौजें तिब्बत वाली सीमा _ 
की रक्षा करने को पहुँच गयी हैं। नेपाली पुलिस के इस्पेक्टर जनरल ने कद्दा 
कि तिब्बत से कम्युनिस्ट नेपाल में घुस रहे हैं, उन्हें रोकने मे लिये फौज _ 
सीमा पर भेजी गयी है। यह कम्युनिस्टों के नेपाल में घुसने की बात पहाड़ों 
पर चढने के शौकीन एरिक शिप्टन नामक एक अमग्नेज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर 
कही जा रही थी। 


तिबत हर 


सदियों से यह बात सभी लोग मानते हैं <क्रि तिब्बत चौन का एक 
अविभाज्य अग है, ययपि उसे स्वायत्त शासन के अधिकार प्राप्त हैं। अत 
इसमे कोई आउश्वये नहीं होना चाहिये यदि कुओमिन्ताग सरकार को चीन से 
ख़देड़ने के बाद चीन की नयी सरकार इस सम्भध को क्रायम रखना चाहती 
है। परन्तु, भारत सरकार ने उसे राय दी कि उसकी फौज को तिज्बत में नहीं 
घुसना चाहिये और जब उसकी सलाह नहीं मानी गयी तो भारत सरकार 
ने खुलेआम चीनी सरकार की निनन्‍दा की । वह यह भी भूल गयी 
कि कुछ ही दिन पहले उसकी फ्रौजें भी ठीक इसी तरह हैदराबाद में घुसी 
थी | कहा जाने लगा कि भारत भर चीन के सम्बंध अब टूट जायेंगे। 

स्टेद्समैन ने तिब्बत में चीन का विरोव करने के लिये भारत, पाकिस्तान 
और वो का सयुक्त मोचों बनाने की अपील की । चीनियों का कहना था कि 
विदेशियों के प्रभाव के कारण तिब्चत का मसला शान्ति के साथ हल नहीं हो, 
पा रहा है | अमरीका, और भारत में उसके मिज्र इस बात से इनकार करते 
ये | भारत और चीन की दोस्ती को तोइने के लिये विदेशियों की ओर से जो , 
कोशिण हो रही हैं, उन्हें समझने के लिये तिव्वत के सचाल पर ज़्रा विस्तार 
से सोचने की आवश्यकऊता है । 


चीनी सेना के घुमने के वहुत पहछे से ही अमरीका तिव्ब॒त में दिलचसुपी 
छेने लगा था । १९४२ में दो अमरीकी जासूसों को तिव्वत मेजा गया था। 
बुद्ध काल में कई बार अनरीकी हवाई जहाज तिव्वत में उतरे ( इस बहाने से 


ध््ट 


कि जहाज खराब हो गय्ये थे ) और अमरीड़ी सरफार ने तिव्बत्त के अधिकारियों 
को विना तार के तार के यत्र ( वायरलेस सेट) भेंट फिगे । 


३ मार्च, १५४६ वो एफ तिच्वयती सदमावना-मण्डल दिल्‍ली आया 
और अमरीकी प्रतिनिधि से, सिला । वह राष्ट्रपति ट्रमन के नाम मित्र राष्ट्रों 
ही विजय पर बवाई का ,सन्देश छाया था। इसके छुछ दिन बाद हन्दन 
और न्यू यौऊ से प्रकाशित होने वाली इन्टेलीजेंस डाइजेस्ट की ओर 
से अमौरी दि राइनकोर्ट नामक एक फ्रा्ीसी पत्रकार कहिम्पोंग के रास्ते 
से तिब्बत गया। भारत में अग्रेज़ अधिकारियों ने और तिब्बत में उनके 
अतिनिधियों से उसकी मदद के लिये कुछ न उठा रखा । यहाँ तक क्रि स्वयं 
दलाई लामा ने भी उससे मुलाक़ात की | १५४७ में अमरीका के एक अनुभवी 
जासूस निकल स्मिथ को फौजी अड्डों के लिये स्थान चुनने के उद्देश्य से 
कसीर और पस्चिमी तिव्बत का दौरा करने की इजाजत और आवश्यक 
इविधाएँ दी गयीं । 


जैसे-जैसे कुओमिन्ताग के पतन का समय नजदीक आता गया, वैसे 

? पैसे छासा की लामाश्ाही अमरीका के नज्ञदीक आती गयी और चीन से 

तिब्बत को अछग करने की कोशिश करने लगी | १९४८ में तिब्बत का एक 

व्यापारी प्रिशन अमरीका और ब्रिटेव गया। तिब्बत स्वतंत्र और प्रभुसत्ता 

ग्राप्त देश नहीं था। बह चीन का एक प्रान्त मात्र या। परन्तु, इस मिशन को 

भेप्रेज़ और अमरीकी अधिकारियों ने तिब्बती पासपोर्टो के आधार पर अपने 

में आने की अनुमति दे दी। क्रिस्टौफर रैण्ड नामक पत्रकार ने एक 

भाल बाद लिखा कि “ बहुत से जानकार छोगों का खयाल है कि यह पिशन, 
पीस्तव में, फौजी मदद मांगने गया था ।”? 


< जुलाई, १५४५ को तिब्बत के अधिकारियों ने कुओमिन्ताग के 
अतिनिधियों को अपने यहाँ से निकला दिया | साथ ही वे छोग कुछ स्वतत्रेता का 
ढोंग रचने छगे। चन्द हफ्ते बाद, अमरीकी रेडियो पत्रकार छौवेल ठौमस है 
उप्तका पुत्र अमरीका गया । उन्होंने राष्ट्रपति टरमन का एक पत्र दलाई ला 
की दिया । उसमें क्या लिखा था, यह आज तक माझम नहीं हो पका ० 
ऐफ़े राज्य का अध्यक्ष दूसरे देश के एक प्रान्त के शासक को पत्र लिखें--+ 
इैटनीति के इतिद्वास में यह एक अनोखी कारेवाई थी । 


१८९ 


१० अक्तूबर, १९४५ को लौवेल टौमस ने कलकत्ता में फहा कि तिब्बत 
के अधिकारी कम्धुनिज्म के बढ़ाव को रोकने के लिये वाहरी मदद चाहते हैं 
और भारत को इस काम में प्रमुख भाग लेना होगा । एक सप्ताह बाद, उसने 
न्यू यौर्क के अखबारों फे प्रतिनिधियों से कहा कि अमरीका को चाहिये कि वह 

तिब्बत को आधुनिक हथियार भेजने का कोई तरीका लिकाछे और छापेमार 
लड़ाई के उपाय बताये । उसने यह भी बताया कि ट्रमन और एचीसन के नाम 
चह तिब्बती शासकों से पत्र और जवानी सन्देश लाया है । 

इन सन्देशों में क्या था, यद २० अक्तूबर के न्यू यौके ठाइम्स 
में प्रकाशित इस समाचार से भाद्म हो सकता है. कि अमरीका का वेदेशिक 
विभाग तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में मानता देने के प्रदन पर विचार 
कर रहा या। आगे अख़बार ने लिखा या 

“ इस सवाल को लेकर कुछ कूटनीति की पेचीदगियाँ। पेदा दो जाती 
हैं क्योंकि अमरीका तिब्बत के पहाडी इलाक़े को बहुत दिनों से चीन 
का भाग मानता आया है। .. 


“, तिन्बती सरकार ने अभी तक गैर-सरकारी तौर पर कम्धूनिस्ट 
फौजों को रोकने के लिये सैनिक सहायता भांगी हैं । 


“ तिब्बत को अलग देश मान लेने पर अमरीका के लिये यह सम्भव 
दो सकेगा कि कम्युनिज्म को रोकने के लिये विदेशों को दृथियारवन्द्‌ 
करने के वास्ते जो फण्ड ( रुपया ) है, उसमें से कुछ रकम वह तिब्बत 
के लिये खर्चे कर सके । 


ये ख़बरें प॑० नेहरू की अमरीका यात्रा के समय निकली थीं। ध्यान रहे 
कि तिव्वत में हथियार भेजने का भारत के सिवा और कोई रास्ता चह्दीं था । 

नत्रम्बर में, तिव्बत के कार्यवाहक राज्याधिकारी ( रीजेन्ट ) ने एक 
अमरीकी खबर एजेंसी के सवालों का जबाब देते हुए तिब्बत की आज़ादी का 
ऐलान कर दिया और “ सभी राष्ट्रों से ” सहायता की अपील की । 

इस समय तक भारत सरकार भी तिव्वत में खूब दिलचस्पी लेने 
ल्‍गी थी | ९० जुलाई, १५९४९ को रायटर ने समाचार भेज्ञा कि प नेहरू 
निक्रट मविध्य में लासा जाने की वात सोच रहे हैँ । २५ जुलाई को लन्दन 
फे टाइम्स ने दिल्ली का यह समाचार छापा 
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“ तटस्थ दशकों का विचार है कि हाल में भारत सरकार और 
दूलाई लामा की सरकार के बीच जो अधिक घनिष्ठ सम्बंध स्थापित 
होने के आसार दिखाई ढे रहे हैं, उनसे प्रतीत होता है कि ऊम्थुनिज़म 
को पश्चिम की ओर फैलने से रोकने के लिये एफ और मजबूत दीवार 
खडी हो रही है । ” 

१० अगस्त को युनाइटेड प्रेस आफ़ अमरीका ने बताया क्रि वार्शिग्टन 
के राजनीतिक क्षेत्र “ पुराने चीन-तिव्जवत सम्बव की जगह भारत-तिब्बत 
सम्बंध स्थापित करने की सम्भावना पर ”” विचार कर रहे हैं। इसके कुछ दिन 
चाद सिक्षिम स्थित भारतीय राजनीतिक अफ़सर एच एस दयाल क्रिसी 
विशेष काम के लिये लासा चल दिये । 

१० जनवरी, १९०० को एक अमरीकी खबर एजेंसी ने लन्दन से 
समाचार भेजा कि “ तिब्बत की स्वाधीनता की रक्षा करने के लिये क्‍या 
किया जाय, इस प्रशइन पर भारत, ब्रिटेन और अमरीका के बीच समझौता हो 
गया है ।” दो दिन बाद नयी दिल्ली के वैदेशिक विभाग ने ऐलान किया कि 
ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है, पर उसने यद्द नहीं कद्दा कि इस प्रकार की 
कोई बातचीत भी नहीं हुई है । हिन्दू ने १३ जनवरी, १९७० को लिखा 

४ जहाँ तक भारत का सम्बंध है, तिब्बत की मदद में भारतीय 
फौज के जाने का कोई सवाल नहीं उठता । परन्तु, यदि तिब्बत को 
हथियार और गोला-बारूद की मदद भेजनी है, तो ज्ञादिर है कि यद 
मदद भारत होकर ही जा सकती है । पर स्पष्ट है कि यह एक एसा 
नाजुक सवाल है जिस पर कोई सरकारी बयान नहीं निकल सकता ।” 
इसके चन्द दिन बाद लासा से एक सद्भावना-मण्डल भारत, अमरीका 

और कुछ दूसरे देशों की यात्रा के लिये रवाना हो गया | उसका चीन जाने का 
इरादा नहीं-यथा । 

जनवरी १५५०, में चीन में जनवादी राज्य के स्थापित द्वोने के तीन 
भद्दीने बाद तिब्बत में यह हालत थी । छासा की लामाशादहदी चीन से लड़ने के 
लिये सक्रिय रूप से विदेशों से मदद पाने की कोशिश कर रही थी। अग्रेज्न 

और अमपरीफा वाले तिब्वत्त को चीन से अलग रखने की चेष्टा कर रहे थे । 
भारत को नीति ऐसी थी जिससे उनकी इस कोशिश में मदद मिलती थी । 
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चीन की जनवादी सरकार तिज्बत के सवाल का कोई शान्तिमय इल 
निकालने की कोशिश कर रही थी। २१ जनवरी, १००० को उसने तिब्बत 
के अधिकारियों को निमंत्रण दिया कि वे “ सवार का शझान्तिमय हल 
निकालने के वास्ते बातचीत चलाने के लिये ” अपने प्रतिनिधि को पीर्किग 
भेजें । ३० जनवरी, १९७० को उसने माग की कि विदेशों को भेजा गया 
पसदभावना-मण्डल वापिस बुला लिया जाय। साथ ही उसने तिब्बत को 
“४ उचित क्षेत्रीय स्वायत्त शासन अधिकार ” देने का आउवासन दिया । 


तिब्बत के शासकों की तत्काल प्रतिक्रिया यह हुईं कि ३१ जनवरी 
को “ रेडियो तिब्बत ! ने ऐलान किया कि दलाई छामा ने सम्समव हमले का 
मुकाबला करने के लिये पड़ोस के देशों से मदद सागी है। यह रेडियो 
रेजिनाल्‍ड फौकस नामक एक अग्रेज़ ने तैयार किया या। हर्शार नामक एक 
अस्ट्रियन को पूर्वी मोर्चे पर फौज की कमान हाथ में लेने को भेजा गया। 
ओऔफ़इनाइडर नामक एक दूसरे अस्ट्रियन को महत्वपूर्ण पुलों और नदियों 
की देखरेख करने का काम सौंपा गया । 


इसके वाद शायद छामा सरकार की राय में कुछ परिवर्तन हुआ और 
उसने टालमहूल की नीति पर चलना शुरू किया । फरवरी में चीन सरकार से 
बातचीत करने फे लिये एक मिशन भी लासा से रवाना हो गया । परन्तु, 
चह भारत में आकर अटक गया और चीन जाना स्थग्रित करने के लिये 
नित नये बहाने तलाशने लगा। वह अग्नैल में कलकत्ते पहुँच गया था । जून 
तक वह हागकाग जाने के लिये- अग्रेज़ अधिकारियों की अनुमति की बाट 
देखता रहा । ५ जून को भारतीय पुलिस ने वताया कि मिशन का वीसा 
( अनुपति पत्र ) रद कर दिया गया है। ब्रिटिश हाई कमिदनर ने उसे राय 
दी कि चीनी राजदूत के आने तक उसे भारत में ही इन्तज़ार करना चाहिये । 
मिशन के सदस्यों ने तुरन्त इस राय को सान लिया । 


इस वीच दलाई लामा का भाई, ग्यालो थोण्ड्ुप एक दूसरे मिशन पर 
निकला । उसके लिये उसे न पासपोर्टो की दिक्कत हुई, न वीसा की । वह 
कलकत्ता में उद्दरे हुए तिब्वतियों से मिला और फिर मई में च्यांग काई-छोक से 
मिलने फार्सोसा चला गया । 

५ मई, १९०० को क्लफकत्ता में ठदरे हुए मिशन के नेता ने ऐलान 


४०२० 
क् है. 


किया कि तिव्बत को नेपाल-तिव्यत सवि के अनुसार नेपाल से फ्रौजी मदद 
पाने की आश्ञा है । 


१० मई को, कलकत्ता के बोटानिक्छ गाडेस्स के सपरिन्टेन्डेल्ट डॉ के 
विस्वास कुछ वैज्ञानिकों के साथ दार्जीलिंग से तिव्वत के लिये रवाना हो गये । 
बताया गया कि वह वनस्पति जीवन का अध्ययन करने के लिये तिब्बत गये हैं । 


२० अगस्त को न्यू योौक टाइम्स ने समाचार छापा 


८“ तिब्बत बालों ने भारत से ज्यादा हथियार खरीदना शुरू कर 
दियाहै - 


“भारत ने निश्चित हप से कूटनीतिक क्षेत्र भे दलाई लामा की 
ओर से लड़ना झुरू कर दिया है । ' हे 
२४ अगस्त को नयी दिल्‍ली से एक प्रेस कान्फेंस के सामने बोलते हुए पं० 
हर ने बताया क्रि वादिंग्टन, लन्दन, मास्को, और पीकिग में तैनात भारतीय 
(जदूत इस बीच तिब्बत के सवाल पर अक्सर विचार-विनिमय करते रहे हैं । 


२ सितम्बर, १९०० को मैनचेस्टर गायन ने लिखा कि 
कलकत्ता में पड़े हुए तिब्बती मिशन के नेता का कहना है कि यह स्वतंत्र 
ससार पर निर्भर करता है ” कि उसकी सरकार तिब्बत के दर्रो की रक्षा 
करेगी या नहीं । 

तिब्बती मिशन ने ६ सितम्बर तक भारत में चीनी प्रतिनिधियों से 
मिलने की कोई कोशिश नहीं की । ६ सितम्बर को वह कलकत्ता में चीनी प्रतिनिधि 
से मिला । उसमे कहा कि मिशन को फौरन पीकिग के लिये रवाना द्वो जाना 
चाहिये | परन्तु तिब्बती प्रतिनिधियों ने चीनी राजदूत का इन्तज्ञार करना 
बेहतर समझा, यद्यपि उसने सी आकर पीकिग जाने की ही सलाह दी । 


अक्तूबर को एसोसियेटेड प्रेस ऑफ़ अमरीका ने-वा्िंग्टन से समाचार भेजा 
कि अमरीका ने जो तिब्बत की मदद करने में सुस्ती दिखाई है, वह सिफ़े 
इसीलिये कि उसके खयाल में चीनियों के तिब्बत की ओर बढने की अभी कोई 
सम्भावना नहीं है । उसने लिखा 


“ अमरीकी कमचारियों ने आज बताया कि उन्हें ऐसा लगता है 
कि चीनी कम्युनिस्टों की तिब्बत पर चढाई करने की वार्ते कोरी - 
गीदड-सभक्ियों हैं । 

“ आक्रमण असम्भव तो नहीं है, परन्तु तिब्बत के जिशेषज्ञों की 
राय है कि आने वाले महीनों में बरफीी दृवाएँ और बन से ढेके 
हुए पहाड़ी दरें कोई बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई करने की 
आज्ञा न देगे ।. ” 


३० अक्तूबर, १९०० को नयी दिल्ली में यह खबर पक्की हो गयी 
कि तिब्बत ने भारत से मदद तो मांगी है, पर यह नहीं बताया है कि वह किस 
तरह की मदद चाहता है । जब भारत से कोई उत्तर नहीं गया तो ७ 
नवम्बर को तिब्बत के अधिकारियों ने सीधे सयुक्त राष्ट्र सघ से मदद मागी। +_ 


इस बीच, चीनी आज्ञाद फौज ने रौबर्ट बेब्स्टर फ़ोडे नामक एक 
अग्नेज़ रेडियो चालक को गिरफ्तार कर लिया और उस पर आरोप लगाय 
कि वह गुप्त फौजी ख़बरें जमा करता या और उसने एक बड़े चीनी अफ़सर को 
जो तिव्बत वालों से बातचीत करने गया था, ज़हर देक़र मार डाला या 
फोर्ड ने यह स्वीकार किया कि उसका लौचेल टौमस से वरावर सम्पर्क था । 

एक और समाचार के अनुमार 

“ अक्तूबर, १५७० में दरकाई छामा की सरकार कुछ अमरीकी 
नागरिकों के इस सुआव पर गम्मीरता से विचार कर रही थी £# 
छोटे दलाई लामा को हवाई जहाज से भारत ले चला जाय” 

२७ फरवरी, १९७१ को अमरीकी प्रतिनिधि सभा की विदेश विभाग 
उपसभिति के सामने सद्दायक विडेश मैत्री डीन रस्क की गवाही थी। उसके 
दौरान मे श्रतिनिधि सभा के सदस्य डनियलछ जे फ्लड और रस्फ के बीच 
यह बानतदौन हुई 
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| का 
४  (म सलड कया आप तिव्यत की मौजूदा परिस्थिति पर 
कुछ कहना चाहेगे--विशेप कर लाल चीनियों के उस हमले की ध्यान 
में रखते हुए जो अब ठण्टा पढ़ गया है ५ 


# जि रस्क तिव्वत से सूचना मगाना हमारे लिये बढ़ी कठिन 
समस्या बन गया है। तिव्बत के छोग अमरीडियों का वहाँ जाना 
पसन्द नही करते और पिछले कई वर्षा में लावेल टौमस और उसके 
पुत्र को छोढ़ कर और कोई अमरीकी वहां नहीं जा सका है । हमने इृछ 
लोगों को बढ़ भेजने की कोशिश की थी, पर काम्रयाव नहीं हुए। 
इसलिये हमें सूचना घूम फिर फर हिन्दुस्तानियों के जरिये या और इसी 
तरह के उपायों से--अप्रत्यक्ष ढग से मिलती है ...! 


“ मे. स्लड भारत तो आपके ही क्षेत्र मे हे न 


“पमि, रस्क अध्यक्ष महोदय, में समझता हूँ, आगे को वातचीत 
लिखी नहीं जानी चाहिये । 


/ “(आये की बातचीत लिखी नहीं गयी ।) ” 


इससे माछूम हुआ कि एक तो लौवेल टौमस कोरा पत्रकार नहीं था, 
पल्कि जासूस था, दूसरे, अमरीका के वैदेशिक विभाग को भारत सरकार से 
खबरें मिला करती थीं, तीसरे, मादम होता है कि तिब्बत के मामले पर दोनों 
सरकारों के बीच कोई ग्रप्त समझौता हुआ था । 


१४ मार्च, १९५१ को हिन्दू ने काउमाप्डू से आया हुआ यह समचार 
प्रकाशित किया कि नेपाल और भारत का एक समुक्त सैनिक्र मिशन कोलोनल 
फाटोच के नेतृत्त्व में तिब्बत को रवाना द्वो गया है। पाठकों को याद होगा कि 
भारतीय सेना के इस अफसर काटोच को अमरीका मे ट्रेनिंग मिली थी। 

२७ मई, १९५१ को चीन और तिब्बत में समझौता दो गया जिसके 
अनुसार चीन के जनवादी राज्य के अन्दर तिव्बत की स्वाय शासन का 
हक़ दे दिया गया और इस प्रकार तिब्बत का सवाल हल हो गया। परन्छु 
अमरीकी हस्तक्षेप वहां जारी रहा । 

श्ष्ज 


१७ जुलाई, १९७१ को एसोसियेटेड प्रेस ऑफ़ अमरीका ने लन्‍दन से 
समाचार भेजा 


« पर्चिमी क्ूटनीतिज्ञों ने आज बताया कि छोटे दलाई लामा ने 
अमरीका के पास सन्देश भेजा है कि वह छाऊू चीन के साथ अपने देंश 
की नयी सधि को तोड़ देने की बात सोच रहा है । ” 


कहा गया कि दलाई छामा का यह सन्देश किसी तीसरे आदमी के 
ज़रिये भारत में अमरीकी राजदूत लौय हेण्डरसन के पास पहुँचा है । 


दलाई लामा का बड़ा भाई ताक त्सेर छामा < जुलाई, १५५१ को न्यू 
यौक पहुँचा । २ अगस्त, १५५१ को न्‍यू योके टाइम्स ने समाचार छापा 
कि चह एक मित्र से मिलने, “ पश्चिमी शान ” प्राप्त करने और स्वास्थ लाभ 
करने अमरीका आया है। छामा का सारा खा “ स्वतत्र एशिया कमिटी “ 
ने दिया । इस समिति के अध्यक्ष अमरीका के जासूस विभाग के पुराने अफसर 
जौज एच ग्रीन जूनियर थे । 
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तेरहवां अध्याय 
भारत में अमरीकी जासूस 


अमरीकी कूटनीति का वाया हा4 जासूसी है, तो दाहिना हाथ प्रचार । 
जाूसी से क्रिस्ती देश की ताकत और कमज़ोरियों का पता चलता है. और 
अपनी नीति निश्चय करने में सहायता मिलती है। प्रचार के द्वारा उस नीति 
की जनता के बीच मनवाया जाता है । 


जातूसी चीज ही ऐसी दोती है कि उस पर रहस्य का पर्दा पढ़ा रहता 
है। फिर भी इतनी सामग्री ज़रूर प्रकाशित हो चुकी दे जिससे भारत में 
हे अमरीकी जासूसी के विस्तार तथा उसके उद्देश्यों का पता चल जाय । 


५... गरीका की पहली बाज्ञाब्ता, गैर-फौजी ग्रप्तवर सस्था १९४१ में 
आफिस ऑफ़ दि कोआरडिनेटर ऑफ इनफौमेगन ” ( सूचना-केन्द्रीकरण 
) के नाम से वैदेशिक विभाग के मातह्त कायम हुई। १९४२ मे, 
अभरीका के लड़ाई में शामिल दो जाने के बाद, इसकी, जगह एक स्वृतन्र 
वैभाग “आक्रिस ऑफ स्ट्रैटेजिक सर्विसेज (ओ० एस० एस०)” के 
नम से खोला गया। १९४० में ओ० एस० एस० भग कर दिया गया 
और उसकी शासाएँ वेदेशिक एवं दूसरे विभागों के सातहत कर दी 
! सरकार के तमाम. महकर्मों की जासूसी की कार्रवाइयों का एक 

से सचालन करने के लिये, १९४६ में एक केन्द्रीय जासूसी विभाग 

॥ पेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स प्रुप ) स्थापित किया गया। १५४८ मे इस संगठन क्के 
ने पर एक और सी बड़ी सस्था सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स एजेंसी (सी० 
३० ए० ) के नाम से बनायी गयी । यह एजेसी सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा समिति 
और राष्ट्रपति के मातहत काम करती थी । राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में, जिसके 

> पहेत इस एजेंसी क्री स्थापना हुईं है, उसके नीचे लिखे उद्देश्य चत्ताये गये 
हैं “ वेशिजन्न सरकारी महकमों और सस्थाओं की युप्तचर कार्रवाइयों का एक 
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की 


केन्द्र से सचालन करना ” और “ ऐसे अन्य काम करना जो राष्ट्रीय चर्छ्ा 
समिति की राय में केन्द्रीय ढंग से ज़्यादा अच्छी तरद्द किये जा सकते हैं। “ 
येल विश्वाविद्यालय के प्रोफेसर शरमेन कैन्ट ने, जो पहले ओ० एस० एस्० 
के एक बडे अफ़सर थे, जासूस विभाग के अनेक बड़े अफ़सरों की मदद से एंक 
क्विताब लिखी है.“ स्ट्रेटेजिक इन्टेलीजेन्स फ़रौर अमरीकन बलल्‍ड पौलिसी 
( अमरीकी विश्व नीति के लिये सामरिक सूचना व्यवस्था )। उसमें केन्ट ने 
जासूसी करने वाले सरकारी महकरमों में ये नाम गिनाये हैं. विदेश विभाग, 
रक्षा विभाग, व्यापार विभाग, कृषि विभाग, शहद विभाग, अर्थ विभाग, त्योय 
विभाग, चुंगी कमीशन, इत्यादि । दूसरे शब्दों में विदेशों से सम्बंध रखने वाला 
प्रत्येक सरकारी विभाग जासूसी करता है । केन्ट का कहना है कि अक्सर सब 
से अच्छी जासूसी वह विभाग कर सकता है जिस पर सबसे कम इसका शक 


हो सकता है । 


पेन्‍्ट्रल इन्टेलीजेन्स एजेंसी ( सी० आई० ए० ), केन्द्रीय संचालक 
की हैसियत से इस वात का ख्याल रखती है कि हरेक महकमा अपने पूरे 
क्षेत्र से लाभ उठाये । यदि कोई विभाग किसी विशेष प्रकार की सूचना में 
दिलचस्पी नहीं दिखाता, तो एजेंसी उसे मजबूर कर सकती दै कि अपने 
विभाग के लिये न सही, तो अन्य कार्मों के लिये उस प्रकार की सूचना भी 
वह एकनित करे । सी आई ए इसका भी खयाल रखती है कि विभिन्न 
विभागों में जासूसी का काम करने के लिये उचित ढंग के आदमी छाँट कर 
नियुक्त किये जाये । 


सी आई ए कई विदेशी जासूस विभागों के सहयोग से फ्राम करती 
है और एक लेखक के शब्दों में “ अग्रेज्ञ जातूसों से भी ज्यादा हिम्मत और 
निटरता से काम छेती है । ”” १९४५ तक इस एजेंसी का खर्च < करोड़ डालर 
हो गया था और उनके मातह्॒त ६,६१० पेओवर जासूस काम करते ये । 

टब्ल्यू० पार्क आर्मस्ट्रीग ने, जो वेंदेशिक विभाग में जाससी के 
कार्मो ढी देखरेस करते हैं, २६ फरवरी, १९०१ को अमरीकी प्रतिनिधि 
समा की एक उपसमिति के सामने बयान ठेसे हुए ऐलान क्या या कि 
अमरीका का जामस विसाग बहुत ही ऊार्यनकुगलू द और दूसरे देशों के 
गुपचर विमागों से अप है। उपसमिति के एक सदस्य ने पूछा कि अमरीका 
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के जासूस विभाग को सबसे अधिक गरप्त सूचना कहा से मिलती है। 
मि, आमंस्ट्रोंग ने उसका यह उत्तर दिया 
हे ४ अधिकत्तर गुप्त सुचनाएँ विदेशों मे अपने टूतों और प्रतिनिधियों से 
हमें मिलती हैं , 


/ इसके अतिरिक्त, फौजी सूचना व्यवस्था के द्वारा, और मित्र 
सरकारों ऐे सूचना का विनिमय करके, , .गी हमें सुचना मिलती है।” 


राजदूतों को अपने राजनीतिक खर्चों के लिये महुत वड़ीनलढ़ी रकम मे 
जाती हैं । समझा जाता है कि ये रक्कमें अतिथि सत्कार और दाकतों बगेरा के 
हिये होती हैं और उनका कोई द्विसाव नहीं रखा जाता । पैदेशिक विभाग ने 
प्रतिनिधि सभा की उपसमिति को वताया कि इन रक्रमों को प्राय जासूसी पर 
पर छर् किया जाता है। मिसाल के लिये, अवीमीनिया की राजधानी अदिस 
अवावा में तैनात अमरीकी राजदूत की इस रिपोर्ट को उपसमिति के सामने 
पेश क्रिया गया 


“ दूतावास में होनेवाले समारोदों के अवसर पर अवीसीनिया से तथा 
अन्य सूत्रों से बहुत सी बहुमूल्य जानकारी बिना किसी कट के प्राप्त की 
गयी है । दूतवासों में दावतों के अवसर पर अबीसीनिया के अफसरों, 
व्यापारियों, और कूटनीतिजों के साथ मेरी और दूतावास के सलाइकार 
की अनेक बार बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हुईं हे 


“ मैने पता लगाया है कि मेरी रिपोर्टो कें लिए जितनी जाने री की 
बहरत पढ़ती है, उप्तका ठीक आधा भाग उन लोगें से प्राप्त दो जाती 
है जिनसे मेरी मुलाकात इन दावतों में द्ोती छ्लै। 


“ भेरे घर पर (या दूसरे स्थानों पर) होने वाली दावतों या समारोहों 
में से शायद ही कोई ऐसा रहा हो जिसका लाभ भैने राजनीतिक और 
भार्थिक जानकारी प्राप्त करने के लिए न उठाया हो « बहुधा मेरा यह 
अनुभव रहा है. क्लि आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छ , 
और वास्तव में पक्रमातव साथन, यही है कि उसे समस्या के बारे में 
सबसे अच्छी जानकारी रखने वाले व्यक्ति को दोपहर या शाम के खाने 
के लिये बुला ढूँ। ” 
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आर्मस्ट्रींग ने यह भी बताया कि युप्तचर विभाग केवल उन्हीं लोगों का 
प्रयोग नहीं करता जिनको जासूसी के काम का अभ्यास द्वोता है, वल्कि चह 
वैजानिकों और दूसरे प्रकार के विशेषज्ञों का भी इस्तेमाल करता है... 


“ हम इस काम के लिए लोगों को दो तरह से चुनते हैं । एक तो 
हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो या तो किसी खास विषय के बारे में 
विशेष जानकारी रखते हैं--अर्थोत्‌ जिनको किसी देश या क्षेत्र के 
बारे में, विशेष रूप से, उसके राजनीतिक इतिहास, वर्तमान राजनीतिक 
परिस्थिति, सस्क्ृति और मनोवृत्ति के बारे में विस्तृत और गहरा ज्ञान 
होता है--या जिन्हें किसी खास व्यवसाय या पेशे की ट्रेनिंग मिलौं हुई 
होती है, जैसे वे लोग जो इस्पात के उद्योग के, या यातायात के अथवा 
पेट्रोल उद्योग के विशेषज्ञ हैं ..दूसरे, वे लोग चुने जाते हैं जो दूसरे 
लोगों के साथ व्यवद्दार करने में बहुत कुशल होते हैं और दूसरों की 
सहायता से ज़्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करना और सम्पर्क बढाना 
जानते हैं और जिन्हें दूसरों को खुश रखने की कला माछृम है ।” 


शरमेन कैन्ट ने अपनी पुस्तक में बताया है कि अमरीका के ग्रप्तचर 
विभाग का उहेंश्य दूसरे देशों के बारे में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करना है । 
अमरीका फी गुप्तचर व्यवस्था दूसरे देशों की सैनिक शाक्ति में ही नहीं, 
बल्कि उनकी अथे-उ्यवस्था, उनकी जन सख्या, उनके संगठनों, उनकी नीति 
तथा वहा जे प्रमुख व्यक्तियों मे भी दिलचस्पी रखती है, और यह सारी सूखना 
वह केवल उन देशों के बारे में ही नहीं जमा नहीं करती जिनके शत्रु होने का 
अन्देशा द्ोता है, वल्कि उन देशों के बारे में भी जमा करती है जो तटस्थ या 
मित्र देश हैं । 


केन्ट ने भी सप्त स्चना जमा फरनेवालों की सूची में सबसे पद्दला नाम 
संदेशिक विभाग के अफ़मरों का रसा द्वे। इसके वाद उसकी सूची मे 
“प्वार्व हनिक जीवन में प्रमुस अन्य लोगों का, जेंसे विशेष कमीशनों के सदस्यों, 
अन्तरगाष्ट्रीय काफ़ेन्मों में अमरीकी प्रतिनिवियों, और विदेशों का श्रमण करने 
चाले कांग्रेस के सदयों का ? तया “ रेखकों, पत्रकारों और जगली जानवरों 
के शिद्धारियों जा ” नाम आता है। लेखक ने इस सम्बंध में ऊँची शिक्षा और 
अनुमान की सम्याओं को बहते ही महत्वपृर्ण बताया है और कहा दे कि 


मद 


“ महत्वपूर्ण जानकारी जमा करने में ये सरयाएं हमारे लिये सबसे बहुमूल्य 
साधनों का काम देती हैं। ” 


भारत में अमराकी जाहूसों का जाल 


अमरीकी शुप्तचर व्यवस्था का सावारण चर्णन अपर पढने और भारत 

. का सामरिक महत्व ध्यान में रखने पर यह वात तो अपने आप समझ में 

आ जानी चाहिये कि भारत से अवश्य ही अमरीडी आतुरों का बड़ा भारी 
जाल बिछा होगा । 


१५ दिसम्बर, १५४८ से १५ द्सिम्बर, १५०७१ तक के दोरान में 
अमरीका के राजदूतावास और उफ-दूतावासों के कर्मचारियों की संख्या 
हिलुस्तान में ५६ ते बढ़ कर १०३ और पाकिस्तान में «5 से बढ कर ४ 
हो गयी । सन्‌ १९५१ के पहले ६ महीनों में अमरीकी सरकार के सुचवा तथा 
शिक्षा सम्बंधी विनिमय कार्यक्रम के मातहत हिन्दुस्तान में ४५ तथा पाकिस्तान 
में २० अमरीकी कर्मचारी नियुक्त थे और हिन्दुस्तान में ३५५ और पाकिस्तान 

१०३ स्थानीय नागरिक नौकर थे। इसके अलावा पारस्परिक छरक्षा कायकंत 

“ के आधीन अमी हाल में यहा अनेक “ टेकनिकल ( तकनीकी ) ” विशेषज्ञ 

भी भेजे गये हैं । ०० जनवरी, १९०२ को भारतीय समाचार पत्नों ने ४३ 
ऐसे विशेषज्ञों और अफ़्सरों के नामों की एक सूची छापी थी । 

इन अफ़सरों के अछाबा हज़ारों ऐसे अमरीकी हैं जो स्थायी रुप से 
हैन्द॒स्तान में रहते हैं या यहेँ अ्रमण के लिए आते हैं। ९९ फरवरी, 
१९५० को उप-धान मंत्री सरदार बल्लभभाई पटेल ने पालमेंट में बताया 
था कि भारत में ३,४९७ अमरीकी रद रहे हैं। सितम्तर में उनकी सख्या 
पेड़ कर ४,१५७ हो गयी । भारत आनेवाले अमरीकी यात्रियों की सख्या और 
मी तेजी से बढी। १३ दिसम्बर, १५४७ को सहायक विदेश मंत्री जौजे 

: भेषी ने बताया कि १५४५ के पहले दस महीनों में ९५+००० अमरीकी 

नागरिकों को भारत आने के लिये अनुमति-पत्र ( वीसा ) दिये गय्ने थे ) १५+० 

भारत ने ३,८९२ अमरीकी यात्रियों को वीसा दिये । पूरे योरप से आने वाले 
येन्नियों की सख्या इससे कम थी । 

परन्तु सख्या से अधिक मद्दत्वपूर्ण इन अमरीकियों को मिले हुए विशेष 
अधिकार और विशेष छविधाएँ हैं । 
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अमरीडी राजदूत के साथ लगे हुए प्रमचारी सावारण देंगे के राज- 
नीति प्रतिनिधियों से बितकुल भिन्न एऐ। अमरी ही रादायता पाने हो हमागे 
सरकार इतनी ब्रेजन वी कि उसने अमरीकी प्रतिनिधियों को ऐसे अधिकार 
देना स्वीकार कर लिया जिन साधारणयया कोठ सरकार न देती। अमरीडी 
राजदूत के तरह-तरह के सहायक दोते ह। कोठ रैनिक सहायक है तो मई 
मजदूर सहायक और वोद हुपि सहायक, कोठे सूचना अफमर है तो कोई धरम 
सूचना अफ़मर कोई सास्कृतिक प्रतिनिधि दै तो होरे समाज सुधार प्रतिनिधि । 
ये लोग पेदेशिफ विभाग के अतिरिक्त भारत सरफार के दूसरे विभागों और 
गैर-सरकारी व्यक्तियों और संगठनों से भी बराबर सम्पर्क रखते हैं । 


राजदुतत और उसके सद्दायक्नों के सारे अधिकार चच्चना अक्तमरों और 
पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम के मातद्त आये हुए विशेषज्ञों को भी मिले हुए 
हैं । उन पर हमारे देश के क्वानून लागू नहीं दोते उन पर हमारी अदालतों 
में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । उनके जरिये राजधानी तथा मुख्य 
बन्दरगाहों से लेजर अदेशों तक अमरीका की ओर से सब कुछ सुनने वालों, 
सब कुछ नोट करने वालों का जाल हमारे देश में फैला हुआ है। ये लोग 
प्रादेशिक सरकारों के अधिकारियों से मिलते हैं, हजारों पत्रकारों, बुद्धिजीवियों 
और व्यापारियों से दोस्ती रणते हैं। पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम के 
मातद्त आये हुए छोग असी पचास कम्युनिटी डेवलेपमेण्ट श्रोजेक्टो 
( सामुदायिक विकास योजनाओं ) की देखरेख कर रहे है जिनके नीचे 
कुल १ करोड़ की आवादी आ जाती है । इसकी सख्या आगे और 
बढ़ने ही वाली है । 
भारत में स्थायी रूप से रहने वारे अमरीक्षियों में २,००० पादरी हैं 
जिनका रूगभग दस लाख ईसाइयों और करोड़ों गेर इसाइयों से सम्पर्क है! 
फिर व्यापारी हैं जिनके सभी बड़े शहरों में दफ्तर और छोटे शहरों में शाखाएँ 
हैं । देश का एक भी ऐसा कोना न मिलेगा जदों अमरीकी पेट्रोल कम्पनियों 
के डिपो न द्वों । पेट्रोल कम्पनियाँ न सिर्फ इज़ारों हिन्दुस्तानियों को नौकर 
रखती हैं, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और अखबारों पर काफी असर 
डालती हैं । 
- यहाँ जम कर रहने वालों के अछावा कुछ समय फे लिये आने वार्लों 
जी-भी खख्या काफी बढ़ी होती है। उससे कुछ लोग पत्रकार की हैसियत से 


घ्चन्र 


८ 


आते हैं तो कुछ विद्यार्थी के रूप में । और वे देश भर का चक्कर लगाते घूमते 
हैं । सीमा प्रदेश के नाजुक इलाक़े भी उनकी कृपा दृष्टि से नहीं बच पाते। 


इससे ज्ञाहिर है क्रि दिन्दुस्तान या पाकिस्तान में कोई महत्वपूर्ण बात 
ऐसी नहीं दो सकती जिसवी सूचना क्सी न कसी अमरीकी को न मिल जाय । 
अमरीकी जासूस विभाग के बडे से बढ़े अफसर खुद जितना मान चुके हैं, 
उसके बाद कोई अमरीकी इस सन्देह से परे नहीं माना जा सकता कि वह 
हमारे मुल्क में जासूसी करने नहीं आया है। 


३० अक्तूबर, १९०७१ को फुलब्राइट योजना ( विद्यार्थर्यों की अद्ला- 
बदली की योजना ) के मातद्तत आया हुआ एक विद्यार्थी, फ्रिलिप हौर्किस 
हिमालय की तराई में दूर मुक्तेश्वर नामक स्थान पर हानिकारक वीटाणुओं का 
अध्ययन करते हुए मर गया। प्रइन यह है कि क्या हौकिस केवल कीडों-मकोड़ों 
में ही दिलचस्पी रखता था, या सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिमालय वी तराई 
में क्रीती और खोजबीन में लूगा हुआ था । अमरीकी राजदूतावास का कमचारी 
रौबर्ट हैन्क्रौक जनवरी १५५२ में, अमृतसर के नज्ञदीक एक मोटर दुधटना मे 
मारा गया। क्‍या वजह थी कि वह मोटर पर नयी दिछी से पाकिस्तान के लिये 
रवाना हुआ था, जब कि वह यह अच्छी तरह जानता था कि सड़क के रास्ते 
पर दज़ार तरह के खतरे हैं और दोनों तरफ की फौजें सरहदद पर डटी 
हुई हैं। परन्तु अमरीका के जासूसों के वारे में जानने के लिये कोरी अटकल- 
बाजी की ही ज़रूरत नहीं है । काफ़ी ठोस सबूत मी मौजूद हैं । 


युद्ध के दिनों के कारनासे 


भारत में अमरीका क्री भोर से जासूसी की नींव युद्ध के दौरान मे डाल 
दी गयी थी । उप्त जमाने के बारे मे, ओ एस एस के एक ग्रुमनाम अफसर 
ने एटलान्टिक मंथली नामक पत्निकरा में अप्रेठ १५४८ में लिखा था 
“ , सुदूर पूर्व और दक्षिण-पूर्वी एशिया में, अमरीका ने उस क्षेल 
में प्रवेश किया जो पहले लगभग शुद्ध ब्रिटिश और डच इछाऊा था । 
इसका परिणाम बहुन शीघ्र और जोरों के साथ दिखायी दिया। इसके 
साथ साथ, वहों पूर्णतः स्वतत्र अमरीकी गुप्तचर व्यवस्था की भी नींव 
पड़ गयी । ”” 
श्च्डे 


कोलोनल लो जौन्सन, जो १६४२ में अगरीड़ी सझ़नीहों मिशन के 
पप्मस की टैसियत से भारत जाये थे और जो याउ मे यो राष्ट्रपति रुजबैल्ट 
के व्यक्तिगत दत नियुक्त किये गये, अमरीरी गररनर विभाग के सांग 
बनिष्ठ सम्बंध रखते थे । १९५०१ में उन्होंने यह बात रुठिआम स्वीकार की 
थी (इसी पुस्तक का दूसरा अभ्याय देटिये )। परन्तु आइनर्य की बात है कि 
किसी हिन्दुस्तानी भसगर ने उनका बयान नहीं छापा । 


कोलोनऊ जौन्सन के बाद भारत में में विलियम फिलिप्स, अमरीकी 
राष्ट्रपति के प्रतिनिधि नियुक्त किये गये। वह हसके पदटे लत्दन में ओ० 
एस० एस० के प्रमुख थे । 


भारत में अमरीडी फौज के आने के साथ साथ फौजी सुप्तचर विभाग 
के अफसर और ओ० एस० एस० के कर्मचारी भी बड़ी सरया में भारत 
साग्रे । १५४१ की गरमियों में अमरीका की केन्द्रीय फ्रीजी कमान के फौजी 
गुप्तचर विभाग मे अपने दो अफसरों, लेफ्टिनेट कर्नल ढब्ल्यू० ड्रेपर और 
लेफ्टिनेंट वी० एच० सूत्रो को ब्रिटिश फौजों के साथ दशकों की दैसियत से 
काम करने के लिये यहां भेजा था।ओ० एस० एस० का दक्षिण-पूर्वी 
एशियाई कार्यालय लक्का में कैडी नामक स्थान पर था भोर एक गुप्त ट्रेनिंग 
कैम्प त्रिक्रोमाली से १५ मील की दूरी पर था । ओ० एस० एस० का कलकत्ता 
दफ्तर ठालीगंज फे ओ-हाडस में था। ओ० एस० एस० का एक दस्ता 
और १७ ट्रेनिंग कैम्प आसाम के जगलों में फैला हुआ था। बड़े अफसर सत्र 
अमरीकी थे, पर साथ ही अनेक हिन्दुस्तानी भी इसमें भरती किये गये थे । 


अमरीका के वैदेशिक विभाग ने गुप्तचर विभाग की रिपोर्टा की एक 
घुची प्रकाशित की है । उसमें १६ रिपोर्ट ऐसी हैं जिनका सम्बंध भारत अथवा 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में रहने वाले भारतीयों से था | इन रिपोर्टी को ओ० एस० 
एस० के “ खोज और विस्लेषण ” विभाग ने तैयार किया था । उनमें भारत 
के विभिन्न इलाक़ों की मी रिपोर्ट थीं और अलग-भरूग राजनीतिक पार्थियों 
की सी । सूची के कोड ( सांकेतिक ) नम्बरों से पता चलता है कि ऐसी 
क़रीब सौ रिपोर्ट और हज़ारों मेमोरेण्डम तैयार किये गये थे । ज्ञाहिर है कि 
इन दस्तावेजों के लिये काफी जानकारी भारत में जमा की गयी होगी । 


२०४ 


वुद्धोच्त कालीन कार्रवाइयों : राजदूतों के कारनामे 


आम्ंस्ट्रीग और कैन्ट ने अपनी किताब में जैसा बताया है ऊ्ि सबसे 
भच्छी जासूसी राजदूत छोग और उनके सहायक करते हैं। नयी दिल्ली के 
अमरीकी राजदूतावास का एक कर्मचारी, कौनरेड बेक्कर पहले गुप्तचर विभाग 
में काम करता था । डौरोथी स्पेंसर नाम की एक मद्विला कर्मचारी पहले ओ० 
एस० एस० के खोज और विश्लेषण विभाग में काम कर चुकी है। कराँची मे 
अमरीकी राजदूतावास का तीसरा सेकेंटरी डेबिड ठेलर इनाइडर १९४% मे 
अमरीकी हवाई फौज का गुप्तचर या । 


भारत और पाकिस्तान मे अमरीकी राजदूतावालों के कमेचारियों की 
संख्या जहुत तेज्ी से बढती जा रही है। लाज्िमी हैं कि इसके साथ उनकी 
गुप्त कारवाइयी सी बढ रही होंगी। १५७८२ में कुछ नग्रे पर्दों पर छोगों को 
नियुक्त करने के लिये, वैदेशिक विभाग ने अमरीकी कांग्रेस के सामने यह कारण 
पेश किया या 


स्थान पद्‌ उद्देश्य 
नयी दिल्‍ली सहायक... भारतीय अर्थ व्यवस्था के उन बहुत पेचीदा 
आथिक . गौ विस्तृत परिवर्तनों पर रिपोर्ट तैयार 


की करने में मदद ठेना जिनमें अमरीका की 
दिलचस्पी है । 
राजनीतिक. राजनीतिक विभाग में रिपोर्ट तैयार करने 
स्टेनोग्राफर. का काम वढ गया है और स्वेनोग्राफर वी 
आवश्यकता है। 

करांची मज़दूर आजकल इस पद पर कोई आदमी नियुक्त 
रिपोर्टिंग. नहीं है। दूतावास की और सरकार के 
मजदूर विभाग वी राय है कि इस नवजात 
देश में मजदूरों के सम्बध में जो घटनाएँ 
हों, उनकी रिपोर्ट तैयार करने के लिये एक 

अलग अफसर होना चाहिये । 


र्‌्०ण 


अफसर 


स्थान पद उद्देदय 
बम्बई राजनीतिक- 'राजनीतिक और आर्थिक विभाग का सुप्त 
; स्टेनोग्राफफ._ काम वढ गया है जिसके कारण एक कर्मचारी 
“ और नियुक्त करना आवश्यक द्वो गया है । 


मद्रास राजनीतिक गुप्त सूचनाओं के लिये आवध्यक हे। अभी 
स्टेनोग्राफफ.. यों पोई अमरीकी स्टेनोग्राफर नहीं है । 
ढाका कोड क्लर्क. गुप्त पत्र-व्यवहार और कोड का काम बहुत 
वढ गया है, उसके लिये एक अनुभवी 
आदमी चाहिये। 


यदो इतना और जोड़ देना उचित है कि वम्बई, मठ्रास और ढाका 
में अमरीकी राजदूतों के नहीं, कोंसलों के दफ्तर हैं, जिन्हें अन्तरराष्ट्रीय कानून 
के मातहत राजनीतिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं छेनी चाहिये। 


अमरीकी पत्रकार भी जासूसी करते हैं 


अमरीकी पत्रकारों का भी ग्रुप्तोचर विभाग से घनिष्ठ सम्बंध मालूम पडता 
है। न्यू योके टाइम्स के सम्वाददाता, रौबटे ट्ूम्बल के भेजे हुए समाचारों 
से इस सम्बंध पर कुछ प्रकाश पड़ता है। टूम्बल भारत में चार वरस से 
है और इस महाद्वीप, का कोना-कोना छान चुका है। ८ नवम्बर, १९७० 
फो उसने लिखा था 


“,, अन्द्र की जानकारी रखने वाले सूत्रों से इस सम्बाददाता को 
आज पता चला कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को आशा है कि पीर्षिग 
( पीकिग ) सरकार का अगला क्दम नेपाल में उठेगा।” 


९ नवम्बर, १५०० को उसने “ एशिया में सीमा विस्तार के लियि 
सोवियत की समर नीति ” विषय पर एक छेखमाला लिखी जो २९, २३, और 
९४ नवम्बर के न्‍यू यौर्के द्ाइम्स के अकों में छपी । पहले लेख में 
उसने बताया कि जिस जानकारी के आधार पर घह लेख लिख रहा है, 
वह उसने “ खुफ़िया रिपोर्टी से ” प्राप्त की है, जिन्हें “ बहुत असाधारण 
डग के गुप्तचर काये के द्वारा, जिसकी तफ़्सील नहीं बतायी जा सकती, 


श्र 
२०४६ 


प्राप्त किया गया था।” ट्रम्बल ने बताया कि उसको यद्द सूचना पश्चिमी 

तिव्ब्रत की यात्रा करके लौटने वाले “योग्य खोजियों ” से मिली थी । 
तीसरे छेख मे उसने लिखा कि उसके लेख की सामग्री ” एक्र अनोखी खोज ”” 
के द्वारा प्राप्त हुईं है और ” पश्चिमी तिव्वत और हिमालय के अन्दर 
घुस कर ” निकाली गयी है। अन्त मे, उसने एक विशेष कम्थुनिस्ट-विरोथी 
गुप्तचर जॉँच का ज़िक्र किया, जो भारत म की गयी थी । 


२६ नवम्बर को, उसने द्रभंगा ( बिद्दार ) से समाचार भेजा 


“ज्ेपाली काग्रेतस पर अधिकतर समाजवादियों का प्रभुत्व है । 
परन्तु उश्चके अल्पायु विद्रोह ने वास्तव में ऊम्युनिस्टों फरे सुनियोजित 
कार्यक्रम को आगे बढाने में मदद दी है । नेपाली सीमा के निकट इस 
शहर में यह समाचार हमे ग्रप्त सूत्रों से मिला है ।” 


हम यहाँ इस बात पर विचार करना नही चाहते क्रि ट्रम्ब्रल की 
क्रितनी कहानियाँ सच्ची हैँ और कितनी कोरी गप्ं हें । हम यहाँ इस बात 
की ओर पाठकों का ध्यान दिलाना चाहते हे कि ट्रम्बल ने खुद स्वीकार क्रिया 
है कि उसका भारतीय और अमरीकी जासूसों और भारतीय तथा नेपाली 
राजनीतिक पार्टियों के अन्दर घुसे हुए गुप्त अमरीकी एजेंटों से सम्बब था। 


विव्वविद्यालय, खोज संस्थाएँ, आदि 

वैदेशिक विभाग के गरुप्तचर विभाग के विशेष अफसर, डब्ल्यू० पार्क 
आमर्मस्ट्रीग ने २६ फरवरी, १५०१ को प्रतिनिधि सभा की एक उपसमिति 
के सामने बयान देते हुए कहा यथा 


“हमने यहाँ और बिदेशों के विश्वविद्यालयों, बज़ीके देने वाली 
सस्थाओं और खोज करने वाली संस्थाओं से बढ़े विस्तृत पैमाने पर 
सहयोग करने की व्यवस्था कर ली दे ।” 


कम 


सैकफेलर फाउण्डेशन नामक वज्ञीफे देने वाली सम्वरा कई वर्ष से भारत 
में काम कर रही है और १९४५ से तो उमजा सुद्गर पूर्वी कार्याड्य भी पाई 
से वगलीर आ गया है। ओर पिछले वर्ष से फोडे फाउण्डेशन भी भारतीय 
रगमच पर उतर आयी हे | 
२2०७५ 


१९५१ के अन्त तक, फोड फाउण्ठेशन मारत जार पाकिस्तान को 
४० लाख डालर के वज़ीफे दे चुकी थी | २८ मार्च, १९०२ यो उसमे एशिया 
तथा मध्य पूर्व के बारे में जोज करने के लिग्रे १०० अमरीज़ियों को वच्चीफे 
देने का ऐलान क्रिया । 


फोडे फाउण्डेशन के अध्यक्ष पा हौफ़मेन हैं जो पहले मार्मल योजना 
के सचालक थे । उनके सहायक सचालऊ मिल्टन काटज़ है जो पहले योरप मे 
माशेल योजना के दूत का काम करते थे और जो लडाई के दिनों मे ओ० 
एस० एघ० की ओर से जातूसी कर चुके है । फाउण्डेद्ान ने विदेशों में ट्रेनिंग 
देने और खोज करने के काम का सचालन करने के लिग्रे एक वो चना रा 
है। यही बोर्ड वजीफे देता है | इसके अध्यक्ष गौर्डन ग्रे हें, जो पहले अमरीकी 
सरकार के युद्ध मत्री थे । 


अमरीका की राष्ट्रीय भूगोल समिति एक गेर-सरकारी खोज सस्था है। 
परन्तु, उसका खुद का दावा है कि सरफ़ार के रक्षा विभाग से उसका घनिष्ठ 
सम्बंध है। समिति के युद्ध कालीन कार्यों की रिपोर्ट देते हुए, उसके अध्यक्ष 
ने हाल में ही कहा था 
“आपकी समिति ने अमरीका के युद्ध उद्योग की सबसे बड़ी सेवा 
यह की है कि उसने भू-मंडले के बढ़े भागों के बहुत ही सद्दी नकरे 
तैयार करके दिये । 


“ अमरीकी फ्रौज के इजीनियर विभाग के प्रमुख लेफ्टिनेण्ट जनरू 
यूजीन रेबोल्ड ने, जो फौज के लिये नक्शे बनाने के काम का सचालन 
करते थे.. लिखा दे “ नक्शे के लिये हम राष्ट्रीय भूगोल समिति पर 
इतना अधिक निभर करते हैं कि वास्तव में अब हम समिति को अपने 
फ्रोजी नकशे बनाने वाले विभाग का ही एक अग समझते हैं।' 


/ बुद्ध विभाग ने छड़ाई के दौरान में राष्ट्रीय भूगोल समिति के 
दस लाख से अधिक नक़शे इस्तेमाल किये । अमरीकी समुद्री बेंड़े ने 
भी कई हजार नक्तशे उससे लिये। 

४ युद्ध के दौरान में आपकी समिति के नकशे बनाने वालों ने युद्ध 
विभाग और समुद्री विभाग के घनिष्ठ सहयोग से काम किया। ,. ” 


घस्ण्ट 


अभी हाल तक इस समिति ने भारत के संम्बंध मे अधिक काम नहीं 
किया था और उसकी पत्रिका में भारत के बारे में जो लेख प्रकाशित हुआ 
करते थे, वे प्रायः मन्दिरों की बनावट और महाराजाओं की शान-शौकत 
के बारे में होते थे। परन्तु अब उसने स्थायी रूप से अपना एक फोटोग्राफर 
भारत में नियुक्त कर दिया है और कुछ महत्वपूर्ण इलाकों की जाँच करायी 
है। समिति की पत्रिका, नेशनल ज्योग्रेफिक मैगज़ीन के अकों से पता 
चलता है कि वह कश्मीर, नेपाल, वखान, सिक्क्रिम और आसाम में खोज 
करा चुकी है । 


अगस्त १५४६ में समिति के फोटोग्राफर वेत्जेल ने कश्मीर वी छान- 
चीन की । परन्तु उसने अपना अनुभव १९५४८ तक प्रकाशित नहीं क्रिया, जब 
कि कर्मीर में लड़ाई चल रही थी। उस वक्त भी उसने केवल कर्मीर घाटी 
का वर्णन छपा और सरहदी इलाक़ों के बारे में चुप्पी साथे रह्या। मई १९०१ 
में इस पत्रिका में एक सारतीय फिल्म निर्माता की पत्नी, श्रीमती एनाक्षी 
भवनानी का एक छेख उनकी श्रीनगर से लेह ओर हिमिस तक की यात्रा के 
» बारे में छपा । लेह लूदाख् की राजधानी है और हिमिस तिब्बत की सरहद 
पर पढता है । वेंत्जेल ने इस लेख के साथ छपने के लिये इन इलाकों के 
फोटो दिये । 


वेत्जेंल भारत में स्थायी रूप से तैनात था। उसके अतिरिक्त समित्ति 
समय-समय पर भारत के सैनिक महत्व के स्थानों की खोज-भीन करने के 
लिये विशेष प्रतिनिधि भेजती रहती थी | उसकी पत्रिका के नवम्बर १९००० के 
अक में जॉ शोर और फ्रेक शोर की बखान यात्रा का व्गेन छपा। बसान 
पाकिस्तान के कब्जे में एक वहुत सकरी सी ज्षमीन की पढ्ी हे जो सोवियत 
सघ ओर कर्मीर के उस दविस्से के बीच पढ़ती है जो आजकल पाकिस्तान के 
कब्ज्े में है। ये दोनों लेखक तुर्की और ईरान के ऐसे इलाकों को पार करके 
काबुल पहुँचे थे जिन पर आजकल फोजी नियनण है और जहाँ साधारणत 
किसी को घुसने की इजाज्ञत नहीं मिलती | इसी प्रकार अफ़गानिस्तान की 
सरकार, आम तौर पर, किसी यात्री को वजान जाने की अनुमति नहीं 
देती, परन्तु इन लोगों को उसने इजाजत भी दे दी और द्विंफाजत के लिये 
फौजी सिपाहियों का एक दस्ता और एक इदुभाषिया सी साथ में कर दिया। 
बट म्०८ 


ये दोनों लेखक एक वार फिर १५५२ में पाऊिस्तान आग्रे और पेजावर 
तथा रावलपिंडी गये | डॉन ने १० मार्च, १५०३ जो लिया 


“आशा की जाती है कि वे लगभग एक सप्ताह तक्र रावलर्पिडी 
में ठहरेंगे। गिलगिट और हुजा जाने का सी उनका इरादा है। 
मार्च १५५२ मे, नेशनल ज्योग्रेफिक मेगज़ीन ने एफ० क्िंगडन- 

वाई नासक एक अग्रेज्ञ का एक छेस प्रकाशित ऊिया | इन महाजय ने १६०० 
के शुरू मे, बीज जमा करने के बहाने आसाम-तिव्बत सरहद का दौरा 
किया था। उसी साल अगस्त मे आसाम में भूचारू आ गया । परन्तु, उस 
समय तक ऊक़िंगडन बाड़े सदिया के इर्दे-गिदे के इलाके का दौरा कर खुका था 
और पूर्वी तिब्बत की लद्दित घादी के ऊपरी साग में पहुँच गया था । चीनी 
आज्ञाद फौज के आने के पहले ही वद उस इलाके में तैनात भारतीय फ़ौज 
की मदद से भाग गया । 


नेपाल में भी अमरीकी यात्री इसी तरह के कई दौरे कर चुके हैं । 

१९४६४ में, अमरीका की एक सरकारी सस्था, स्मिथसोनियन 
ईंस्टीच्यूशन, और येल विश्वविद्यालय की ओर से यात्रियों का एक दल पक्षी 
जमा करने के लिये भारत और नेपाल आया । उसने यहा छ सहीने मिताये । 
इस दल के नेता सिडनी रिपले थे । 


इन्हीं दो सस्थाओं और राष्ट्रीय भूगोल समिति की ओर से यात्रियों का 
एक ओर दल पश्चु-पक्षी एंकर करने के लिये १५४८-४९ में फिर नेपाल 
आया । इसके नेता मी डॉ० रिपले थे । बेंत्लेल दल के साथ था। कहा जाता 
था कि ये लोग एक ऐसी विचित्र चिड़िया की तलाश मे थे जो ६८ वर्ष से किसी 
वैज्ञानिक को नहीं दिखाई दी थी। २० जनवरी, १९४० को न्‍्यू योके 
टाइम्स ने समाचार छापा कि रिपले ने नेपाल के प्रधान मश्नी से न्यू यौर्क 
के चित्रकार चाल्से वास्फ़रवील को निमत्रण दिलाया है कि वह मेपाल आकर 
वर्दों के राजा, प्रधान सत्ची और प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बनाये । 

यदि डॉ० रिपडे के बारे में कुछ मारछूम द्वो जाय तो यात्रियों के इन 
दलों की असलियत का भी पता लूग जाय । 

रिपछे साहब ने १५४२ में हरवर् विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा 
समाप्त की । १६९४९ से १५४५ तक उन्होंने दुक्षिण-पूर्वी एशिया में ओ० 
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एस० एस० के जासूसी के डायरेक्टर के पद पर काम किया । १५४५ में वह 
येल के पीवी अजाय्त्रवर के सहायक्र व्यवस्थापक्र नियुक्त किये गये और 
तुरन्त नेपाल की यात्रा को रवाना हो गये । उनके मित्र बास्क्रवील मद्दोदय 
हवाई फौज में लेफ्टिनेंट-कनेल और सरकारी चित्रकार थे । 

१९४९-०० में, भिकरागो के प्राकृतिक अजायबंघर ने मध्य नेपाल की 
खोज करने के लिये एक दल भेजा । फत्तेहगढ के अमरीकी मिशन अस्पताल 
के डाक्टर काले ह टेलर उसके साथ गये । छौट कर उन्होंने अमरीकी भूगोल 
सम्रिति के पत्र ज्योग्रफिकल रिव्यू में एक लेस लिखा और उसमे बताया 
कि उन्होंने काली-गडक और पोखरा घाटियों का दौरा क्रिया था । 

युद्ध के पहले तक किसी विदेशी का नेपाल में दिखाई देना बड़ी अजीव 
और अनट्रीनी सी बात समझी जाती थी | पर १९४९५ तक ३०० विदेशी 
काठमाण्डू हो आये और उनमें से ५० तो अन्दर तक घूम आग्रे। १५४५ के 
चाद से तो मानो वहां अमरीकी कूटनीतिज्ञों, पत्रकारों और वैज्ञानिकों का 
ताता छग गया है । 

॥ यहाँ न्यू यौर्क के इंस्टीच्यूट ऑक पैसिक्रिक रिलेशन्ध पर भी विचार 
कर लेना चाहिये । इसका खो रौकफेलर तथा कारनेगी फ़राउण्डेशनों के दान 
से चलता है। साथ ही, छदूर पूत्र के साथ व्यापार करने वाली कुछ कम्पनियाँ 
भी उसे रुपया देती हैं । इंस्टीच्यूट की अमरीकी शास्रा सरकार के आदिश पर 
काम करती है। द्वाल में च्याग काई-शेक के अमरीकी समर्थक्रों के गुट ने इस 
इस्टीच्यूट पर तथा उसकी अमरीकी शाखा पर च्यांग काई-शरेक की आलोचना 
करने के लिये बढ़ें सख्त हमले किये | इस्टीच्यूट के मत्रियों ने कहा कि 
अमरीकी खुफिया विभाग ( फ्रेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन ) उसके कागज 
-पत्तर की जौंच कर छे। बाद में, अमरीकी काग्रेस की समितियों ने इन कागज्ञों 
पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार, भारतीय तथा अन्य देशों की जायानों के 
गुप्त पत्र, और इस्टीच्यूट की रिपोर्ट सब अमरीकी सरकार के पास पहुँच गयीं। 
इस्टीच्यूट के आलोचर्कों को सक्राई देते हुए, उसके मूतबूव प्रवान मंत्री 
एडवर्ड कार्टर ने ३० मार्च, १५०५० को कदा कि छदृर पूरब, योरप तथा सोवियत 

स॒य का १५०३६ मे, दौरा करने के वाद 
“ हम लोगों ने (कार्टर तथा ओवेन लेटिमूर ने ) में स्थे में अमरेश्री 
राजदूतावास के कर्मचारियों को उन देशों वी एक रिपोर्ट ठे दी भी 

श्श्रः 


जिनका हमने दौरा किया था। अमरीका लौटने पर मेने वार्शिग्टन में 
वेदेशिक विभाग के अफमरों से मी अपने दौरे के बारे में तफसील के 
साय बातचीत की थी। ”! 


अयात, उच्च शिक्षा, खोज और अनुसधान से सम्बच रखने वाली 
सस्थाओं के नेता, विदेशी विद्वानों के साव निजी बातचीत करके जो जानकारी 
प्राप्त करते हैं, उसे वे सीथे अमरीका के सरकारी महक्रमों को पहुँचा देते है । 
ये लोग अक्पर भारत और पाकिस्तान आते है, यदों तरह-तरह के 
सम्मेलन करते हँ--जैसे, १९४० का दिल्ली मे भारत-अमरीका सम्मेलन 
और १५०० का रूखनऊ मे प्रशान्त सम्बंध सम्मेलन--जिनमे ढेझ के 
प्रभावशाली व्यक्ति एफचित होते हैं। इस्टीच्यूट ऑफ पैसिफ्रिक रिलेशन्स फे 
प्रतिनिधि विदेशों में रिसर्च या खोज करने जाते हैं। जे, ए करन नासक एक 
साहब भारत में डेढ साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ के वारे मे खोज करते 
रहे । आजकल इस सस्था की ओर से श्री मीनू मसानी के नेतृत्व में भारतीय 
कम्युनिस्ट आन्दोलन के बारे में खोज की जा रही है । 


अमरीकी विश्वविद्यालय भी इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे 
हैं । बहुत से विश्वविद्यालयों ने ससार के कुछ विश्येष क्षेत्र डॉट लिये हैं जिनके ' 
बारे में वे खोज करते हैं। अमरीका की समाज विज्ञान खोज परिषद ने कहा 
है कि इस व्यवस्था का “ सरकार के लिये भारी महत्व है ।*? 


भारत और पाकिस्तान के सम्बध में इस प्रकार की खोज कौर्नेल विश्व- 
विद्यालय में, डॉक्टर लौरिस्टन झ्ार्प के नेतृत्व में होती है, जो पहले बैदेशिक 
विभाग के कमेचारी थे। उनके विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में “चौथे सूत्र” के 
कार्यक्रम के अन्तर्गत चलनेवाली नमूने की योजनाओं में काम करते हैं। 
न्यूज़बीक नामक पत्र ने उनके बारे में लिखा था 

“ स्थानीय अधिकारियों के साथ काम करते हुए, कौर्नेल विशव- 
विद्यालय के ये विद्रार्थी उत्तम वीज, सिंचाई, खाद, खेती के औज्ञार 
और दूसरी ऐसी चीज़ों फे बारे मे सलाह देते हैं। 

“ परन्तु इस योजना से अन्त में जो सबसे बड़ा लाभ होनेवाला है, 
वह यह दै कि उसके द्वारा अनेक ऐसे अमरीकी विद्वान और विशेषज्ञ 
तेयार दो जायेंगे जो भारत के बारे सें बहुत कुछ जानकारी रखेंगे ।” 
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अमरीका के अन्दर भारत के बारे में खोज कराने और ट्रेनिंग देने वाली 
सबसे प्रसिद्ध सस्था ' साउथ एशिया रीजनल स्टडीज्ञ इंस्टीच्यूट ” है जिसे 
पेन्सिलवेनिया के विश्वविद्यालय ने १५४७ में कायम किया था और जिसे 
न्यू यौक का कार्नेंगी कार्पेरेशन आर्थिक सद्दायता देता है। वेदेशिक विभाग 
तथा दूसरे सरकारी महकमे अपने कर्मचारियों को एशियाई भाषाओं तथा 
राजनीतिक म्राम्ों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये इस सस्था में भेजते 
हैं। मद्रास में अमरीका के भूतपूर्व कॉसछ रोबठ रसो, जो आजकल नयी 
दिल्‍ली स्थित अमरीकी राजदूतावास में पुस्तक्राध्यक्ष हैं, और कलकत्ता में 
अमरीकी कौंसल निकोलस ठेकेर इस सस्था में ट्रेनिंग पा चुके हैँ। उन्हें 
वेदेशिक विभाग ने शिक्षा प्राप्त करने के लिये वहों भेजा था । 


इस सस्था के अध्यक्ष विलिमय नौमन ब्राउन नाम के एक सज्जन 

हैं, जो १९१८ से अमरीकी फौज तथा समुद्री बेड़े के ग्रप्तचर विभागों में 

काम करते आये हैं। १५४१ से १५४० तक वह वाशिग्टन में ओ० एस० 

एस० के एछ बढ़े अफ़सर थे । ब्राउन साहब “ कमिटी औन सदन एशिया 

हू के भी अध्यक्ष हैं| यद्ध कमिटी अमरीका के विभिन्न विश्वविद्यालयों मे इसी 
प्रकार की शिक्षा का सचालन करने के डिये बनायी गयी है । 


दक्षिणी एशिया की समस्याओं का अध्ययन करने वाली दूसरी 
सस्थाएँ मिनीसोटा और कैलीफोर्निया के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत हैँ । 
मिनीसोटा विश्वविद्यालय ने तो स्पष्ट शब्दों में ऐलान किया या कि 


“ हमने ग्रेजुएट स्तर के वियार्थियों को गरुप्तचर कार्य की बुनियादी 
शिक्षा देने और इस प्रकार फौजी और गर-फौजी सरकारी महऊर्मों के 
लिये दक्ष कर्मचारी तैयार करने का कार्यक्रम आरम्म किया हे । पूर्वी 
और दक्षिणी एशिया उन क्षेत्रों मे से है जिनका इस कार्यक्रम के 
अन्तर्गत विशेष अध्ययन करने का प्रवव किया गया है। 


केलीफोनिया विव्वविद्यालय मे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भारतीय विभाग 
के ठेविड गुडमन मैन्डलबौम है जो १९३७-३८ और १५४५-०० में भारत 
भी हो गये हैं । ये हघचरत १९४२ में अमरीकी गुप्तचर विभाग के ब्रिटिश 
विभाग में काम करते थे और १६४६ वह में वेंदेशिक विभाग के खोज और 
गुप्तचर कार्याल्य के भारत-लबा सम्बधी महकमे में काम करते थे । 
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पिछले साल कोलम्यिया विद्धविद्यालय में पाकिस्तान सरकार की आर्थिक 
मदद से एक पाकिस्तान इस्टीच्यूट की स्थापना की गयी थी | इस इस्टीच्यूट 
के एक शिक्षक, जिनका नाम जे सी हरेवित्ज है, लड़ाई के जमने में 
ओ एस एस और वेदेशिक विभाग के जासूसी डिवीज़न में काम कर जुके हैं । 

इसके अलावा अमरीकी विश्वविद्यालयों मे पढने वाले विदेशी विवद्यार्थी 
भी मुप्तचरों का काम करने के लिये भरती किये जाते है । 


विदेशी विद्यार्थियों के दाखछे आदि की व्यवस्था इंस्टीच्यूट जीफ़ 

इंटरनेशनल एज्यूकेशन ( अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा की सस्‍्था ) करता है और वही 
उन्हे मिलने वाले वज्ञीफों की देखरेख करता है । इसे फोड़ फाउण्डेशन 
जैसी सस्थाओं से धन मिलता है । द्वाल में, इस इस्टीच्यूट ने कोरा डबौय को 
पिछड़े हुए देशों की शिक्षा सम्बधी साधनों तथा आवश्यकताओं का निर्णय 
करने वाले एक कार्यक्रम का सचालक नियुक्त किया है । युद्ध के समय यह 
मद्दिला ओ० एस० एस० में काम करती थी । वह दक्षिणी एशिया सम्बंधी 
खोज की सचालिक्रा थी और उसका प्रधान कार्योलय लका के कैंडी नामक 
स्थान में था । अक्तूबर १५४५ में उसे वेदेशिक विभाग की गुप्तवर शाखा के 
दक्षिणी क्षेत्रों से सम्बधः रखने वाले विभाग का प्रम्मुख नियुक्त किया गया था 
और १९४९ तक वह इसी पद पर रहा । 


दूसरी संस्थाएँ और अमरीकी यात्री 


अमरीकी गुप्तवचर विभाग से सम्बध रखने वाली दूसरी सस्थाओं में सान 
फ्रासिस्को की कमिटी फौर ए फ्री एशिया ( स्वतंत्र एशिया समिति ) का विशेष 
उल्लेख करना ज्रूरी है| इस समिति को पैसा ऋूसेड फौर फ्रीडम (“ स्वतंत्रता 
सग्माम ” ) नामक वह संगठन देता है जिसके नेता जनरल छसियस ढी० क्‍्ले 
हैं। समिति का उद्देश्य “ एशिया में कम्युनिज़्म से लोद्दा छेना ” बताया जाता 
है। इसके लिये, वह अमरीका में रहने वाले भारतीयों से सम्पर्क स्थापित 
करने का प्रयत्न करती है । पिछले वर्ष डाक्टर राममनोहर लोहिया अमरीका 
गये थे तो उन्होंने इस समिति के तत्वावधान में हुईं एक सभा में भाषण 
दिया था । 

इस समिति के पहले अध्यक्ष जौज एच झञीन थे जो बीस साल तक 
न्यू यौक के नेशनल सिटी वैंक में नौकरी करने के बाद, लड़ाई के जमाने सें 


श्र 


को एस एस के मातद्त, और १९४८-४५ में माशल योजना के अन्तगंत 
चीन में काम कर चुके हैं। दिसम्बर १५०१ में भीन की जगह एलेन वैलन्टाइन 
नामक एक व्यापारी नियुक्त किया गया जो १५४८-४५ में होलैण्ड में 
माशैल योजना का सचालक था। 


समिति के सदस्यों में इन शक्तिशाली कम्पनियों के अध्यक्ष शामिल है 
. अमरीकन ट्रस्ट कम्पनी, जनरल मिल्स कार्पोरेशन, पैसिफिक गैस एण्ड इलेक्टिक 
कम्पनी, वैन-अमरीकन एयरवज्न, सेफवे स्टोसे, स्टेण्डड ऑयल कम्पनी औफ 
कैलीफोर्निया और वेस्टर्न पैसिफ़िक रेल रोड । 
अन्त में, कुछ अमरीकी यात्रियों का भी जिक्क कर देना उचित होगा जो 
हाल में भारत हो गये हैं । 


जनवरी १९५१ मे, झदूर पूर्व का दौरा करते हुए विलियम डौनोवन 

साहव भारत तशरीफ लाये थे। यद्द सजन लड़ाई के जमाने में जो एस 

एस के सचालक्र थे। न्यू चाइना न्यूंज्ञ एजेंसी में समाचार छापा थां कि 

उनझी इस यात्रा का असली उद्देश्य उन अमरीकी जाससों के काय-क्षेत्रों को 
> फिर से निश्चित करना था जो चीन से भाग आये थे । 


३१ सार्च, १९०१ को जस्टिस विलियम डगलस मैं घोषणा की थी कि 
प॑ नेहरू ने उन्हें हिमालय क्षेत्र के तिब्बत की सीमा से लगे हुए भाग में ४०० 
मील तक घूमने की अनुमति दे दी है । इसके चन्द दिन पहले इन मद्दाशय न्ते 
बताया था कि उन्हें दलाई छामा से मिलने जाना है । इसके भी पहले वह 
यूगोस्लाविया और ईरान की यैत्रा कर आये ये और सोवियत पत्रो ने उसी 
समय कहा था कि वह असल में जासूसी करने की गरज्ञ से वहीं गये थे 


१९५१ में ही विलियम बुलिट साहव भी लाइफ पत्तिका का सम्बाददाता 
वनकर भारत का दौरा कर गये ये | सोवियत पत श्ावदा के ऊबनानुसार यह 
महाशय एक पुराने अमरीकी जासूस हद 


अमर्रकी जासूसों को मिलने वाला भारतीय सहयोग 


झपर हमने जो कुछ बताया है, उससे यह वात तो पाठकों के सामने 
साफ हो गयी होगी कि क्षमरीक्षा का गरहचर विभाग सारत में भी क्राम करता 


ग्र५ 


है, और भारत का महत्व ठेसते हुए उसके बड़े भारी अफसर यहाँ के काम 
की देखरेख करने के लिये नियुक्त किये जाते हैँ । 


जब भारत में काग्रेसी सरकार की स्थापना की सभावना पेदा हुई तो 
अमरीका को इस वात की बड़ी चिन्ता हुई कि पता नहीं नयी सरकार 
केसी होगी, वह भरोसा करने लायक होगी [या नहीं। इसलिये, उसने 
युद्ध समाप्त होते ही तुरत्त निकल स्मिथ, अमौरी दि राइनकोट, डिलन 
रिपले भादि मुप्तचरों को भेजा कि कस्मीर, नेपाल और तिब्बत का दौरा करके 
परिस्थिति की पूरी जौँच-पड़ताल करे। भारत के अग्रेज अधिकारियों ने इन 
लोगों को विशेष सुविधाएँ दीं। बाद में यह बात तो साफ हो गयी कि नयी 
भारत सरकार से अमरीका को डरने या घवराने की कोई ज़त्रत नहीं है। 
परन्तु, अमरीकी गुप्तचरों की कारेवाइयाँ वराबर ज्ञारी रहीं, वल्कि और बढती 
ही गयीं । 


अमरीकी म॒प्तवर भारत की अन्दहनी राजनीतिक और आर्थिक 
परिस्थिति के बारे में पूरी-पूरी जानकारी रखते हैं । सरहदी इलाकों पर उनकी 
विशेष कृपा दृष्टि रहती है । कु 


भारत सरकार ने इन लोगों की हरकतों को रोकने की कोई कोशिश नहीं 
की है । बल्कि, लगता है कि वह अमरीकी सुप्तचर विभाग से पूर्ण सहयोग 
करती है। २७ अप्रैल, १५४८ को अम्बई के फ्री प्रेस जनेरू ने समाचार 
छापा था 


“ एक अमरीकी न्यूज्ञ एजेंसी द्वारा भेजे हुए एक समाचार से पता 
चलता है कि भारत, पाकिस्तान, बमो भादि देशों की सरकारों ने अमरीकी 
वेदेशिक विभाग की दी हुईं सूचना के आघार पर कम्युनिस्ट पार्टियों 
के खिलाफ़ कारवाई की है। ” 


अगस्त १५४७ के पहले तक तो भारतीय गुप्तवर विभाग अग्रेज्ञों के 
आधीन था दही, पर छंगता है कि उसके बाद भी हालत बदली नहीं है । 
और त्रिटिश ग़ुप्तचर विभाग अमरीकी गुप्तचवर विभाग के साथ मिल कर काम 
करता है । अत हम पाते हैं कि भारत के केन्द्रीय ग्रपत्तचर विभाग के प्रधान 
तिर॒पत्तूर जी. सजीवी, १९४५ में किसी अज्ञात विषय पर गुप्त घातचीत 
करने के लिय्रे अमरीका तशरीफ ले गये थे । इसी प्रकार, यह बात्त भी मतलब 


श्श्द्‌ 


से खाली नहीं है कि भारत स्थित अमरीकी सम्बाददाता अक्सर जासूस विभाग 
से मिली हुईं सूचनाओं का ज़िक अपनी रिपोर्टो में किया करते हैं । 


१५ दिसम्बर, १५४५ को हिन्दू ने खबर छापी थी कि ब्रिटिश गुप्तचर 
विभाग के अवान, सर परसी सिलिटो भारत में एक कुशल अन्दरुनी और 
वैदेशिक गुप्तचर विभाग सगठित करने के प्रइन पर १० नेहरु से विचार- 
- विनिमय करने के लिये आने वाले हैं । उन्हीं दिनों यह खबर भी अखबारों मे 
निकली थी कि सर परसी ब्रिटिश कौमनवेल्थ के दूसरे देशों की यात्रा को भी 
जाने वाले थे। ग्रलत न होगा यदि इन समाचारों का यह मतलब लगाया 
जाय कि इस तरह भारतीय गुप्तचर विभाग का पूरी तरह से अग्नेज़-अमरीकी 
गुप्तचर व्यवस्था से घनिष्ठ सम्बंध स्थापित करने की फोशिश हो रही है । 


३१ जुलाई, १०५१ को ग्रह विभाग के सचिव, एच वी आर आयंगर 
ने स्पेशल पुलिस अफसरों के एक सम्मेलन मे बताया था कि भारत सरकार 
अमरीका के खुफिया विभाग (फेडरेल व्यूरो औफ इनवेस्टिगेशन ) 
के ढंग का केन्द्रीय खुफिया विभाग स्थापित करने वाली है| भारतीय खुफिया 

- अफसरों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अमरीका भेजा सी गया था । 


भारतीय, ब्रिटिश और अमरीकी ग्प्तचर विभागों का यह सहयोग 
प्रत्येक भारतीय के लिग्रे चिन्ता का विपय है | यह समझना भूल होगी कि हम 
तो कोई काम छक-छिप कर नहीं करते, इसलिये हमें ग्रतचरों और जासूसों से 
क्या डर | भारत सरकार बहुत सी बातें भारतीय जनता से छिपा कर रसती 
। परन्तु, अमरीका वालों के लिये सरकार की गुप्त से गुप्त फाइलें खुली रहती 
हैं। हमारी सरकार का प्रत्येक भेद उनको माठम दो जाता है । वे हमारी पत्पेक 
फम्ज़ोरी को अच्छी तरह जानते हैं और उससे पूरा-पूरा फायदा उठाते है । 
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भारत में अमरीकी प्रचार 
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अमरीकी सरकार की प्रचारक मशीन कितनी विश्ञाल है, इसका कुछ 
अनुमान इस बात से लग सकता है कि वैदेशिक विभाग के आधे कर्मचारी 
और आधे साधन केवल सूचना विभाग में लगे हुए हैं। विदेशों मे प्रचार करने 
के लिये डालर पानी की तरह बहाये जाते हैं। भारत और पाकिस्तान की 
ओर विज्ञेष ध्यान दिया जाता है । प्रचारक विभाग ( इटरनेशनल इन्फौरमेशन 
एण्ड एज्यूकेशनल एक्सचेंज प्रोम्राम--अन्तरराष्ट्रीय सूचना एवं शिक्षा 
सम्बंधी विनिमय का कार्यक्रम) की हाल की रिपोर्टो में इन देशों को 
“ महत्वपूण ” और “ नाजुक परिस्थिति वाला ” देश कहा गया है और इन 
पर और देशों से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता बतायी गयी है। 


हि १९०१ के पहले ६ महीनों भे अमरीकी प्रचार विभाग ने भारत में 
३,५९,४९०८ डालर और पाकिस्तान में १,३१,५८७ डालर खर्च किया था । 
भारत में इस विभाग के मातद्ृत ४५ अमरीकी और ३९५७ भारतीय कर्मचारी 
नौकर थे और पाकिस्तान में २० अमरीकी और १३० पाकिस्तानी कर्मचारी। 


बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नयी दिल्‍ली और करोंची फे अमरीकी सूचना 
केन्द्रों का दावा है कि १९६०० में १,५४,२४० व्यक्ति उनके दफ्तरों में 
आये । इनके आंतेरिक्त नीचे लिखे स्थानों पर भी या तो अमरीकी सूचना 
केन्द्र खुल गये हैं, या शीघ्र खुलने वाले है. पुरानी दिल्‍ली, लखनऊ, वंगलौर, 
हैदराबाद, अम्बाला, बनारस, पटना, नागपुर, अहमदाबाद, चिवेन्द्रम, 
इलाहाबाद, कटक, लाहौर, ढाका, पेशावर, रावलपिंडी और क्वेटा । 


अमरीकी सूचना विभाग की ओर से अमरीकन रिपोर्टर नामक पत्र 
सारे हिन्दुस्तान में मुफ्त बांटा जाता है । १५५१ में इस पत्र की १,००,००० 
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प्रतियाँ छपती थीं । पाकिस्तान मे इस विभाग की ओर से पत्तोरमा नामक 
पत्र २९,००० की सख्या में निकलता है । जून, १९०१ स्ते फ्री चढ्डे 
नामक एक नयी सचित्न पत्रिका भी प्रक्राशित होने छगी है । 


इन पत्रिकाओं के अलावा, अमरीकी सूचना विभाग देशी अखबारों को 
तरह-तरह के छेख, समाचार, फोटो, का्ट्नन अमरीकी पत्रों की प्रतियाँ और 
दूसरा मसाला मेजता रहता है | सारत में अग्रेज्ी तथा ६ देशी भाषाओं में 
रोज समाचारों की बुलेटिन निकलती है, पाकिस्तान में अग्रेज़ी और उद्दे में । 
इस प्रकार, भारत और पाकिस्तान के अखबारों में निकलने वाली बहुत सी 
सामग्री वास्तव में अमरीकी सूचना विभाग के दफ्तरों में तैयार होती है 


यह विभाग पुस्तकें और पेम्फलेट भी प्रकाशित करके वॉडता है । 
जीवित अमरीका नाम की एक पुस्तकमाला भारत, पाकिस्तान और मध्य 
पू्े के “ खास-खास ” लोगों के बीच अमरीका की ' प्रतिष्ठा '-बढने के लिये 
निकाली जा रही है। इसकी पहली तीन पुस्तिकाओं करी कुल ७,८०,००० 
प्रतियाँ छपी थी । स्कूलों में इस्तेमाल करने के लिये एक संक्षिप्त अमरीकी 
हि इतिहास अग्रेज़ी, हिन्दी और उदूं में निकाछा गया है। गौसलिन की 
जनतंत्र नामक किताव ग्यारह भाषाओं में छापी गयी है, बेनेट की अमरीका 
नामक किताब दस भाषाओं में, फेरिस और रुजवेल्ट की क्रिताव साझीदार + 
राष्ट्र संघ और थुवक नौ भाषाओं में, गाल्ट की क्रिताव राष्ट्र संघ 
केसे ऊू 

काम करता है. ग्यारह भाषाओं मे, और वान डोरेन की किताब 
अमरीकी साहित्य क्‍या है वगाली और उदू में प्रकाशित हुई ह्ै। 


अमरीकी प्रचार विभाग फ़िल्में मी वॉटता है । १५०० से उसके भारतीय 
दफ्तरों ने १,३१० फिल्मों का प्रयोग किया। ये फिल्में अग्रेजी, वगला, हिन्दी, 
उद्‌ , तामिल, तेलगु, ग्रजराती और मराठी भाषाओं में थी। पाकिस्तानी 
दफ्तरों ने उसी चप ७६४ फिल्में वॉँटी। भारतीय दफ्तरों के पास ७5 फिल्म 
दिखाने वाली मशीने और ४ चलते-फिरते सिनेमा थे, पाकिस्तानी दफतरों के 
पास ३० मशीनें और २ चलते-फिरते सिनेमा थे। भारत में उत बे 
१२,८४८ बार फ़िल्में दिखायी गयीं जिन्हे कुल ५५,१०,००० लोगों ने देखा । 
पाक्स्तान में १,४५० वार फिल्में दिखायी गयीं और उन्हें <,४२,१०* 
लोगों ने ठेखा । 


श्र 


प्रचार का दूसरा बहुत महत्वगूर्ण सावन 'वीयम ऑफ अमरीका (अमरीका 
१ अन्तर्गत 
की आवाज़ ) ! नामक रेडियो कार्यक्रम है। जुन १९०१ तक उसके अन्तर्गे 
५; न यु 
खास सुदूर पूने के लिये अग्रेज़ी भाषा मे रो सवा चार घटे का ब्राडकास्ट द्वोने 
लगा था। फिर आघ-आवब घटे हिन्दी और उ्दे का ब्राडकास्ट शुरू किया 
गया । १९५०० से इस कार्यक्रम को रेडियो सीलोन प्रसारित करता है और 
लका में तीन नये और बडे ताकतवर रेडियो प्रसारक यत्न॒ लगाये जा रहे हैं । 


प्रचार का एक और कार्यक्रम विद्यार्थियों और शिक्षकों, पत्रकारों और 
सम्पादकों और “ जनमत बनाने वाले खास-खास लोगों ” का विनिमय था 
आदान-प्रदान करना है। ३ मई, १५०२ को सार्वजनिक काये विभाग के 
सहायक मत्री दोलेण्ड सा्जेण्ट ने बताया था | 


“४ चाल, कार्यक्रमों के अन्तगेत हर साल सरकार कुछ १३,००० 
लोगों को विदेशों से यहाँ अध्ययन, ट्रेनिंग और राजनीतिक शिक्षा 
के लिये लाने वाली है।” 


२ फरवरी, १५५० को भारत के साथ अमरीका का जो फुलब्राइट सम- 
झौता हुआ था, उसके मातहत इस प्रकार के आदान श्रदान पर पंच वर्षों में 
१७,००,००० डालर खर्च किये जायेंगे । पाकिस्तान के साथ इसी तरद्द का 
समझौता १ सितम्बर, १५५० को हुआ था । उसके मात्तद्वत १९,५०,००० 
डालर खर्च किये जायेगे। १५००-५१ में, २३९ भारतीय और १०० 
पाकिस्तानी इस सम्बंध में अमरीका गये थे और अमरीका से ४७ लोग भारत सं 
तथा २४ पाकिस्तान में आये थे । 


सूचना कार्य की आड में 
अमरीवी प्रचार विभाग, जो अपने को सूचना विभाग कहता है, बहुत से 


शेसे काम करता है जो न सूचना के क्षेत्र में आता है और न प्रचार केक्षेत्र मैं । 


पहली वात तो यह है कि यह विभाग ऐसी बढ़ी-वड़ी रकमें खर्च करता 
है जिनका कोई दिसाव नहीं रखा जाता । 


दूसरे, इस विभाग में स्थानीय तौर पर तथा अमरीका में, जो सैकड़ों 
सारतीय और पाकिस्तानी नौकर रखे गये हैँ, उनकी पहले अमरीकी खफिया 


२२० 


विभाग जाँच करता है । व्यक्तियों का आदान-अ्रदान करते समय भी उनके 
राजनीतिक विचारों की जॉच की जाती है । कागज्ञी तौर पर, अमरीझा तथा 
सम्बंधित देश के प्रतिनिधियों की एक सयुक्त कमिटी उनका नाम चुनती है, 
परन्तु अन्तिम निर्णय अमरीकी दूतावास के कर्मचारियों के ह्वाथों में होता है । 
और उनकी एक बार अनुमति मिल जाने पर भी वाशिंग्टन में बैडेशिक विभाग 
और विदेशी वज्ञीफों का बोई फिर से उनकी जॉँच करता है। बहुत से 
विद्यार्थयों और शिक्षकों को केवल उनके राजनीतिक विचारों के कारण वजीफे 
नहीं दिये गये हैं । 


तीसरे, इस विभाग की पुसर्तिकाएँ, पत्र और फिल्म प्राय उन सरफारों 
की निन्‍्दा करने के लिये तैयार किये गये हैं जिनके साथ भारत की 
मित्रता है।., 


चौथे, यह विभाग एक तरह से भारतीय श्रकाशक्ों और छेखकों को 
घूस दे-दे कर श्रष्ट करने की कोशिश करता है। अमरीकी प्रचार विभाग 
की छठी रिपोर्ट में कहा गया है कि 
“४ अमरीकी, पुस्तकों के अनुवाद और प्रकाशन के काम को तेज्ञ 
करने के लिये विदेशी प्रकाशकों को निम्न प्रकार की सहायता दी गयी 
(१ ) अमरीकी प्रकाशकों से अनुवाद और प्रकाशन की इजाजत मगवा 
कर देना, (९) अनुवादित पुस्तक कौ एक निश्चित संख्या को स्वयं 
खरीद लेने कौ गारटी देना, (३) चित्रों के लिये आवश्यक सामग्री 
भगा देना, (४) लागत से भी कम दाम पर गुटका या जेवी सस्करण 
निकालने सें प्रकाशकों को आर्थिक सहायता देना । ” 
इसी विभाग की सातवीं रिपोर्ट में आगे यह लिखा गया था 
“/ सैनिक दृष्टि से महत्वपूण देशों मे अनुवाद के काम पर ज्यादा जोर 
दिया गया । १५ देशों के स्थानीय प्रकाशकों को २४ भाषाओं मे 
अमरीकी पुस्तकें छापने भे इस प्रकार की मदद दी गयी ऊापी 
राइट सगा कर देना, जहाँ आवश्यकता हो, वर्दों कागज्ञ मुहस्या कर 
देना, महत्वपूर्ण सगठनों और व्यक्तियों को भेट करने के लिये एक 
निश्चित सख्या में अनुवादित पुस्तकों को खरीद लेना. । मच्य और 
सुदूर पूरे मे कागज की बहुत कमी थी, इसलिये छुनी हुई डितायों को 
श्श्रु 


प्रकाशित करने के लिये , भारत में. प्रकाशकों के वास्ते कागज्ञ खरीदा 
गया । 


४ कम्युनिर्ठ प्रचार का मुक्तावला करने फे उद्देश्य से इस काल में 
जिन किताबों का अनुवाद किया गया, उनमें ये भी शामिल थीं 
सोवियत रूस में बेगार ( डालिन और नोक्ोलाब्सकी ) जो अग्रेजी, 
चीनी, इटालियन और बर्मी भाषाओं से छपी, और मारुको में मेरे 
तीन वषे ( स्मिथ ), एक जो वच गया ( वरमाइन ) और मे क्यों 
जान बचा कर भागा ( पिरोगोव ) जो भारत की ग्यारह भाषाओं में 
प्रकाशित की गयी...। ?? 


डी० एफ० कराका ने, जो अपनी अमरीका-भक्ति के लिये प्रसिद्ध हैं, 
३३ जुलाई, १५७१ के न्यू योके टाइम्स में लिखा था 


/ कुछ सप्ताह हुए मेरे अखवार करेन्‍्ट के दफ़्तर मे अमरीकी सूचना 
विभाग का एक सदस्य आया | वह “ युद्ध अवश्यम्भावी है? शीर्षक 
हमारे एक लेख के लिये मुझे बधाई देने आया था । इस लेख में प्रधान 
भन्नी नेहरू कौ तटसस्‍्थता की नीति की आलोचना की गयी भी । हमारा 
विचार था कि युद्ध के अवस्यम्भावी-पन के खिलाफ़ अमरीका जिस तरह 
लड़ रहा है, उसे देखते हुए तटस्थता का रुख उचित नहीं है। हमसे 
कहा गया कि भारत में इस लेख का और प्रचार होना चाहिये। मैने समझा 
कि यह सज्जन चाहते हैं कि लेख पर से मै अपना कापीराइट हटा छेँ, ताकि 
उनकी ससस्‍्था, यानी अमरीकी सूचना विभाग उसे छाप कर देश में वॉट 
सके। इस जिचार से मैने कहा कि मुझे ऐसा करने में कोई ऐतराज़ नहीं 
है। परन्तु आप के युवा प्रतिनिधि के दिमाग में तो कुछ और ही बात 
थी । उनकी इच्छा यह मालूम पढ़ती थी कि हमारा पत्र ही इस लेख के 
सन्देश को और फैलाने की व्यवस्था करे। उनने मुझसे कहा कि इसमें 
जो छुछ खचे होगा, उसका वन्दोवस्त हो जायगा। ”' 


पाचवीं बात यह है कि अमरीकी प्रचार विभाग स्थानीय सगठनों और 
सस्थाओं में खुछेआम हस्तक्षेप भी करता है | छठी रिपोर्ट में लिसा है 


“ लादौर के सूचना कार्यालय की सहायता से तीन विद्यार्थी सगठन 
स्थायरित किये गय्ने एक सानव सम्बंध सुधार समिति, जिसके ६५७० 


र२र२र 


सदस्य हैं और जो प्राय सास्क्ृतिक कार्य करती है, दूसरा, कलम और 
रोशनाई क्लब, जो वाई० एम० सी० ए० में काम करता है, और 
तीसरी, कम्युनिस्ट-विरोधी पाकिस्तान विद्यार्थी लीग । 


अन्तिम, परन्तु बहुत ही महत्वपूणं बात यह है कि अमरीकी प्रचार 
विभाग, खुफिया विभाग के घनिष्ठ सहयोग से काम करता है। स्वयं वेदेशिक 
विभाग ने १८ जनवरी, १९०२ फे अपने बयान में इस बात को तसलीम 
किया है। उसमें कहा गया था कि 


“ सुचना विभाग के अमली कार्यक्रम तथा वैदेशिक विभाग के 
गुप्तचर कार्य एव चैंदेशिक नीति का सचालन करने वाली शाखाओं 
के बीच आवश्यक सम्बंध दइढता के साथ कायम रखा जायगा। ” 


इस प्रकार अमरीकी प्रचार विभाग में नौकरी करने वाले सेकड़ो भारतीय 
ओर पाकिस्तानी, वास्तव में, अमरीकी ग़ुप्तचर विभाग के लिये काम करते हैं । 


मनोवैज्ञानिक युद्ध के 
वैदेशिक विभाग की एक वार यह व्याख्या की गयी थी कि वह “ मनो- 
वैज्ञानिक युद्ध करने का एक अमरीकी अद्न ” है। उसके सूचना या प्रचार 
विभाग की देख-रेख “ मनोवैज्ञानिक समर-नीति निधोरक बोडे ” करता है। 
न्यू योके टाइस्ख के कूटनीतिक सम्बाददाता, जेम्स रेस्टन ने इस बोर्ड 


को “ गदे हथकण्डों का विभाग ?” कहा है। वेदेशिक विभाग, रक्षा विभाग और 
केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के प्रत्तिनिधि इस बोडे के सदस्य हैं । 


मनोवैज्ञानिक युद्ध के सारे £०॥ दाल जज हल 
हे एक पुरुतक प्रकाशित हुई 
उसके लेखक रौबटे समसे ने बताया है कि ५ हित हुई है.। 


अियों ब्ट मनोवैज्ञा १ । श् कक 
प्रयोग पहले-पढ्ल नात्सियों ने किया था । उसके शब्दों कक ॥॒ शब्दों का 


“ओरप को जीतने के लिये मनोवैज्ञानिक 
मदत्व देते थे । नात्सी विचारफों की दाग बना | हल 
के पहले, लडाई के दौरान में और छडाई के बे बच युद्ध लड़ाई 
रहता दे और उसका उद्देश्य शत्रु को कमजोर करना और र्‌ 08 चलता 
के जनमत पर असर डालना द्वोता है।” . . चस्थ देशों 


ग्र्रे 


दूसरे महायुद्ध के वाद अमरीका की तरफ से मनोवैज्ञानिक युद्ध 
हि न] 
बड़े पैमाने पर १९५४८ में झुरू हुआ और १९५० में उसने अत्यन्त उम्र रूप 
घारण कर लिया | 


फरवरी १५०५१ में “ नेशनल कमिटी फौर ए फ्री योरप ” ( स्वतत्र योरप 
के लिये लड़ने वाली राष्ट्रीय समिति ) के अध्यक्ष चाल्स डी० जैकसन ने कहा 
था कि मनोवैज्ञानिक युद्ध में सबसे अधिक धन की और ऐसी मनोऋत्ति की 
आवश्यकता द्ोती है जो शत्रु के खिलाफ अच्छे-जुरे हर प्रकार के भस्त्र का 
उपयोग छरने को तैयार द्वो । वेठेशिक विभाग के एक बड़े अधिकारी ने १५८३ 
में कहा था 


४ पहले हम अमरीका का एक पूरा और सच्चा चित्र दूसरों के 
सामने पेश करके ही सतोष कर लेते थे । पर अब हमने ज़्यादा जोरदार 
और उम्र कार्यकम अपनाया है .। ” 


मैकार्थर सम्बधी जाँच के समय १९०१ में विदेश मंत्री एचीसन ने 
सेनेट की एक कमिटी के सामने स्वीकार किया या कि उनका विभाग विदेशों 
में प्रचार करते समय सच्ची खबरों को तोड़ता-मरोड़ता है । 


अमरीकी प्रचार विभाग के अध्यक्ष एडवर्ड ब्रेरट ने बताया है कि 
विदेशों में बहुत सी प्राइवेट सस्थाओं और संगठनों को आर्थिक सद्दायता दी 
जाती है । उसके शब्दों में 
“ आजकल हमारे काम का एक बहुत बड़ा भाग विदेशों में ऐसे 
सगठनों और दलों को बढावा और प्रोत्साहन देना है जो हमारे ' सत्य 
के प्रचार ? में सम्मिलित होने को तैयार हों। ”” 
समसे साहव ने फरमाया था कि रेडियो, छपा हुआ साहित्य, फ़िर्ल्मे 
और शिक्षकों की अदला-वदली का कार्यक्रम -- ये सभी मनोवैज्ञानिक युद्ध के 
अख्तर बन गये हैं। यदी नहीं, इसी प्रकार 
“विदेशों में व्यापार करने वाी अमरीकी कम्पनियों द्वारा दिये गये 
विज्ञापन, अमरीही पेटेन्टों को इस्तेमाल करने की इजाजत, विदेशों को 
दी जानेवाली आर्थिक सहायता, भारत को दिया गया गेहूँ, और दूसरे 
ऐसे अनेक आइचासन और कार्य जिनसे दूसरे देशों में अमरीका के लिये 
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सद्दानुभूति उत्पन्न होती है--ये सब कारवाइयों भी मनोवैज्ञानिक युद्ध की 
अख्र बन गयी हैं ।” ( समस साहब की पुस्तक ) 


वेदेशिक विभाग, इस क्षेत्र में, खुद काम करने के अलावा दूसरे सरकारी 
महकमों और प्राइवेट सस्थाओं के द्वारा भी काम कराता है 
“ विदेशों में व्यापार करने वाली कम्पनियों ने हमारी वडी मदद 
की है--और हमने भो उन्हें काफो सहायता दी है। विदेशों में 
अमरीकी माल बेचने वाली कम्पनियों वहाँ अमरीका तथा स्वतत्नता की 
हमारी परिभाषा के पक्ष में बढ़ी सफलतापूवेक प्रचार कर सकती है। 
विदेशी समाचार पत्रों मे विज्ञापन देने वाली कुछ अमरीकी कम्पनियों 
अब अपने विज्ञापन इस तरह तैयार करने लगी हैं कि उनसे विदेशों में 
अमरीकी विचारों का प्रच्चार करने में भी मदद मिले । “” 
( वैदेशिक विभाग की वुलेटिन, १९ मार्च, १५५१ ) 


अमरीकी ग्रचार में हमारी सरकार की सदद 


«अत यह बात स्पष्ट ह्वो गयी कि कददने को अमरीका, भारत और 

पाकिस्तान को अपना मित्र समझता है, परन्तु वास्तव में वह सनोवैज्ञानिक 

युद्ध के समी अस्त्रों का उनके विरुद्ध उपयोग कर रहा है । इन देशों की 

जनता इस वात को पसन्द नहीं करती। स्वय न्यू योक टाइम्स ने २० 
अगस्त, १९०० को लिखा या 

“ हिन्दुस्तानियों को यह चात पसन्द नहीं आती कि कोड उनको 

प्रचार के ज़रिये फासने की कोशिश करें। इसलिये, अमरीछी प्रचार को 

वे सन्देह की दृष्टि से देखते हे और कवी-क्ती तो उसका उत्ठा असर 


द्वीता है। ?” 

परन्तु भारतीय और पाकिस्तानी सरकारें अमरीका के इस मनोवैज्ञानिक 
महापुद्ध को रोकने के बदले, उल्टे उसकी मदद करती है। पहले तो वे सोवियत 
रूस और चीन के बारे में सच्ची खपरों को अपने देयों में स्वतनताप्रवऋ नहीं 
जाने देतीं। सोवियत नागरिकों को सारतीय सम्मेलनों मे शरीऊ होने के लिये 
भारन आने के पासपोर्ट नहीं दिये ज्ाते। हाल में रेलये स्टेशनों पर लगने 
वाली किताबों की दूकानों पर सोवियत साहित्य ही बिजी बन्द फर दी गयी 
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है। ४ दिसम्बर, १५५१ को न्यू योके टाइम्स ने समाचार छापा था क्रि 
पाकिस्तान सरकार ने सोवियत साहित्य की विक्की पर रोक लगा दी हे और यह 
काम उसने “ बाहरी सुझाव ”” पर क्रिया है । 


..._ भारत और पाफ़िस्तान की सरकारों से अमरीकी प्रचार विभाग को 
और किस ढग की मदद मिलती है, यह -स्वय॑ प्रचार विभाग की सरकारी 
रिपोर्टो के शब्ठों में सुनिये 


“ विश्व स्वास्थ दिवस पर फिल्‍म दिखाने का विशेष आयोजन 
करके अमरीकी सूचना विभाग ने एक वार फिर पाकिस्तान सरकार 
के सहयोग से काम किया है।” ( पाचर्वी रिपोर्ट, एष्ट ३२ ) 


“ नयी दिल्‍ली में, अमरीकी सूचना विभाग को सरकारी सचिवालय 
भवन की दीवारों पर अपनी सामग्री मुफ्त प्रदर्शित करने की अनुमति 
मिल गयी है । रोज्ञ २०,००० आदमी इस स्थान से गुजरते हैं और 
यह पहला मौका है जब भारत सरकार ने किसी विदेशी सरकार को 
इस स्थान को ऐसे काम के वास्ते इस्तेमाल करने की इजाज्ञत दी है। 
अप्रैल में अपनी किल्मों का वितरण करने के लिये हमें एफ नयी 
सुविधा प्राप्त हुई। अमरीकी सूचना विभाग की फ़िल्म हरीकेन 
सरकिट दो करोड़ आदमियों को दिखायी गयी। वह इस तरह कि 
भारत सरकार के सूचना विभाग द्वारा बनायी गयी फिल्मों को दिखाने 
की जो व्यवस्था है, उसी के द्वारा हमारी इस फ़िल्म का भी प्रदशन क्या 
गया । यह हमारी पहली फ़िल्म थी जिसे भारत सरकार ने स्वीकार 
किया, पर हमें आश्ञा है कि भविष्य में हर साल हम अपनी पाँच-छ 
फिल्में इस सरकारी व्यवस्था के ज़रिये दिखा सकेंगे। ”” ( पांचवीं रिपोर्ट 
शप्ठ ३९ ) 

“ फिल्म वितरक कम्पनियों ओर भारत सरकार के फिल्म डिंवीज्षन 
के जरिये देश के सिनेमा घरों में अमरीकी प्रचार फ़िल्म की एक विशेष 
व्यवस्था तैयार हो गयी है” ( छठी रिपोर्ट, पर ३३ ) 

“ लाहौर में पजाब सरकार के जन-नम्पर्क विभाग के चलते-फिरते 
सिनेमा ने लगभग साहे चार छाम्र व्यक्तियाँ क्रो अमरीफी सूचना 
विमाग की फिल्में दिखायीं।?” ( सातवीं रिपोर्ट, पठ्ठ ३४ ) 
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पन्द्रहर्वाँ अध्याय 


भारत से अमरीकी पादरी 


ईसाई पादरी 


भारत में दो हज़ार अमरीकी पादरी हैँ । वे लगभग दस लाख भारतीय 
ईसाइयों के बीच काम करते हैं और मिशनरी स्कूलो, अस्पतालों, बाई एम 
सी ए, वाई डब्ल्यू सी ए आदि के ज़रिये लाखों गैर-ईसाई हिन्दुस्तानियों 
से उनका सम्पर्क है। देश का कोई भाग ऐसा नहीं है जहाँ ये लोग न मौजूद 
हों । ये तक कि नागा की पहाड़ियों और भारत-नेपाल सीमा जैसे सैनिक 
महत्व के इलाक़ों में भी अमरीकी पादरी जमे हुए हैं । 


कुछ वर्षो से अमरीका दिनोंदिन इस वात की कोशिश कर रहा है कि 
गिरज़ा घरो को और ईसाई वर्म के सगठनों को अपने कम्थुनिस्ट-विरोधी सघर्षे 
में एक राजनीतिक अद््र के रूप में इस्तेमाल किया जाय । अमरीफी गिरज़ा धर 
और धार्मिक सगठन भी खुलकर राजनीतिक वाद-विवाद मे हिस्सा लेने रंगे 
हैँ । और अब भारत में तेनात अमरीकी पादरियों मे भी यह प्रद्धत्ति ज्ञोर 
पकने लगी है । 


० मई, १५४८ को अमरीका के मेथोडिस्ट गिरजा घर के बृहद सम्मेत्मन 

पु जय | हू 

ने ससार भर में कम्युनिज़्म के खिलाफ जिदाद छेढ़ने और उस पर चार वर्ष 

में ५ करोड डालर खच् फरने का फेसछा किया। ऐलान क्रिया गया कि दो सौ 

युवा दम्पत्तियों को कम्युनिज्म से सघर्प करने री थिल्षा देकर दुनिया के प्रत्येक 

ऐसे इलाके में भेजा जायगा जिसे कम्युनिज्म से खबरा है। भारत जो इस 
कार्यक्म में विद्येप स्थान दिया गया । 

दिसम्बर १५७९० में गिरज्ञा परों फी विश्व समिति और अन्नरराष्ट्रीय 

मिशनरी काउसिल के सयुक्त तत्वाववान में बगौह्ष में एक पूर्ती एशियाई 
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सम्मेलन हुआ जिसमें भारतीय प्रतिनिवियों ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन 
में अन्तरराष्ट्रीय मिशनरी काउसिल के अमरीकी प्रधान मंत्री रेवरेण्ड सी० 
डब्ल्यू० रैन्सन ने एक रिपोर्ट पेश की । उस पर विचार करने के बाद सम्मेलन 
ने ते किया कि एशिया में कम्युनिज्म का केसे मुकाबला किया जाय | 

उपरोक्त दोनों समितियों की एक सयुक्त बैठक फिर जुलाई १७४८० में 
टोरन्टों में हुईं। उसने न्यू यौके की यूनियन थियोलोजिकछ सेमिनरी के 
प्रोफेतर रेबरेण्ड जीन सी० वेनेट को नियुक्त किया कि वह एशिया जाकर 
“ स्थानीय ईसाई सस्थाओं और दलों से उन समस्याओं पर परामश करें जो 
कम्युनिज्म की प्रगति के कारण पैदा हो गयी हैं ।”” बैनेट साहव ने लादौर, 
दिल्‍ली, हैदराबाद, मद्रास, बगलौर, कोश्चयम, त्रिवेंद्रम और कलकत्ता में विचार 
विनिमय करने के बाद रिपोट दी कि 

“ प्रत्येक देश में कुछ ऐसे ईसाइयों का एक्र दल होना चाहिये, जो 

कम्युनिज्म के बारे में पूरी जानकारी रखते हों, जिन्हें कम्युनिस्ट 

सिद्धान्तों का ज्ञान हो और जो कम्युनिस्ट दोव-पेंच से भी परिचित 

हों । इन लोगों को इसकी भी पूरी जानकारी होनी चाहिये कि जिन 

देशों में कम्युनिस्टों का राज्य है, विशेष कर चीन में, वहा वास्तव में 

क्या हुआ है। ?! 

बैनेट साहब के सुझाव पर १९०१ के शुरू में बगलौर में, “ सामाजिक- 
राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन के लिये केन्द्रीय ईसाई इंस्टीच्यूट 
स्थापना की गयी । ज्ञावणकोर के ए० के० थम्पी नामक एक युवक्र को 
जिसके वारे में कहा जाता है कि उसने कम्युनिज्म का काफ़ी अध्ययन 
किया है, इस इस्टीच्यूट का कार्यवाहक मत्री नियुक्त किया गया। पहला 
कोस ४ जून से १८५ जून, १९०१ तक हुआ । उसमें ४० विद्यार्थियों ने 
भाग लिया । उन्हे यह सिखाया गया कि भारत में कम्युनिज़्म की चुनौती 
का ईसाई धरम क्‍या जवाब देता है । 

छुछ व्यक्तियों को विजशेप रूप से छोँट कर अमरीका में ट्रेनिंग पाने के 
लिये भेजा गया । इलाहाबाद के ईविंग क्रिश्वियन कालेज के अमरीकी शिक्षक 
जौन बावगेट को और वगलौर के युनाइटेड थियोलौजिकल काछेज के चावणकोरी 
शिक्षक से० रसेल चन्द्रन को १५०० में अमरीका की यूनियन थियोलौजिकल 
उमीनरी म भारतीय वम्युनिज्म का अध्ययन करने के लिये भेजा गया या ! 


शर्ट 


एशिया में जितने ईसाई गिरज्ञा घर और सगठन हैं, उनका एक सयुक्त 
सम्मेलन गिरज्ञा घरों की विद्व काउसिल ने नवम्बर १९०५१ में मनीला में घुलाया 
था। इस सम्मेलन ने सभी सच्चे ईसाइयों को आदेश दिया कि वे “कम्थुनिज़्म 
का विरोष करें और कम्युनिस्ट-पीडित देशो की मुक्ति के लिये भगवान से 
प्रार्थना करें । 


१८ अप्रैल, १९०२ को अमरीका की ईसाई गिरज्ञा घरों की राष्ट्रीय 
सम्तिति के विदेशी मिशन विभाग की भारतीय सम्तिति ने एक रिपोट प्रकाशित 
की । उसमें “ पिछले चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी की अप्रत्याशित सफलताओं ?? 
का मुकाबला करने के तरीके सुझाये गये थे । 


बायगेट और चन्द्रन के एक लेस से पता चलता है कि ईसाई पादरी 
इतने क्‍यों परेशान हैं | वे लिखते हैं कि त्रावणकोर के कुछ व्यापारियों को 
छोड़ कर भारतीय ईसाई आम तौर पर वनी नहीं है । गिरजञा घर या सगठित 
ईसाई व ने तो कभी भी एक उद्रवादी सामाजिक शक्ति के हूप मे काम नहीं 
किया है। परन्तु सावरण भारतीय ईसाई सामाजिक परिवर्तन के खिलाफ 
नहीं हैं । बहुत से ईसाई कम्युनिज्म और ईसाई वर्म को परस्पर विरोधी चीजे 
नहीं समझते । ईसाई विद्यार्थी, कम्युनिस्ट विद्रार्थियों के साथ सहयोग करते है 
और बी० चक्काराई चेट्रियार नामक एक उसाई तो अखिल भारतीय ट्रेड 
यूनियन काग्रेस का अध्यक्ष बन गया है। (इटरनेशनल रिव्यू ओफ 
सिशनन्‍्स के जनवरी १५७१ के अऊ में बाथगेट और चन्द्रन का “ भारतीय 
फम्युनिज्म और भारतीय गिरज्ञा घर ” शीर्पफ लेख ) 

इस प्रकार अमरीकी पादरी, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने पर 
उतारू हो गये है और इसलिये अब वे उन विश्येप छविधाओं के अधिकारी 
नहीं रह गये है जो विश्युद्ध वामिक कार्यक्तोओं को मिलती हैँ । 

अग्रेज़ों के दिनों से ही मिणनरी स्कूले-क्लेजों और अम्पनाों को 
सरकार से आर्थिक सद्दायता मिलती रही है । पिछले वर्ष, जय भारत सरफर ने 
अमरीका से कज्ञ पर गेहूँ खरीदा तो उसने अमरीकी सरकार का यद्द डवाव 
मान लिया कि भारत में काम करने वाले अमरीकी मिशनरी अम्पतार्७ा के पाप 
छ अमरीकी सम्थाओं की तरफ से जितना भी पामान भेजा जायेया, उसके 
देश के अन्दर आने-जाने आदि का सत्र जो भारत सरकार देगी । याद रे 
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तल 


कि भारत सरकार ने गैर-असरीकी मिशनरी सस्थाओं या भारतीय सस्थार्थो 
को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी है । 


भारतीय इसाइयों को अपने राजनीतिक मतमेदों को अलग रख कर, 
अमरीकी पादरियों की हरकतों पर गम्मीरता से ध्यान रखना चाहिये । नहीं 
तो वह समय आ सकता है जब अमरीकी पादरियों की मदद करने वाले 
भारतीयों को यहा की जनता विदेशी एजेन्ट और देशद्रोही समझने छंगे । जब 
तक भारतीय गिरज़ा घर और ईसाइयों के वार्मिक सगठन विदेशी सस्याओं 
के नियन्नण से मुक्त नहीं होंगे और आर्थिक तथा संगठनात्मक दृष्टि से पूर्णतः 
स्वतंत्र नहीं होंगे, तव तक बाकी भारतीय जनता से ईसाई सम्प्रदाय के कट 
जाने का खतरा सदा बना रहेगा। 

भारतीय ईसाई गिरज्ञा घर और सगठन स्वृतत्र हों--इसमें देश की सारी 
जनता का द्वित है। किसी विश्येष धार्मिक सम्प्रदाय का राजनीतिऊ उद्देइय के 
लिये इस्तेमाल किया जाना और एक विदेशी सरकार का हमारी सरकार पर 
इस सम्प्रदाय की आर्थिक सहायता करने के लिये दवाव डालना--ये ऐसी 
चाले हैं जिनको यदि नहीं रोका गया, तो खतरनाक नतीजे हो सकते हैं । 
£ नये ढंग ? के “ पादरी ? 

अमरीकी पादरी तो कई पीढियों से भारत मे ईंसामसीदह का सन्देश 
फैला ही रहे थे। अब हाल से एक नये डग के अमरीकी “ पादरियों ' ने भी 
भारत पर कृपा की है | अमरीकी कार्यक्रम के “ चौथे सृत्न ' के अन्तगंत आने वाले 
विशेषज्ञ, व्यक्ति-विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत आनेवाछे प्रोफेसर और विद्यार्थी 
और “ सास्कृतिक स्वतंत्रता सम्मेलन ” में आनेवाले अमरीकी प्रतिनिधि-- सभी 
को हम इन नये ढग के पादरियों में गिनते हैं। उनमें सबमे जोरदार अमरीकी 
मज्दूर यूनियनों के दूत होते हे । 

२० अप्रेल, १५०० को स्वय राष्ट्रपति ट्रमन ने इन “ मज़दूर पादरियों ” 
का महत्व स्वीकार करते हुए कटद्दा था 

४ यदि अमरीकी मज़दूर यूनियनों के सदस्य विदेशों में जाकर वहा 

के मजदूरों को स्वनन्न अमरीकी मजन्नदूरों की कहानी सनाये, तो 
सरकारी कर्मचारियों ऊे दर्जनों सापणोंसे अधिफ और बेहतर 
कम्युनिस्ट-विरोधी प्रचार द्वो सकेगा । ?? 
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अमरीका की प्रमुख मजदूर सस्याओं ने भूतपूर्व भमरीकी राष्ट्रपति की इस 
सलाह को मान लिया है और थे सरकारी सस्थाओं से पूरा सहयोग कर रही हैं । 


|. जून १९५४८ से अमरीकी फेडरेशन औफ लछेवर (ए एक एल ) की 
स्वतंत्र ट्रेड यूनियन कमिटी ने अन्तरराष्ट्रीय मजदूर संगठन ( आई एक ओ ) 
के सान फ्रासिस्की अविवेशन में आये हुए एशियाई प्रतिनिधियों से सम्पर्क 
कायम किया और उनके सामने एशिया में एक ऋम्युनिस्ट-विरोधी मजदूर 
संगठन बनाने का सुझाव रखा। उसके सुझावों भे एशियाई ट्रेंड यूनियन 
सगठन-कर्ताओं को शिक्षा देने के लिये एक मजदूर फालेज खोलने का प्रस्ताव 
भी शामिल था । 


नवम्बर-द्सिम्बर १९४९ में हन्दन में एक स्वतश्न ” मजदूर सम्मेलन 
हुआ जिसमें एक “ अन्तरउाष्ट्रीय स्वतंत्र मज़दूर सघ की स्थापना की गयी। 
भारत की इडियन नेशनल ट्रेंड यूनियन का््रेस (राष्ट्रीय मेजर संघ या इंटक ) 
और ह््न्द्‌ सजदूर सभा दोनों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शरीक थे और 
ये दोनों सस्थाएँ इस संघ में शामिल हो गयी हे । 


इस सम्मेलन ने एक घोषणापत्र निकाला जिसमें सोवियत संध और 
पूर्वी योरप के जनवादी देझों में “ पुलिस राज के नीचे दवी हुईं जनता की, 
एकतनी अत्याचार से मुक्त होने की कोशिशों ” का समर्थन किया गया था । 


सम्मेलन सें बार-बार इस बात पर चित्ता प्रकट की गयी कि पिछडे 


हुए देशों के मजदूर यूनियनों में कम्थुनिस्टो का असर बढता जा एड है 
अमरीकी और ब्रिटिश अ्रतिनिधियों ने जोर दिया कि उन्नत देशों के यूनियन 
से पैसे छेकर पिछड़े हुए देशों में कम्युनिस्ट-विरोधी यूनियन बनायें जाये, और 
उनका संगठन करने के छिंग्रे क्षेत्र-कमिटियां कायम री जाये। यह बात 
सहा तक बढ़ी की इटक की प्रतिनिधि डॉ० मैत्रेयी बोल तक हो सहना पढा हि 
४ यह बिल्कुल सही है कि क्षेत्र-ऋमिटियाँ बननी चाहिये, परन्तु 
इसके साथ ही में यह भी कहना चाहती हे कि इसे कमिटियों को बाहर 
से बहुत मदद नहीं मिलनी चाहिये। उन्हें स्वतत इमाटर्यों की तरह 
काम करना चाहिये। जहाँ तक उचत देशों से आर्थिक और दसरे टम 
की मदद लेने का सवाल है, मेरी राय है हि वेश योचन्‍समत्र हर 
उनसे मदद लछेनों चाहिये। पिछड़े हे हनी ८ उपर विदेशी असर 
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नहीं लादना चाहिग्रे। मुझे डर दै कि यदि ऐसी कोई बात की गयी तो 
हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ?! 


फिर भी, अमरीकी मजदूर सगठन, “अन्तर्राष्ट्रीय स्वतंत्र मजदूर सघ 
के क्रिये और प्रत्यक्ष रूप से, एशियाई मज्ञदूर आन्दोलन में सक्रिय ढंग से 
हस्तक्षेप कर रहे हैं। 

१९५० में इस सघ ने अपना एक प्रतिनिधि-मण्डल दक्षिण-पूर्वी एशिय 
में भजा। मण्डल में दो अमरीकी थे, एक अग्रेज, एक बेल्जियन और एक 
इंटक का प्रतिनिधि हिन्दुस्तानी था। इन लोगों ने सिक्लारिश की कि धियापुर में 
इस सघ का सूचना केन्द्र खोला जाय और भारत में उसके प्रतिनिधि स्थायी रूप 
से तैनात किये जाये तथा छक्का और सिगापुर में दो मज्ञदूर कालेज 
खोले जायें । 


मई १९५१ में इस सघ ने कराची में एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन किया। 
इसमें अमरीकी फेडरेशन औफ लेबर, कुओमिन्तांग के फार्मोसा स्थित मजञ्जदूर 
सगठन, और दक्षिण कोरियाई फेडरेशन औफ लेबर के प्रतिनिधि शरीक हुए थे । 
कोरियाई प्रतिनिधि ने चहाँ एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें सभी मजदूर संगठनों 
से कहा गया था कि वे कोरिया के बारे में “ सयुक्त राष्ट्र सर के प्रस्तावों को 
कार्यान्वित कराने के लिये उचित कारवाई करें, आक्रमणकारी को लड़ाई का 
सामान भेजना बन्द करायें और जो कुछ मदद कर सकते हैं, करें ।”” यद्द प्रस्ताव 
भारत तथा पाकिस्तान के जनमत के ही नहीं, उनकी सरकारों की नीति के 
भी विरुद्ध या । फिर भी, इटक के नेता श्री हरिहरनाथ शास्त्री ने सम्मेलन में 
ऐलान किया कि 


“क्रम से कम हमें जो कुछ करना चाहिये, वह यह ढे कि इस 
प्रस्ताव का दम हार्दिक समर्यन करें। ?? 


सरकार के वल पर खड़े हुए अखिल पाकिस्तानी कॉनफेडरेशन औफ लेवर 
के प्रतिनिधि फ्रैंज अहमद ने कहा 
“ मे इस प्रस्ताव की दिल से ताईद करता हूँ। ” 
जून १५०१ में सघ का दूसरा अधिवेशन मिलान में हुआ। उसमें 
निश्वय किया गया कि पिछहे हुए देशों मे, विशेष कर एशिया मेँ मनञ्जदूरों का 
संगठन खड़ा करने के छिये टाई लाख पौण्ड का एक विद्येप फड्ड खोला जाय । 


शहर 


अमरीकी यूनियनों के नेता एशियाई यूनियनों की मदद करने को इतने 
उत्सुक क्यों हैँ, यह स्पष्ट हो जायगा यदि हम विचार कर ले कि यह मदद है 
किस प्रकार की । सघ की ओर से जो प्रतिनिधि-मण्डल दक्षिणी एशिया का दौरा 
करने आया था, उसके अध्यक्ष एफ० डब्ल्यू० डैली ने बताया है कि ब्रिटिश 
उपनिवेश्ञों के मजदूर यूनियनों के नेताओं की शिक्षा का एक कार्यक्रम ब्रिटेन 
में चलाया गया था, पर वह सफल नहीं हुआ । डैली ने आगे लिसा है 
“४ ,. कुछ नेता बज्ञीफे पाकर विदेश गये थे । लौटने पर उन्होंने 
पाया कि उनके देश का समाज उनकी नय्री शिक्षा का स्वागत करने वो 
तैयार नहीं है। वहा मजदूर यूनियनों की सदस्य सख्या इस तरह 
गिरती जा रही है कि थे अपने मुख्य कर्मचारी वो उचित तनखा भी 
नहीं दे सकते | ऐसी परिस्थिति से ये छोग सरकार या व्यापारी फर्मो 
की नौकरियों तलाश करने रूगते हैं और मजदूर आन्दोलन से किनारा 
कम लेते हैं । ” 
भारत में सबसे पहले मज़दूरों के सगठन का फ्राम उन लोगों ने शुर्ट 
किया था जो असल में उदार दिल वाले व दानशील लोग थे और इस क्राम को 
“ सी समाज सेवा का अग॒ समझते थे । बाद मे, कम्युनिस्टों से प्रेरणा पाकर 
यहा नये प्रकार के मन्नदूर नेता पेंदा हुए जो या तो स्वय मजदूर होते थे 
था अपने को मजञ्जदूरों में घुला-मिला देते थे । स्वरतन्न मजदूर सत एक तीसरे 
तरह के--अमरीकी ढय के--नेता तैयार ऋर रहा हे जो मोटी तनयाएं छेगे 
और अपने को मज़दूरों का अफसर या अधिक से अधिक वकील समझेंगे । 
भारत और पाऊिस्तान में इस सघ का रग अमी से दिखाई देने लगा 
है। यह सघ मार्शल योजना, अटलान्टिक समझौते, झुमन योजना आदि का 
समर्थन करता है और सोवियत रस तथा चीन का विरोबी है। भारत और 
पाकिस्तान का जनमत इस नीति के पक्ष में नहीं €। फिर भी दोतो देशो के 
प्रतिनिधियों ने सघ के ऐसे समी प्रस्तावों झा सदा समर्थन किया है । 

५. अमरीकी फेडरेशन औौफ छेयर इस सत्र मे अलग, स्वतन त्प से भी 
कार्य करता है। इससे इन “ मज़दूर पादरियों ! और अमरीकी सरका या सम्बय 
स्पष्ट हो जाता है। 

जुलाई १५४५ से, अमरीकी फेडरेशन आफ हटिपर की स्तन मदर 
यूनियन कमिटी ने बम्पई में अपना एक दफ्तर खोला। दपते प्रधान मि० 


न्द्र्३ पु 


रिचर्ड डेबरेल बनाये गये जो पहले मैक़ार्वर के मजदूर सलाहकार थे। हे 
सज्जन ने यद्ा आते ही राजनीतिक मामछों मे हस्तक्षेप करनाओंर हे 
दिया। १९५० में इंडेयन काउसिक औफ बल्टे अफ्रेयल की वम्पई शाख कक 
सामने भाषण देते हुए उसने उत्तरी कोरिया और सोवियत संध को गलियों 
दी । १५ अप्रैल, १०५५ को उसने, करोंची से एक वयान दिया जिसमे कह 
गया था कि कोरिया में करीदाणु-बुद्ध करने का अमरीका पर जो आरोप 
लगाया जा रहा है, वह निराधार है । स्वतंत्र मजदूर यूनियन कमिटी के मंत्री 
जौज मौनी ने अमरीकन फेडरेशनिस्ट के अप्रैल १९७१ के मई में 
ऐलान किया था - 


/ भारत में हमने एक बहुत सक्रिय दफ्तर खोल रखा है। यह 
दफ्तर न सिक्नी अमरीका के बारे में सूचना प्रसारित करता है, वह न 
सिर्फ हमारे देश और हमारी सस्थाओं के खिलाफ 
जहरीले प्रचार का मुकाबला करने में केन्द्र का काम देता है, 
वह भारतीय मजदूर आन्दोलन का भी पथ-प्रदशन करता है -। 


इस प्रखर अमरीकी फेडरेशन औफ लेबर राजनीतिक काम को अनी _ 
मुख्य काये सानता है और मजदूर संगठन को गौण स्थान ठेता है । वल्कि सेंवें 
तो यह है कि इस सगठन के अध्यक्ष प्रीन के कथनानुसार बह अपनी अनुचित 
राजनीतिक कारवाई से आगे बढ कर अमरीकी सुप्तचर विभाग की मर्देद 
करने को तैयार है । मई १५०० के अमरतिीकन फ्ेडरेशनिस्ट के गे मं 
ग्रीन ने फेडरेशन के सदस्यों को आदेश दिया था कि सोवियत रूस, ते 
योरप और चीन में “ गुप्त शक्तियों ” की मदद करने के लिये उन्हें जत्वेबन्दी 
शुरू कर देनी चाहिये । 

यह संगठन अमरीकी सरकार की सलाह से काम करता है--यह्े सहायक 
विदेश सन्नी एडवर्ट बैरठ के उस छेस से सिद्द हो चुका है जो अमरीकन 


हज मनी फ्ेडरेदश जज भर स्र ५ 
डरेद्ानिस्ट के अग्रेल १९०१ के अऊ में प्रकाशित हुआ था। उसमें 
लिखा था 


हर दम जानते है कि मजदूरों के पास जाने का सबसे अच्छा तरीका 
महदृर यूनियनों के जरिये द्वी है। . 
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केन्द्रीय सचाल के सामने दूसरी सारी वातें, दूसरे सारे 
सवाल वे चाहे देशी सवाल 'हों या विदेशी, फिलहाल: 
गोण बन गये हैं ।” 


यानी इन “ पादरियों ? के लिये खुद मजदूर वर्ग के दुख दर्द के सवाल, 
उनकी मांगें भी अब गौण द्वो गयी हैं। उनके लिये सारा महत्व केवल उनकी 
राजनीतिक महत्वाकाक्षाओं और अमरीका की वेदेशिक नीति का है । ऐसी - 
हालत में भारतीय जनता उन्हे मज़दूर नेता नहीं मान सकती | वह उन्हें 
विदेशी राजनीतिक प्रचारक ही मान सकती है । भारत के जो मजदूर नेता 
इन लोगों को हमारे देश में बुलाते हैँ और उनकी बैजा राजनीतिक हरकतों के 
खिलाफ चूँ तक नहीं करते हैं, और जो विदेशियों के छेड्े हुए राजनीतिक 
जेहादों में भाग लेने को सदा तैयार रहते हैं, एक न एक दिन उन्हें जनता के 
सामने अपनी कारवाइयों के लिये ज़हर जवाब देना पड़ेगा । 


उ 
पे 


खसोलउबा थे याय 


भारत मे॑ अमरीकी संस्कृति 


फिर > बा 
एगे आर जितायें 
अमर दा एए जोर अपने राज ॥ी।क पचारतो के ज्ञरिय भारतीयों को 
व्यक्तियत रुप से सनोवैज्लानिद युद ऊे लिये भर्ती करता हैं, दूसरी ओर 
फिल्‍मों और साटिता + ज्ञरित बद इसारे पूरे उश के गन पर प्रभाव डालने 
और दम सभी के दड्टियोण यो पिया यरने हा पयत्न करता है। 
भारतीय फिम व्यवसाय में हालीधुठ ने अपने पेर जमा लिये हैं। 
भारतीय सिनेमा घरों में आज आअग्रेजी भाषा में अमरीकी फिल्में, भारतीय 


- फिल्मों से कहीं अधिक सबख्या में दिखायी जाती ह 


भारत में दिखायी गयी घड़ी फिल्मों फी संख्या 
बे भारतीय या पाउिस्तानी फिल्में अमरीकी फिल्‍मे 


१९४०-४७ (वार्षिक ओसत्त ) १६५ ३१७ 
१९४८ २६० पक 
१९४९ २१३१ कैश 
१९७५० १४४ १८३ 


भारत में दिखायी जाने वाली अमरीकी फिल्मों से हर साल एक करोड़ 
रुपये से अधिऊ का मुनाफ़ा होता है | परन्तु भारतीय फ़िल्मों को अमरीका 
में दिखाने की कोई सुविधा नहीं है। भारत के सबसे अच्छे सिनेमा धरों में 
केवल हौलीवुड की फिल्में दिखायी जाती हैं । थोड़े दिन से कुछ अमरीकी 
कम्पनियों ने भारत में ही फिल्में बनाना झुरू कर दिया है, ताकि मुद्रा 
विनिमय सम्बधी वधनों से उन्हें परेशानी न हो | कुछ अमरीकी कम्पनियों 


२३७ 


भारतीय कम्पनियों को साझी बनाकर फिल्में बना रही हैं । भारतीय फ़िल्म 
उद्योग दुनिया का दूसरे नम्बर का फिल्म उद्योग है, परन्तु हौलीवुड की 
असमान प्रतियोगिता से उसे स्वय अपने देश में नुक़स्तान उठाना पड रहा है। 


हौलीवुड मे बनी फ़िल्मों की कुछ विशेषताएँ होती हैं । कहने को उनका 

उद्देश्य मात्र मनोरंजक होता है। परन्तु भारत के बारे में यथि कोई फ़िल्म 
हैं| बनें तो लाज़िमी है कि उसमें भारत का मखौल बनाया जाय। 
औपनिवेशिक देशों के छोगों और ह्शियों के बारे में मी यही वात सच है। 


दौलीवुड में वनी वहुत सी फिल्मों में बवेरता, कूरता और भाँति-मॉति 
के अपराधों का बखान किया जाता है। उनका नवयुवर्कों पर कितना धातक 
प्रभाव पड़ता है, इसकी ससार के प्रत्येक देश के लोगों ने सख्त आलोचना की 
है । ऐसी जहरीली फिल्मों को देश में बिना रोक-टोक के आने ढेना कह्दों को 
बुद्धिमानी है ? 


और अब द्वौलीवुड में ऐसी फ़िल्में भी बनने लगी हैँ जिनमे किसी न 
किसी ढग से युद्ध का प्रचार किया जाता है और सोवियत सघ तथा चीन के 
खिलाफ द्वोने वाडे भावी युद्धों के गीत गाय्रे जाते हैं। ऐसी फ़िल्में अमरीकी _ 
सरकार के इशारे पर बन रही हैं । 


पिछले चन्द वर्षों में अमरीकी फिल्म उद्योग में सरकार का हस्तक्षेप 
बहुत वढ गया है ॥ १९५७७ में गेर-अमरीकी कार्यों की जोच करने वाली 
कमिटी की मदद से अमरीकी फिल्म कम्पनियों ने बहुत से ढायरेक्टरों, फिल्म 
के कहानी लेखकों और कलाऊारों को प्रगतिशील विचार रखने के जुमे भे 
नौकरी से अऊूग कर दिया था । सारे फ़िल्म उद्योग म दमन ओर आंतक का 
राज़ कायम कर दिया गया हे । हौलीवुड में पहले कुछ इनी-गिनी प्रगतिशील 
फ़िल्में वन जाती थीं, और उनसे मुनाफा भी खब होता या, पर अब उनका बनना 
भी विल्कुल बन्द हो गया है | फिल्म कम्पनियों के मालिक सरकार का हुक्म 
बजाने ल्‍गे हैं । १६७४८ में! रक्षा मंत्री लड़ जौन्सन ने अमरीका के सिनेमा 
थरों के मालिकों के सम्मेलन के सामने बोलते हुए कहा था 


/ हमारे सामने जो काम है, उसमें रक्षा पिभाग को फ़िल्म उद्योग 
हा पूरा सहयोग मिलने का मरोसा द्व । ? 


न्घ्द 


शाके भी उिन बाद सरजार से मे पमट्री जद्प्ज एम पफि पनी 
के दिया ताते बह अपनी सिल्म छास्फ पफ्ोर्स का, जियहा विपय यद दे, 
पहला प्रदतन खूब तह़क्‍़र भक के साथ यर सह | प्रिग्य आनरिति आन्दोलन 
फी एटमन्यमस पिशेधी स्टीफदीम पीर फ्रे जयाय मे अमरीधी सरकार एक 
फ़िल्म बनयाना चाहती दी। दौयट हृयत नामक किल्‍्म निर्माता ने १००० के 
अन्त मे हाई फ्रोटियर बनागर सरकार की । एरी जरर दी । १०६०१ मे 
सरक्तार यो सनुमति से जसेन जनरल रॉमेल प्री पथ्षसा में एक फ़िल्म 
बनायी गयी । रृपक्का नाम हेजट फोफरस था। वाह्टर बगर नामक फिल्म- 
निर्माता ने १५४० में प्रा गा कि अमरीकी सरकार के लिये फिल्मे यानी 
सिनेमा, दाइगरोजन बग से भी ज्यादा ज्षमरी ह। 

फिल्मों के बारे मे जो दृ० हमने फहा, वह डिताबो के बारे में सी 
सच ह। भारतीय नगरों में उितार्यों वी दूकानों पर ज्यादातर अमरीकी 
फ्तावें दियाई उेती ह। अखवारों और पश्चिफाओं वी दूफान सस्ते अमरीकी 
उपन्यासों और गन्दी अमरीकी पत्रिकाओं से भरी रहती हू । ऊपर से अमरीकी 
प्रचार विभाग बहुत सी पन-सत्रिकाएँ मुफ्त में चोटता है । भारतीय समाचार 
पर्मों में अमरीकी पत्रों से छे-लेकर ऐस छापे जाते है। उनकी विपय-वस्तु 
दौलीवुट की फिल्मों की विपय-वस्तु से बेहतर नहीं दोती । 


भारत पर अमराकी विचारों का ग्रभाव 


अमरीकी ऊ़िताबों, फिल्मों और प्रचार ने अमरीकी विचारों को भारत 
में फैला दिया हे । विनापन फरने मे अमरीक्षियों की होशियारी का क्‍या 
कहना । अमरीजी विचारों का भी खूब विज्ञापन किया गया है। नतीजा यह 
हुआ है कि अनेक भारतीय बुद्धिजीवियों ने अमरीकी विचारों को अपना लिया 
है | इसके दो उदाहरण काफी होंगे । 
राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में “ ब्रम्य के सिद्धान्त ” को लीजिये। 
अमरीकन फ़ौरेन पौलिसी एसोसियेशन (अमरीकी वैदेशिक नीति सघ) की 
सदस्या वीरा माइकेल्स दीन ने हाल में अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति का इन शब्दों 
में बणन किया था 
“ जमेनी और जापान की हार, फ्रांस और इटली के पतन, और 
विशेष कर ब्रिटेन के कमज़ोर हो जाने के वारण सारे ससार में जगह 
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कुछ वर्ष पहले हगलेण्ए के टोरी, एमरी आदि, यह कद्दा करते थे 
कि भारत की गरीबी उसकी अधिक आपयादी के कारण है। अब अमरीकियों 
ने इस सिद्धान्त को अपना लिया है । 


आबादी की समस्याओं के एक दूसरे अमरीकी विशेषज्ञ डेक्टर 
एल्मर पेन्डेल हैं । उनड्ी नयी क्ताव का नाम है घेलगाम आबादी! 
डॉक्टर पाल्टर पिटक्िन ने उसकी भूमिका मे ससार के लोगों को इन दो 
वर्मा में वॉटा है सस्ते लोग और महेँगे लोग । 


“ जहों आबादी ज्यादा है और साने पीने की चीज़ें कम हैँ, वहां 
आदमी महँगे होते हैँ, और जहा आधवादी के लिहाज से भोजन काफी 
मिलता है, वहाँ आदमी सस्ते होते है ।. - 

“ महँगा आदमी केसा होता है * जिसके हालन पालन पर बहुत 
खर्च हुआ हो, जिसे खर्चीली आदते पड गयी हों, जो ऐसे कौशल 
जानता हो जिनके लिये दूसरे लोग यहुत रुपय्रे देने को तैयार हों। 
ऐसा आदमी अपने को महँगा समझता है। जीवन का उसके ल्यि 
थड़ा महत्व द्योता है |... 

“कम से कम साढे सात करोड़ अमरीकी कुछ उतार चढ़ाव के 
साथ, इसी श्रकार का जीवन बिता रहे हैं।. . 

“ पूरी दुनिया में महँगे आदमी बहुत कम हैं, शायद कुल मिला 
कर ऊूगभग १७ करोड़ । दुनिया में एक महँगा आदमी है तो चौदद 
सस्ते आदमी हैं । जहाँ सस्ते आदमियों की सख्या महँगे आदरमियों से 
बहुत ज़्यादा द्ोती है, वद्दों लोग आम तौर पर कमज़ोर, जाहिल, 
अधविश्वासी और दब्बू होते हैं । इसलिये, इन कमजोरों पर शासन 
करने के लिये कुछ ताक्रतवर लोग खड़े दो जाते हैँ। .सस्ते आदमी 
उनका मुकाबला नहीं कर सकते । ” 


“हिन्दुस्तानी, ज्ञाहिर हे कि सस्ते आदसमियों मे गिने जाते हैं | वल्कि 
असल में तो उनके जीवन का कुछ मूल्य ही नहीं है । वह आगे कहता है 


“ रूस है ग्रुलामों का एक विराट राज्य । और रूस के वाद मानो 
गरीबों के मुहल्ले आ जाते हैं जद्ाँ मानवता का मूल्य सस्ता होते-द्े ते 


बर्छर 


“जीरो या शझत्म हो जाता है और कहीं-फ्हीं तो उससे नी नीचे गिर 
जाता ऐ१।* 
सस्ते आदमियों की सरया अपिझ होने के सारण ससार को बढ़ा खतरा 
बताया जाता ए 

४ सउसे बड़ा सारा ब्ेलगाम आचारी से ह। यह दुनिया ऐसे सस्ते 
आादनिर्यों की दू जो बहुत गरीय हू और दसलिये इतने कमज़ोर हैं. कि 
ज़ालिमों फो लग 7र नहाँ हरा सकते | /! 
पिटविन के सिद्धान्त को पेन्ट्रेल्और आगे बढाता है 


ओमयोन (हमारा लुटा हुआ अ्रह के लेसक फेयरफ्रील्ड 
भोसवोन-लछे० ) कहता हे ऊह्नि जसरत से ज्यादा आवादी दुनिया की 
दुददरूमन एे। यद राही हे । परन्तु ज्यादा आवादी का मतलब है ज्यादा 
आदमियों का होना । और सीवी और सच्ची बात यह है क्रि जब 
आदमियों की तादाद उतनी प्यादा बढ जाती है कि अपने और अपने 
परिवार के लिये भर पेट भोजन पाना भी नामुमक्तिन हो जाता है, तव 
ये सभी आदमी एक-दूसरे के दुस्मन बन जाते है। दुश्मन वह है 
जिसके कार्मो से हमे नुकसान पहुँचता हो, और जब पढ़ोसियों की 
सख्या इतनी बढ जाय कि वे एक-दूसरे की मदद करने से ज़्यादा 
एक दूसरे की नोच-खसोट करने लगें, तव वे पशेसी भी दुश्मन बन 
जाते हैं । 

“ भारत मे, बच्चे पैदा करने वाला हरेक आदमी न सिर्फ़ अपने 
सगी-साथियों की खुशी में ऊमी करता है, बल्कि उनकी उम्र घटा 
देता है । भारत मे लोग औसतन २१ वर्ष की उम्र में मर जाते हैं 
--अमरीक्ा में लोग प्रायः ६० वर्ष तक जिन्दा रददते हैं। ” 


यानी, भारत की कोई सी समस्या हल करनी है तो पहले उसकी 
आवादी घटाओ ! भारतीय “ पैदा इतना कम करते हैं कि उन्हें कमी खाने को 
नहीं मिल सकता।” भारत फे लोगों से “ बाकी मानवता को कोई लाभ नहीं 
द्वोता, और न कभी भविष्य में द्वोमे की आशा है ।” शिक्षा, इजीनियरी, खेती 
की उन्नति, भूमि-सुधार -- ये सब रोग के निदान नहीं हैं, ऊपर से मरहम-पद्मी 


श्छरे 


करने के नुस्खे हैँ । “ बुनियादी सवाल यह है. कि जहरन से ज्यादा बच्चे 
येदा किये जा रहे हैं ।” 
फिर हल क्‍या है * 


“ यदि क्िन्हीं अन्तरराष्ट्रीय समझौतों के समय भारत से यह कहा 
जाय कि उसे अमुक व्यापार-सम्बंधी या अन्य सविधा केचल इस शर्त 
पर दी जा सती है कि वह अपनी आवादी कम करना मंजूर करे-- 
तब भारत के कान+ बनाने वाले इन सुविधाओं को दिखा कर-लोगों 
के धार्मिक विरोव को शान्त कर सकेंगे और शायद भारत सरकार 
स्वय सतति-निभ्रह ( ब्रर्थ कण्ट्रोल) या किसी और ढंग से आबादी पर 
नियत्रण करने का कार्यकम शुरू कर सकेगी । 


“जिस, देश की आवादी इतनी अधाधुध बढ गयी हो, जैसे भारत की, 
तो अमरीका को चाहिये कि वह लोगों को प्रत्यक्ष रूप से वजीफे दे । पहला 
बच्चा पैदा होने पर पिता से कद्दा जाय कि यदि वजीक्रा चाहते हो तो 
अपनी बच्चा पैदा करने की शक्ति को न कराना स्वीकार करो। बढ़े 
परिवारों में बाप का सी ऑपरेशन हो जाना चाहिये और लड़के का 
भी--फेवल उस लड़के को छोड़ कर जिसमें बच्चे पैदा करने की 
शक्ति सबसे अधिक हो, वे लड़के भी छोड़े जा सकते हैं जो राष्ट्र के उन 
बीस प्रतिशत छोमों में आ जायें जिनकी शक्ति दूसरों से अधिक है । 
चच्मीफ़े की रक्तमें जितनी ही बडी होंगी, उतने ही अधिक लोग इस 
कार्यक्रम की ओर आकर्षित होंगे और उतनी ही तेज्जी से देश का 
जीवन-स्तर्‌ ऊपर उठाया जा सकेगा। 


यह दै, भारतीय जनता के श्रति अमरीकी विचारकों का दृष्टिकोण | . 
१५४६ में, जब वार्शिग्टन में भारत के प्रतिनिधि अकाल का खतरा 


रोकने के लिये उधार पर अनाज लेने की कोशिश कर रहे थे, तो एक अमरीकी 
अफसर ने जवाब दिया या 
“ यह सब तो ठीक है, पर जब कुतिया बहुत से पिल्‍ले जन देती 
है, तो उनमें से कुछ को तो पानी में डवा कर मार डालना ही पढ़ता 
है।” (न्यू यौर्क दाइम्स, १५ दिसम्बर, १९४७, डॉ० आर्थर 
उपहम पोष द्वारा एक पत्र में उद्घृत ) 
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प्रवान भशाो नहर थी असरीदा यात्रा के समय १४ अय्त्वर, १९ «९, 
ष्ते यू० ए्रस्य ० न्‍स्युज्ञ एड सलल्‍ट रिपॉट थे लिया था 


४ अमरीज्ञा मेजो ऋयसा पाल गए जमा दो रहा है, उसे 
प्रि० नेंहूरू भागी नियाहों स उप रहहेँ. । 


€ परन्तु, मि० नेदन यो पहुछे उन लोगों हो समयाना पडेगा जिनरी 
राय में भारत यों और भोवनस ह४)ऐने को मतलब उसी आबादी को 
बदाना 6, और जो कहते ८ कि टस तरह अनाज देकर भोजन और 
आधाटी का सामंजस्य नहीं बढाया जा सकता । 


आश्चर्य और उस मी वात यह हे कि इछ भारतीय विद्वान इस 
मानी से भरे निद्धान्त को सी घोल फर पी गये हैं। मिसाल के लिग्रे 
अनामलाई पिड्यविदालप में अव-शारस प्रिमाग के अध्यक्ष, डॉक्टर एस 
चन्रशपर ने, जिन्द्दोंने अमरीका में शिलता प्राप्त की वी, पेन्देल को एक ख़त 
में लिखा था 


“आरन की सर्यकर मिसाल सामने द्वोते हुए भी यदि अमरीका 
वालो ने अपने समृद्ध ठेश भें इसी तरह आपयादी फो बद जाने दिया, 


तो वे अक्षम्य अपराव फरगे ।7” 


अमरीऊफ़ा की वाटूमल फाउण्डेशन ने हाल में भारतीय विद्यार्थियों के 
बीच निय्व-छेपन की एक प्रतिग्रोगिता संगठित की थी। उसमें विपयर रखा 
गया था “ भारत में भोजन की मात्रा की ध्यान में रखते हुए आबादी पर 
निय्ररण करने की समस्या।” इस प्रतियोगिता का उद्देश्य, जाहिर है कि 
उपरोक्त विचारों को फैलाना ही था । 


अमरीकी प्रचार क्रो क्रितनी सकछता मिला रही है और भारतीय बुद्धि- 
जीवियों पर उसका कैसा धातक प्रभाव पढ़ रहा है, इसकी एक मिसाल काफी 
होगी। जब एमरी ने यह सिद्दान्त बधारा था कि हिन्दुस्तान की गरीबी उसकी 
ज्यादा आबादी की चजद से है, तत॒ प जवाहरलाल नेहरू ने उसकी स 
आलोचना वी थी। परन्तु, अब वद ख़ुद गरीबी को दूर करने के लिये 
की पैदावार पर रोक लगाने फे हांमी बन गये हैं । 

दे २७० 


सचहयवां अध्याय 


अमरीकी सरकार के भारतीय मित्र 


भारत में अमरीका अपना असर बढाने री जो कोशिशें कर रहा है, 
उसमें उसे कुछ भारतीयों से भी मदद मिल रही है। थे लोग सरकार में थी 
पाये जाते हैं और सरकार के बाहर भी | अग्नेज्ञों के ज्ञमाने में उनके टोडी हुआ 
करते थे, अब अमरीकी सरकार के टोडी पेंदा हो रहे हे । इसमे कोई आइचर्य 
की बात भी नहीं है । 


कांग्रेस सरकार पर सबसे ज्यादा असर उन बे पूँजीपतियों का है जो 
संख्या में तो बहुत कम हैँ, पर जिनका देश की अथ व्यवस्था पर पूरा कब्जा 
है। सरदार पटेल जैसे का्ग्रेसी नेता के नेतृत्व में काग्रेसी सरकार सदा वगे-द्वितों 
के आधार पर चलती आयी है | स्वय पटेल इस बात का सक्रेत पहले कई 
चार कर चुके थे। ७ जनवरी १९४८ को कलकत्ता छच के भोज में भाषण 
करते हुए उन्होंने कहा था 


“जब से आपसे बीती हुईं बातों को एकदम भुला ढठेने को कहता 
हूँ तो मैं आपको यह भी याद दिला दूँ कि हमारा अर्थ-मंत्री आपके 
ही वर्ग का आदमी है। हमने जान-बूझ कर और भारत के औद्योगिक 
भविष्य में विश्वास पैदा करने के लिग्रे उसे इस पद पर नियुक्त क्रिया 
है । हमारा व्यापार मत्ती भी एक अनुभवी उद्योगपति है ।” 
यदि सरकार के नेता बडे पूंजीपतियों के द्वितों की रक्षा करने के लिये 

इतने उत्सक हैँ, तो बड़े पुजीपति मी सरकार से सहयोग करने को तेयार हैं 
रौयल इस्टीच्यूट औफ <टरनेशनछ अफेयर के मुखपत्र बछडे छुड़े के अगस्त 
१०७० के अक में एक लेखक ने लिखा था 

“दक्षिण पक्ष के लोग--उन वर्गों के लोग जो अग्रेज्ञों की मदद किया 

करते थे और जिनकी इ कि अग्नेर्लों पर निभेर धी--अब :तने खुश हो 
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गये हैँ कि बहुत मे अप्रेश पृतरापति भी, ऊभी-ज़भार योग-पहुत 

साज़भा सिशसने करे बायचूर नथ्री सरकार ऊे सबमे पफ्के 

समभ्क प्न गये है । !! 

इस फ़िसाव ऊँ शुरू के अभ्यायों में हम 37 चुके है हि भारत के बड़े 
पूर्जापति अधिकराधिक अमरीडी हम्बनियों के याथ गठयवन करते जा रहे ह। 
विद़त़ा ने स्ट्र॑उ्थ्ेजर से साथा किया दे तो वालनन्द टीराचनद ने क्राइस्लर से, 
डाटा ने कई अमरीकी प्रेजीपतियों से नाता जोड़ा है तो साराभाई ने रिफय से, 
छालभाई ने अमरीकन साइनामाटए से गठययन किया है तो पटियाला के 
महाराजा ने कोझा-फोेला से और ग्रेमनाव नयर ने उयासयों रे, इत्यादि । अमरीकी 
पंजीपतियों के ये साह्मीदार अमरीडी नीतियों की भी प्रणसा किया करते है। 
चीनियो की भाषा में बे साम्राज्ययारियों के ” पत्तलचढ़ पूजीपति युट ” बन 
गये ६ । 

बिड़ला फे असबार दिन-रात माग फ़िया ऊरते हैँ क्रि भारत सरकार 
को चाहिये कि वह अमरीका यो अधिक से अधिक सुविधाएं दे। वे अमरीकी 
देशिक नीति का रालेआम समर्थन करते ह। हिन्दुस्तान टाइम्स ने तो 
१६ दिक्षम्पर, १५४७ में ही लिस दिया था कि अमरीका से करे लिये बगैर 
भारत का औद्योगीऊरण नहीं क्रिया जा सकता । 

/ भारत को अमरीका इस प्रफार की मदद देना पसन्द करेगा या 
नहीं, यह इस वात पर निरभर ऐ कि भारत फसी वदेशिक नीति अपनाता 
है विदेशों मे और कैसे लोगों को अपनी नीति समझाने के लिये 
भेजता है। अमी विदेयों में भारत का कार्य सन्‍्तोषजनऊ नहीं है। ” 
इस्टने इकोनोमिस्ट नामक प्िड़ला के एक दूसरे पत्र ने २ जुलाई, 

35४८ को एक सम्पादक्रीय लेख में लिपा था 

“ऐसी तटस्थता जिससे आर्थिक क्षेत्र में कोई लाभ न हो, 
भली वस्तु हो सकती है, परन्तु वह कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है । 
अमली तौर पर, इसका मतलब है हि हम अमरीका की ओर झुकने का 
निइचय करें। झुकने की दिशा और मात्रा को हम चाहें तो छिपा लें 
“आख़िर कूटनीति इसी काम के लिय्रे तो बनी है। परन्तु झुऊनता 
ज़रूरी है--हमारी बुनियादी आर्थिक आवश्यक्रताएँ हमें झुकने पर 
मजदूर कर रही हैं ।” 
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ईस्ट इकोनोपमिस्ट के सम्पादक यदि हमें अमरीकी मदद का 
लालच दिखाते हैं तो "ओोडीसस” उपनाम से लिसने घाला उनका लेखक 
हमें अमरीकी हमछे की धमकी ठेता है। ३३ नवम्बर, १५५१ के अक भे 
उसने लिखा था 
“ हमे अपने वो घोसा नहीं ठेना चाहिये । अगर्‌ तीसरा महायुद्ध 
शुरू हुआ तो कोई शक्ति भारत को उससे अलग नहीं रख पायेगी । 
याद रखना चाहिये कि हथियारों और सामान के मामले में हमारी सेनाएँ 
विदेशों पर निर्भर करती हैं और इससे भी वडी वात यह है कि भारत 
की आज्रादी का बहुत बड़ा भाग अपने भोजन के लिये भी बाहर से आनें 
वाले अन्न पर निर्भर करता है। 


“आज की अत्तरराष्ट्रीय परिस्थिति में मुझे भारत और ब्रिटेन 
की स्थिति में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता। दोनों कानून की नज़रों 
में स्वतंत्र राष्ट्र हैं, परन्तु, वास्तव में, दोनों का जीवन बाहर से आने 
वाले माल पर निर्भर है। झिन्दा रहने के लिये दोनों को अमरीका 
से समझौता करना द्वी पड़ेगा ओर शझुढरू में दोनों में से किसी को 
ऐसा सौदा भला नहीं लगेगा. ।” 


भूतपूवे समाजवादी मीनू ससानी भी, जो आजकल टाटा के नौकर और 
अमरीका के भारी प्रशंसक हैं, इसी त्तरह खुलेआम अमरीका की सारी शर्ते 
मान लेने की सलाह दिया करते हैं । 


देशी राजे महाराजे, जमींदार-जागीरदार ओर साम्प्रदायिक सगठनों के 
नेता विदेशियों की मदद से अपने निद्धित स्वार्थों की रक्षा करना चाहते हैं । 
इसलिये वे भी उन लोगों की मण्डली में शामिल हैं जो जबरदस्ती भारत को 
अमरीका की गोद में घकेल देना चाहते हैं । 

बडे पूजीपति और सामन्ती तत्व शक्तिशाली तो बहुत हैं, परन्तु उनकी 
सख्या बहुत कम है । यदि उन्हें कुछ और छोगों की मदद न मिलती तो 
हमारे ठेश में अमरीका का सामाजिक आधार बहुत सऊुचित रह जाता, उनके 
सहायकों की सख्या वहुत कम रद्द जाती । 


झुरू में बहुत से छोटे पूजीपति सी, इस आशा से विदेशियों का साथ 
देने लगे थे कि अमरीकियों की मार्गे मानी जायेगी तो उनकी स्थिति भी छुधर 
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जायगी। जब अमरीतियों को दरफ्तों से खुद उनका सुझसान होने लगा, तब 
फ्हीं जार उन्होंने अपना रतैया पदलछा। उुछ दिनों से छोटे पूजीपति, भारत 
सरकार की अमरीडी पूतीपतियों के साथ पक्षयात करने की नीति जे प्रति 
अपनी नाराज्षमी ज्ञाएर परने लो हूँ । 
अमरीफा के मित्रों बी चौथी छिस्म उछ पच-मेल चुद्धिीविर्यों की है । 
चे वे लोग हट जिनकी राष्ट्रीयता सायय द्दो चुफी और जो अमरीकफ़ियों की तरह 
से सोचते विचारते ह, टहिन्दुरतानियों फी तरह नहीं। इनमें से कुछ डाक्टर 
अम्ब्रेडफर और एम, एन राय की तरह के अग्रेज्ञों के पुराने समर्थक हैं. और 
इसलिये उन्हें अमरीका के समर्थक बनने में विशेष कठिनाई नहीं हुईं। कुछ 
वैसे लोग हैँ जिन्हें अमरीफा से घ्रस मिलनी है या दूसरी तरह की खविधाएँ 
प्राप्त है 
ऐसे बुद्धिजी वियों का सयसे मदृत्वपूण दल सोशलिस्ट परर्णी के नेताओं 
में मिलता है। इस पार्टी के विदेशी मामछों फे विशेष, डा राममनोहर 
लेहिया ने पिछले वर्ष कद्दा था 
४ एशिया में उसके ( अमरीका के ) सबसे अच्छे मित्र सोशलिस्ट हैं। 2! 
सोशलिस्ट नेता बात तो ' तीसरी शक्ति” बनाने की करते हैं, परन्तु 
उनका दृष्टिकोण, वास्तव मे, अधिक्राधिक अमरीका-परस्त होता जाता है। 
फोरिया फे सवाल पर इन लोगों ने भारतीय पूजीपतियों से भी आगे बढ कर 
उुल्लमसुल्ला उत्तरी कोरिया, चीन और सोवियत सघ से दुश्मनी की नीति 
अपनायी । ५ जुलाई १९०५० को सोशहिस्ट पार्टी के मद्रास अधिवेशन में 
कोरिया में अमरीकी हस्तक्षेप का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पास हुआ। 
दूसरी किसी भी भारतीय पार्टी ने ऐसा नहीं किया । १५०० फे अन्तिम दिनों में 
सोशलिस्ट नेताओं ने मांग की कि भारत सरकार को सक्रिय रूप से तिब्बत में 
हस्तक्षेप करना चाहिये । १५०१ के शुरू में, जब अमरीका गेहू के बदले 
में हमसे अपनी वैदेशिक नीति मनवाना चाहता था और भारतीय जनता में इसके 
खिलाफ़ प्रयथछ असतोप था, तब डाक्टर लोदिया ने पडित नेहरू की आलोचना 
की और फ़रमाया कि नेहरू बहुत ज्यादा बोल कर मामला बिगाड़ रहे हैं। मारे 
१९७५१ में सोशलिस्ट नेता जयप्रकाश नारायण और अशोक मेहता ने एक 
सांस्कृतिक स्व॒तञ्ञता सम्मेलन घुलाने में प्रमुख भाग लिया जो अमरीकी मदद 
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से सगठित हुआ था और जिसका मुख्य उद्देश्य मारतीय “ तटस्वता ” दी 
भावना का विरोध करना था। ४ मई, १५०१ को डॉ लोहिया ने वम्बई 
की एक सभा में बोलते हुए कहा कि यह कतई अनुचित न द्वोगा यदि 
विदेशी मदद्‌ के बदले मे भारत से आवादी का बढना रोकने, भृमि-सम्बधी 
कानूनों को बदलने, छोटे उद्योग-धभे कायम करने और मदद देने वाले देश 
के शत्रुओं को सैनिक सहायता न करने को कहा जाय | जून १५७१ में 
फक्रफर्ट में योरप की दक्षिण-पथी सोशर डेमोकैटिक पार्टियों का जो सम्मेलन 
हुआ था और जिसने पश्चिमी देशों की फौजी तैयारी तथा कोरिया में 
अमरीकी नीति का समर्थन किया था, उसमें डॉक्टर लोहिया ने दर्शक के रूप 
में भाग डिया था| उसके बाद उन्होंने पहले यूगोस्लाविया और ,फिर अमरीका 
की यात्रा की और सान फ्रासिस्क्रो में स्वतंत्र एशिया समिति के तत्वाबधान में 
भाषण दिया । यह समिति जनवादी चीन से लड़ने के लिये बनायी गयी है। 
अमरीका से लौटते हुए डॉक्टर लोहिया ने जापान में एक बयान दिया जिसमें 
--- उन्होंने चीन की जनवादी सरकार पर हमला किया । 


आम चुनाव में सोशलिस्ट पार्दी ने डाक्टर अम्बेडकर के साथ गंठ- 


बधन किया जो खुलेआम कद्द रहे थे कि भारत सरकार को हर मामले में 
अमरीका का साथ देना चाहिये । 


भारत की सोशलिस्ट पार्टी के इस रेये की एक वज़ह यह है कि उस 
पर सोशलिस्ट इंटरनेशनल और ब्रिटिश लेबर पार्टी का बहुत आअसर है । ३० 
अगस्त, १५०१ को सोशलिस्ट इटरनेशनल के ब्यूरो ने एशिया में सोशलिस्ड 
पार्टियों के बनाने में मदद करने की एक ब्रिटिश योजना स्वीकार की थी । 
लेवर पार्टी ने इस काम के लिये एफ हज़ार पौण्ड हर साल देने का वायदा 
किया था । उसी साझ १६ दिसम्बर को इंटरनेशनल की जनरल छाउसिल ने भी 
इस योजना को मंजूर कर लिया। 


सोद्यलिस्ट इयरनेशनल की नीति कितनी समाजवादी है, यह लेवर 
पार्टी के अन्तरराष्ट्रीय मन्री डेनिस हीली के एक लेख से ज़ाहिर हो जाता है । 
उन्होंने लिखा या 


“ हम बहुत बडी गलती करेगे, यदि हम यह न समझेंगे कि मौजूदा 
अमरीकी सरकार अपनी नीति में इतनी प्रगतिंगीक और विवेकपूर्ण 
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कौमनवल्व को छोड कर अमरीही गुट में शामिल हो जाना चाहिये । अपील 
में आगे कहा गया या 


“ हमारी आणा है कि स्वतत्र भारत अपने सर्वोत्तिम हितों को 
ध्यान में रखते हुए, स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर, और खुद पहल- 
क़दमी करके, अग्रेज-अमरीकी शक्तियों के नेतृत्व में काम करने वाले 
ससार के जनतांनिक्र देशों का समर्थन करेगा--रशर्ते कि ये शक्तियां 
भारत के बुनियादी हितों के खिलाफ कभी काम न करें---और दुनिया 
के सभी बढ़े सवालों पर उनका साथ देगा।” (मौडने रिव्यू, 
कलकत्ता, जनवरी १९४९ ) 
इस अपील पर हस्ताक्षर करने वालों में ये लोग थे - डॉक्टर 

तारकनाथ दास, रामछाल बाजपेयी, मणीन्द्र गुद्दा, रामनाथ पुरी, गोविन्द 
बिहारी छाऊ, हरनाम सिंह, श्रीमती रामचन्द्र, एस० एन० उपाध्याय, वी० 
कोकटनूर, प्रफुल्ल मुकर्जी, गोदाराम चन्ना, न॒पेन्द्र लाहिडी, और स्वामी 
निखिलानन्द । 


इस दल के नेता डॉ तारकनायथ दास हैं जो १५०६ से अमरीका में 
रह रहे हैं और वहीं के नागरिक हैं । वह नियमित रूप से मौडने रिव्यू मे 
लिखते रहे हैं और कुछ दिलों से उन्होंने भारतीय जन सघ के सुखपत्र 
ओऔगेनाइज्नर में भी लिखना शुरू कर दिया है। अपील पर हस्ताक्षर करने 
के समय वह वाह्ूमल फ्राउण्डेशन के सलाहकार वोडे के अध्यक्ष थे ! 


डॉ० दास के बाद गोविन्द विद्दारी लाल इस बोर्ड के अध्यक्ष हुए। ये 
सज्जन अमरीका के घोर प्रतिक्रियावादी पत्नों मे (हस्टे के समाचार पत्नों में ) 
वैज्ञानिक लेख लिखा करते हैँं। ६ सितम्त्रर, १९०१ को न्यू यौके जनेंल 
अमरीकन के अपने एके लेख मे उन्होंने लिखा था 
“ उसे (भारत को) अमरीका की प्रेरणा और सहयोग की आवश्यक्रत। 
है, क्योंकि और कहीं से उसे यह नहीं मिल सकता । 


“ सभ्यता और सस्क्रति की रचना के लिये ज्ञिन बड़ी चीज़ों की 
आवश्यकता है, उनके लिये गौतम बुद्ध की तरद्द पात्र हाथ में छेकर भीख 
मांगने के लिये निकलना अच्छे गुणों मे गिना जायगा। और अमरीका 
विज्ञाल हृदय और उदारता के साथ भीख देना जानता है | ” 


रजर 


अद्ागर्टया अध्याय 
उपसहार 


“४ शाग्रेज़ों में अगरे ये सारत का नियनण छोड” फर वहोंसे 
देटने का निःिचय हर लिया ह, परन्तु उसके बाद भी वे भारत की 
रला में सहयोग ढेगे। भारत के लिये थड़ा स्तरा सिर्फ सस से है। 
प्रश्न यू ऐै कि क्द्ध समय बाद यदि इगलेण्ड मे---अमरीकी मदद के 
पिना--भारत सी रला फरने का अपना बचन पूरा करने की सामल्‍्ये न 
रही, तो क्या शोगा ।- 

४ यदि ब्रिट्शि साम्राज्य के ठुकरों को हमे ही उठाना है तो फिर 
और छुकड़ो के साथ बटे और केन्द्रीय टुकड़े भी हम क्‍यों नहीं उठा 
लेते ? यदि हमे दिवालिये साम्राज्य फा रिसीवर ( लेनेवाला ) बनना ही 
है तो फिर हम पूरी शक्ति और अधिकार की माग क्यों नहीं करते 2” 

नन्यू याक डेली न्यूज़ का अग्नलेख, ४ मार्च, १९४७ 


अमरीका के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले अख़बार में इस सम्पादकीय 
को निकले पॉच वर्ष द्वो गये है। इन पॉच वर्षों मे अमरीका के भारत का 
रिसीवर बनने फ्री बात एक भारी खतरा वन गयी है । 

भारत की अर्थ-व्यवस्था पर अमरीकी नियन्रण वढता जाता है और उससे 
भारतीय समाज के निक्ृष्टतम तत्वों को बल मिल रहद्दा है | प्रोफेसर डी आर 
गाडगिल भारत में अमरीकी पूजी के आने के समर्थक हैं, परन्तु उन्होंने 
भी लिखा है ह 
“ केबल एक देश है जो वर्तमान समय मे पिछड़ी हुई अर्थ- 
व्यवस्थाओं को कई बरस तऊ लगातार बड़े पैमाने पर मदद देने की 
सामर्थ्य रखता है । वह है अमरीका । परन्तु छगता है कि इस देश 
की सबसे अधिक दिलचस्पी एक ऐसे सामाजिक दशन का अनुसरण 
करने में है जो विशेष प्रकार की परम्पराओं वाले एक धनी देश 
लिये भले ही बहुत उपयुक्त द्ो, परन्तु दूसरी परिस्थितिग्रों में 3. 


ब्ण्रे 


ऐसी व्यक्तिवादी भावनाओं और समाज-विरोधी हितों के मजबूत होने 

का खतरा है जो अरय-ब्यवस्था झा सुनियोगित सगठत करने के 

प्रयत्नों को सख्य वकक्‍का पहुँचा सकती है। इसलिये, यदि जिसकी 

आशा नहीं है, वह वात भी हो गयी, और भारत जैसे देश की 

उन्नति के लिये ( अमरीका ने ) बढ़े पेंसाने पर पूंजी लगाना स्वीकार 

कर लिया, तो उससे भी, वर्तमान परिस्थितियों मे, तत्काल हमारे 

सामाजिक उद्देश्य पूरे नहीं होंगे, वल्कि एक ओर एक्राधिकारी पूंजी की 

शक्तियों मजबूत होंगी और दूसरी ओर, सामाजिक असतोप और 

बिग्नह बढ जायेंगे | 

दूसरे शब्दों मे, अमरीकी मदद को सामाजिऊ विग्रह बढ।ने का न॒स्णा 
समझना चाहिये । 

जैसा कि डेली न्यूज़ वता चुका है, अमरीका की नीत्ति भारत के 
साथनों को तीसरे महायुद्ध के बास्ते इस्तेमाल करने की है। न्यू यौ्के 
टाइम्स के भूतपूर्व सम्बाददाता, जौज ह० जोन्स ने १५४६८ में ही लिख 
दिया या क्रि 

“ भौगोलिक दृष्टि से वह ( भारत ) पूरव और पच्छिम के मुख्य 

हवाई रास्तों के बीचोबीच पडता है और उसकी विशाल भूमि भविष्य 

में हमला करने के भड्डे के काम आ.,सकती है । ” 

अमरीकियों की नज़रों में भारत से अच्छा कोई फौजी अड्डा नहीं हो 
सकता । यहाँ उन्हे विशाल क्षेत्रफल, वडी आबादी, अतुलिति साधन और सैनिक 
महत्व की अनेक वस्तुएँ भारी परिसाण में मिलती हैं। उस पर बहुत ज्यादा खचों 
भी नहीं करना पड़ेगा क्‍योंकि भारतीय और पाकिस्तानी सरकारें स्वयं अपनी 
अधिकतर आमदनी फौजी महकमों पर खर्च कर रही हैं | कोरिया के उदाहरण 
से यह भी स्पष्ट है कि इस अड्डे का इस्तेमाल करते समय अमरीका, भारत के 
लोगों की जान और माल को दो कौड़ी का समझेगा और सदियों वी मेहनत से 
बनी इस सभ्यता को नेस्तनाबूद करवा डेने में एक क्षण के लिये भी न द्विचकैगा । 

और यह अमरीकी योजना हम पर उस वक्त छादी जा रही है जब हम 
एक दूसरे ऋर साम्राज्यवाद से पीढियों तक लड़ने के वाद अपने स्वत॑त्रता सग्राम 
के चरम शिखर पर पहुँचे है। जिस सपने को सच्चा बनाने के लिग्रे हमारी 
जनता ने अनेकों कप्ट सहे और मृत्यु तक से छोह्ाय लिया, शोषण और उत्पीड़न 


रण्ठ 


से रहित, सप्री और समंदर, ससार के सनी दलित देओं को प्रेरणा डेने वाले 
जिस स्वतम भारत की रचना 7रसे हे लिये भारतीय ठेशभक्तों मे छाठियो 
भौर गोडियों सहीं और फासी हा फद्ा चूमा, उसे हस आज हैंस भूछ सकते 
हैं ? स्वयं प़ित नेहरु हमारे उस स्वप्स थी, उस लब्य की, अनेझ वार चचों 
कर चुके है। २३ माच १६०७ यो एशियाट सम्मेलन का उतधाटन करते हुए 
उन्होंने कद्दा था 
४ हम एशिया ऊे लोगो को परस्चिम फे राजमहलों भौर द्रवारों मे 
फरियाद लेकर जाते पहुत दिन दो गय। अप यह किस्पा सतम होना 
चाहिये। अब हम अपमे पैरों पर स|द होंगे और उत सबसे सहयोग 
करेंगे जो हमसे सहयोग जरने को पेयार ह। भविष्य में, हम दूसरों के 
ह्वाथो का रिल्लैना नहीं बनगे। ” 
परन्तु उस शानदार ऐलान को कार्यान्वित करने के लिये जिस साहस 
और दृढता #ी आवदयक्रता थी, एक महान क्रौम के नेताओं में जो 
हिम्मत और पुर्तगी द्वोनी चाहिये थी, वह हमारी सरकार अपने 
दा न फ़र सकी । मुस्य और महत्वपूर्ण सवालों पर उसने भारतीय 
जनता क्के छ्वितों की ता से रक्षा नहीं की, बल्कि दुश्मनों से समझौता 
करने की कोशिश की, और उससे भी काम नहीं चला तो उसके सामने सिर 
झुका दिया। उसने ठेश के साधनों भौर जनता की शक्ति पर भरोसा करने 
के वजाय विदेशियों से कर्जे मांगना और बदले में राष्ट्रीय सावन गिरवी रख 
देना ज्यादा पसन्द किया । वह वरावर ऐसे काम करती गयी जिससे सरफार 
और जनता के बीच खाई पेंदा दो गयी, जिसका स्पष्ट परिणास पिछले चुनाव 
मे देसने को मिला। अमरीकी दबाव के सामने चह जिस तरद्द सिर झुकाती 
जा रही है, उपसे देश में आन्तरिक कलह के बीच पढ़ रहे है । 
यदि देश को इस सत्यनाशी सम्भावना से बचाना ऐ तो बीच की 
राजनीतिक शक्तियों को, और प्रधानत छोटे पूजीपतियों और बुद्धिजीवियों को 
इस काम का भार अपने फर्धों पर छेना पड़ेगा। वे चाहें तो समय रहते 
परिवर्तन कराके देश को रक्तपात से बचा सकते हैं । 
अमी तक अमरीकी बढाव के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व 
पामपक्षी लोग करते आये हैं, और अधिकतर छोटे-पूंजीपति उससे अछग रहे 
हैं। अमरीकियों के द्वाथों उनकी भारी द्वानि होते रहने पर भी अभी उन्होंने 
आगे बढ़ कर अमरीकी साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ नहीं उठायी है । परन्तु 


श्षण 


अब और चुप रहना न उनके हित में है, न देश के | यदि अब मी वे 
चुप्पी साथे रहे तो वे अमरीका के गुलाम वन जायेगे और एकाधिकारियों 
द्वारा पीस डाले जायेंगे । 

चीन में, विदेशी पूजी से बंघे “ दलाल ? पूजीपतियों की शक्ति तो 
अवश्य नष्ट कर दी गयी है, परन्तु राष्ट्रीय पूंजीपतियों को क्रान्ति के बाद भी 
एक ऐसे वर्ग के रूप में मान्यता दी गयी है जो अभी बहुत वर्षों तक 
समाज में मौजूद रहेगा । भारत में भी उन्हें यह अधिकार मिलेगा या नहीं, 
यह पूंजीपतियों के अपने कार्मों पर निरभेर करता है । यदि राष्ट्रीय 
पूंजीपति वर्ग जिन्दा रहना चाहता है और सम्प्तान के साथ ज़िन्दा रहना चाहता 
है तो उसका एक ही रास्ता है--उसे आम जनता के बुनियादी हिलों को अपना 

त मानना चाहिये । 

भारत का राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग कई पीढियों से अग्नेज्ञी साम्राज्य से 
लड़ता आ रहा है। अनेक बार वह देश के लोगों का नेतृत्व कर चुका है। 
मिसाल के लिये, अग्रेज़ी माल के बहिष्कार का आन्दोलन उसी के नेतृत्व में 
चला था । आर्थिक क्षेत्र में, अनेक सारतीय पूंजीपतियों ने बडी हिम्मत और 
साहस दिखा कर, विदेशी प्रतियोगिता और साम्राज्यवादी बधनों से न घबराते 
हुए, राष्ट्रीय उद्योगों की स्थापना की थी और उन्हें विकसित किया या। अत 
आज यदि देश उनसे यह आशा करे कि थे अमरीकी साम्राज्य-लिप्सा का डंट 
कर मुकावला करेंगे, तो बहुत अनुचित न द्वोगा । 

बुद्धिजीवियों का भारतीय समाज में वहुत ऊँचा स्थान है । वे सख्या 
में कम हैं, पर उनका कृतित्व बड़ा है। देश के इतिहास की सबसे सकटपूर्ण 
घड़ियों में भी उन्होंने सदा जनता का साथ दिया है और त्याग और बलिदान 
के आदश कायम किये हैं | अमरीकियों के चन्द ठुकड़ों के बदले में यदि 
बुद्धिजीवियों ने जनता का स्नेह खो दिया, तो क्या यद्द उचित द्वोगा * 

और यदि बुद्धिजीवियों और पुजीपतियों ने अमरीकी खतरे से देश को 
बचाने के सधप्ष में मेहनतकश जनता का साथ दिया तो निस्सन्देह संघर्ष 
अधिक छुगम और सरल हो जायगा । वे लोग चाहें तो देश को गहयुद्ध से 
और ससार को तीसरे महायुद्ध से बचा सकते हैं! और ऐसा करके वे न 
केवल अपने द्वितों की रक्षा करेगे, बल्कि अपने ठेश और समस्त मानवता के 
अनि अपना क्नैन्य सी पूरा करेंगे। 


पक र् 


परिगिष्ट 


दि हे हा 
भारत आर पाकिस्तान से काम करने वाली कुछ 
ऐसी कम्पनियों जो अमरीकी नियंत्रण में हैं 


अमरीकन एक्सप्रेस कम्पनी, इनकौपोंरिट ः कलकत्ता, वम्बई और 
करानी में दफ्तर ह। लेन-देन ओर यात्रियों की दलाली का काम 
फऊरती है। 

अमरीकन फौरेन इन्ब्योरेस एसोसियेशन * मुख्य दफ्तर कलकत्ता मे, 
शासा वम्पई में । ( एसोसिय्रेशन फे सदस्य अमरीकन इन्ह्योरेस कम्पनी 
ऑफ न्यू जर्मी, ग्रेट अमरीकन इन्द्योरेस कम्पनी ऑफ न्यू यौक, हार्टफो्ड 
फायर इन्ड्योरेंस उम्पनी, और होम इन्ह्योरेंस ऊम्पनी ऑफ न्यू यौक। ) 

अमरीकन इन्च्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ऑफ न्यू जर्सी कलकत्ता। 
आग लगने से बचाव का बीमा करती है। 

अमरीकन इंटरनेशनल अडरराइटर्स (इंडिया) लिमिटेड 
कलऊत्ता। (सदस्य ऐनोवर फायर इन्झयोरेन्स कम्पनी और न्यू 

है हैम्पशायर फायर इन्दयोरेस कम्पनी।) 

पंन्गस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता ; ग्राम ऐन्गस, ज़िला हुगली के 
ऐन्गस जूट वर्फ्स और ऐन्गस इजीनियरिंग वक़से के मालिक। इस्थमे- 
नियन स्टीमशिप लाइन्स के एजेन्ट। ( मैनेजिंग एजेन्ट टौमस डफ़ 
एंड कम्पनी, लि० | ) हि 

एसोसियेटेड इलेक्ट्रिक ईडस्ट्रीज (इंडिया) ७छ। - 
मुख्य दफ्तर कलकत्ता में, शाखाएँ वम्बई, मद्रास, बगलौर, 
नागपुर में । कई बिजली कम्पनियों के एजेन्ट । 

केलडटेक 

लटेक्ल (इंडिया ) लि० सुख्य दफ्तर बम्ब में । पैट्रोल 
का व्यवसाय करते हैं । अब विज्ञगापश्मम में तेल साफ *« 
कारस्राना खोल रहे हैं । (इस कम्पनी की मालिक अमरीका 


हि २०७ 


तेल कम्पनियॉ--स्टेण्डडे ऑयल कम्पनी ऑफ कैलीफोर्निया और 
टैक्सस कम्पनी है। ) 

कौलगेट पामणऔलिव (इंडिया ) छि० वम्बई। साबुन, क्रीम आदि के 
विकेता । 

कोलम्बिया फिल्म्स ऑफ इण्डिया छि० मुख्य दफ्तर कलकत्ता में। 
शासाएँ बम्बरे, नयी दिल्ली, लाहौर, मद्रास में। फिल्मों का वितरण 
करते हैं । 

>> 5 कलकत्त न 

फेल्ट एंड टरोन्‍न्ट (इंडिया) कम्पनी सुख्य दफ्तर [ रें। 
शाखाएँ बम्बई, मद्रास, कानपुर, और दिल्ली में । 

फायरस्टोन (पाकिस्तान) लि० करोंची । रवर टायर और द्यूब 
बेचते हैं । 

फायरस्टोन दायर एड रबर कें० ऑफ इंडिया लि० सुख्य 
दफ्तर बम्बई में । शाखाएँ अनेक जगह । -टायर, ट्यूब आदि बनाते हैं। 

फोड़ मोटर कम्पनी ऑफ इंडिया लछि० मुख्य दफ्तर बम्बई में । 
शाखाएँ कलफत्ता और मद्रास में । मोटर गाड़ियोँ और उनके पुर्ज विदेश 
से मगा कर बेचते हैं । 

जनरल इलेक्टिक के० ऑफ इंडिया छि० मुख्य दफ्तर कलकत्ता 
में । शाखाएँ बम्बई, मद्रास, नयी दिल्ली, वगलौर, सिकन्दराबाद में । 
(अमरीका की देत्याकार जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी से सम्बंधित 
लन्दन की जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी की यह भारतीय शाखा है। ) 

जनरल इलेक्ट्रिक के० ऑफ पाकिस्तान लछि० मुख्य दफ्तर करोंची 
में । गाखाएँ लाहौर और चटगाँव में 

जनरल मोटर इंडिया छि० वम्बई । मोटर गाड़ियों के पुरे और हिस्से 
विदेश से सगा कर यहाँ गाडियाँ खड़ी करते हैँ और भारत, पाकिस्तान, 
लका और अफ़गानिस्तान मे उनका वितरण करते हैं । 

असनरसलक मोटे ओवरसीज कार्पोरेशन करोंची । 

शेत्ज इंडिया लछि० _ कलफत्ता और वम्बडे । आयात-निर्धात कार्य करते हैं । 

गुडरयर टायर (ऐड रवर के० ऑफ इंडिया लछि० मुख्य दफ्तर 
क्लऊत्ता में । शाखाएँ वम्बई, मठास, लाहौर, दिल्‍ली से । 


श्ण्ट 


ओट अमरीकन इन्ब्योरेंस कम्पनी, कछकत्ता आग का, और जहाजं 

का, और दुधटनाओं का यीमा ऊर्ते हैं । 
टिफोर्ड € जरच जे 

हाटंफोड फायर इन्दयोरेंस क० कलऊत्ता । आग का बीमा फरते हैं । 

इंडियन अल्यूमीनियम कं० लि० गुरय दफ्तर कलफत्ता मे । कारखाने 
चगर हिल और मुरी जम्शन ( बिहार ), ब्रेद्ट/ ( प० वगाल ), 
चेलगाव और फालबा (वम्पई ) और अलूबें ( त्रावणफ्रोर-कोचीन ) में। 

इन्दयोरेस कम्पनी ऑफ नोर्थ अमरीका, मार्फत वोह्कर्ट ब्द्स, 
वम्बद । जहाज़ों का पीमा करते है । 

इटरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड : 
मुख्य दफ्तर बम्नई में। शासा कलकता में । अमरीका की जनरल 
इलेक्ट्रिक कम्पनी और अमरीक़ृन लोकोमेटिव कम्पनी ऑफ न्यू यौर्क 
के सोल एजेन्ट । 

कफोडक लिमिटेड * बम्पर, फराची, कलफ्त्ता, इल्मादि | फोटोग्राफी का 
सामान बेचने ह | 

छुडली जूट कम्पनी लिमिटेड + ऊलकत्ता । जूट का सामान बनाते और 
सप्लाई करते ह । जूट भी बेचते है । 

मेग्रो-गोल्डविन-मेयर इडिया छि० : मुख्य दफ्तर बम्बई मे । शाखाएँ 
कलकत्ता, नयी दिल्ली, मद्रास में । फिल्मों का वितरण करते हैं । 

मेट्रो थियेटर, कलकत्ता, लि० * ऊलकत्ता । 

उप 

मोरिसन फ्लुडसन, अफगानिस्तान, इनकोर्पोरेटेड $ दफ़्तर 
करोंची मे है । 

मुलर एण्ड फ़िप्स ( इडिया ) लि० ४ बम्बई । 

नेशनल कार्वेन क० (इंडिया) लि० - कलकत्ता। एवेरेढी वैटरियों के 
चनाने वाले। 

नेशनल केश रजिस्टर कम्पनी ; सुख्य दफ्तर कलकत्ता में | शाखा बम्बई 
में, दूसरे झदरों में एजेन्ट। 

नेशनल सिटी बैंक ऑफ़ न्यू यौर्क : बम्बई और कलकत्ता । 

श्ण९ ; 


न्यू हैम्पशायर इन्श्यो रेंस कम्पनी : कलकत्ता । आग का, जहाजों का 
और दुघेटनाओं का वीमा करते है। 


ओरिएन्ट इन्दयोरेंस कम्पनी, कलकत्ता। आग का वीमा करते है। 


पैरामाउन्ट फिहम्स औफ इंडिया छि०: मुख्य दफ्तर वम्बई में । 
शाखा कलकत्ता में । फिल्मों का वितरण करते हे । 

पाके डेबिस एण्ड कम्पनी : बम्बई । दवाइयों बेचते हैं । 

पियरलेस (इंडिया) लि० मुख्य दफ्तर वम्बई में । शाखा कलकत्ता 
में । फिल्मों का वितरण करते हैं । 

क्वीन इन्दयोरेंस कम्पनी ऑफ़ अमरीका + कलकत्ता । आग का बीमा 
करते हैं । 

रेमिग्टन रैण्ड इनकोर्पोरेटेड : सुख्य दफ्तर कलकत्ता में। दूसरे शहरों 
में शाखाएँ और एजेन्ट हैं | कारखाना कलकत्ता में है। टाइपराइटर 
बनाते ओर बेचते हैं । 

स्टैण्डडे बैेकुअम ऑयल कम्पनी : मुख्य दफ्तर बम्बई में | शाखाएँ 
और गोदाम सारे हिन्दुस्तान में फैले हुए हैं। पेट्रोल का वितरण करते 
3] हैँ 
हूँ । चम्बई के नज़दीक तेल साफ करने का एक कारखाना खोल रहे हैं । 

टाडा हाइड्रो-इलेक्टिक पजेंसीज लि० : बम्बई । टाटा हवाइड्रो-इलेक्ट्रिक 
पॉवर सप्लाई क , आध्र वैली पॉवर सप्लाई के, टाटा पॉवर क » और 
युनाइटेड पॉवर लि की मैनेजिंग एजेन्ट। (इसमें टाटा और एक 

' अमरीकी कम्पनी का साझा है । ) 

टोम्पसन कम्पनी ( ईस्टने ) छि. : मुख्य दफ्तर वम्बई में। शाखाएँ 
वम्बई और कलकत्ता से। विज्ञापन और सौदामरी का काम करते हैं। 

हवटियथ सेंचुरी फौकस कोपोरेशन (इंडिया ) छि । सुख्य दफ्तर 
वम्बई में । शाखा कलकत्ता में । फिल्‍मों का वितरण करते हैं। 

युनाइटेड आर्टिस्टस कोर्पोरेशन ऑफ न्यू यौक कलकत्ता और 
वम्वई | फिमों का वितरण करते हैं । 


